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 वीठासीन

 वन  मन  फनममम«

 प्रॉतभूति  घोटाले  को  जाँच  कर  रहे  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  संयुक्त  निवेशक

 श्री  माधवन  हारा  समयपूर्व  सेवानिवृत्ति  मांग  जाने  के  बारे  में  ।

 क्री  शरद  यादव  :  अध्यक्ष  जो  मंत्री  शेयर  घोटाले  में  शामिल  हैं  जिसके  बारे

 में  माधवन  जी  ने  लिखा  है  उनको  इन्ट्रोड्यूस

 |

 झओ  बसुदेव  आचार्य  श्री  माधवन  ने  इस्तीफा  क्‍यों  दिया  ?  प्रधान  मंत्री  जी  को  सदन

 में  आकर  बताना  चाहिए  ।  प़्धान  मंत्री  जी  कहां  हैं
 ?  *'  *'

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कुछ  भी  नहीं  सुन  पा  रहा  हूं  ।

 शी  राशक्लास  पासवान  :  हमने  नियम  388  के  अन्तगेत  प्रश्नकाल  स्थग्रित  करने

 का  नोटिस  दिया  हुआ
 ''  के

 अध्यक्ष  महोदय  :  मान  लीजिए  मुझे  कोई  निर्णय  लेना  है  और  मुझे  यह  कहना  है  कि  यह  काम

 किया  जाएगा  अथवा  यह  काम  नहीं  किया  जाएगा  तो  इसके  लिए  पहली  बात  यह  है  कि  मैं  कुछ  सुन

 सक्‌ं  ।  यदि  मैं  कुछ  सुन  वहीं  सकता  हूं  तो  मैं  निर्णय  भी  नहीं  दे  सकता  अब  यदि  आप  में  से  कोई

 एक  खड़ा  होकर  बोले  तोਂ  मैं  सुन  सकता  हूं  ।'

 श्री  लाल  कष्ण  आडवाणी  :  अध्यक्ष  इस  घटना  ने  पिछले  तीन  महीनों
 में  पूरे  देश  को  हिला  कर  रख  दिया  है  और  मैं  समझता  हूं  कि  शायद  यह  स्वतंत्र  भारत  के  इतिहास  में

 सबसे  ब्रा  घोटाला  है  दूसरे  घोटाले  भी  हुए  परन्तु  यह  प्रतिभूति  घोटाला  अन्य  घोटालों  की  तुनना
 में  बहुत  बुरा  है  क्‍योंकि  अन्य  सभी  मामलों  में  कुछ  लोगों  ने  पंसा  कमाया  कुछ  संस्थानों  पर  इसका

 प्रतिकल  प्रभाव  पड़ा  भी  प्रभावित  हुई  परन्तु  यह  पहला  घोटाला  है  जिसमें  न  केवल

 यह  तीनों  बातें  हुई  हैं  बल्कि  लाखों  मध्यवर्गीय  गरीब  परिवार  पूरी  तरह  से  बर्बाद  हो  गए

 अतः  जब  प्रधान  मंत्री  जी  ने  सदन  में  कि  वह  चाहते  हैं  कि  सभी  दोषी  लोगों  के  नाम  निर्धारित

 किये  जाएं  या  सभी  दोषी  लोगों  के  नाम  बताये  जायें  तो  देश  ने  उनकी  यह  बात  संसद  ने  उनकी

 इस  बात  को  स्वीकार  अतः  दो  या  ठीन  सप्ताह  बीत  जाने  के  बाद  भी  और  हमें  यह  सूचना

 मिलने  के  बाद  भी  कि  गृचचप  कुछ  काम  हो  रद्वा  है  इस  विशेष  मुद्दे  पर  सदन  में  कोई  शोरगुल

 i



 प्रतिभूति  घोटाले  की  जांच  कर  रहे  केंद्रीय  जांच  ब्यूरो  के  संयुक्त  निदेशक  3  1992

 .  श्री  माधवन  द्वारा  समय  पूर्व  सेवानिवृत्ति  मांगे  जाने  के  बारे  में

 नहीं  हुआ  ।  आज  सुबह  के  समाचार  पत्रों  उदाहरण  के  लिए  द  स्टेट्समेन  में  एक  समाचार  प्रकाशित

 हुआ  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आप  से  और  सदन  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  आप  प्रश्नकाल  चलने
 प्रश्नकाल  के  तुरन्त  बाद  हम  इस  पर  चर्चा  करेंगे  ।

 भरी  बसुदेव  आज्ार्य  :  मंत्रियों  के नाम  पता  चल  गये  उन्हें  काम  करने  की  अनुमति  कैसे  दी
 जा  सकती  है

 ओर  लाल  कृष्ण  आडवांणी  :  आप  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  मेरा  भी  यह  विचार  था  कि
 जहां  तक  संभव  हो  प्रश्न-काल  स्थगित  नहीं  किया  जाना  चाहिए  क्‍योंकि  इसका  संबंध  सदस्यों  से  है  ।

 सदस्यों  को  इसकी  अनुमति  मिलनी  परन्तु  साथ  ही  इस  तथ्य  को  भी  ध्यान  में  रखना
 चाहिये  कि  विगत  समय  में  कई  अवसर  ऐसे  भी  आए  हैं  जब  प्रश्ककाल  का  उपयोग  असाघारण  मामले
 पर  सदस्यों  की  चिन्ता  या  आपत्ति  प्रकट  करने

 के  लिए  किया  मुझे  इस  मामले  से  अधिक
 असाधारण  मामला  याद  नहीं  आ  रहा  है  ।  परन्तु  जैसा  कि  मैंने  कहा  है  कि  जो  मुद्दे  हैं  मैं  उन्हें  प्रस्तुत करना  चाहूंगा  और  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  ऐसी  स्थिति  में  सरकार  को  क्या  करना  चाहिए  था  ।  सदन
 ८  बैठक  से  भी  पहले  सरकार  को  यह  अनुमान  लगा  लेना  चाहिए  था  कि  सदन  पूरे  राष्ट्र  की  चिन्ता
 व्यक्त  करेगा  और  प्रश्नकाल  को  स्थगित  करना  चाहेगा  जैसा  कि  मेरे  अनेक  साथियों  ने  ओपचारिक  रूप
 से  किया

 ऐसा  लगता  है  कि  सरकार  यह  मानकर  चल  रही  है  कि  जो  वे  चाहेंगे  वही  होगा  |  सरकार  को
 हम  से  यह  कहना  चाहिए  था  कि  स्थिति  है  और  ये  तथ्य  हमें  वक्तव्य  देने  की  अनुमति  दीजिए
 हम  वक्तव्य  देना  चाहते  हैं  ।”

 मेरे  विचार  से  घोटाले  के  बारे  में  होने  वाली  आम  चर्चा  में  श्री  माघवन  के  विशेष  मामले  पर
 चर्चा  नहीं  हो  श्री  माधवन  केन्द्रीय  आसूचना  ब्यूरो  के  संयुक्त  निदेशक  वह  जांच-पड़ताल
 कर  रहे  थे  ओर  उन  पर  बहुत  अधिक  दबाव  डाला  गया  मैं  किसी  का  नाम  नहीं  लेना  चाहता  हूं  ।
 परन्तु  जिस  समय  वह  आए  मुझे  बहुत  हैरानी  हुई  कि  पिछले  तीन  महीनों  के  दौरान  कुछ  बैंक
 अधिकारियों  से  स्पष्टीकरण  मांगा  कुछ  दलालों  को  काराबासਂ  भेज  दिया  गया  परन्तु  एक  भी

 एक  भी  अधिकारी  को  हाथ  नहीं  लगया  गया  ।  एक  भी  नहीं  ।  मुझे  आश्चयं  हुआ  कि  यह
 कंसे  संभव  हो  सकता  है  ?  अब  श्री  माधवन  का  यह  विशेष  प्रकरण  सामने  आया

 पता  नहीं  कि  यहां  पर  मेरे  साथियों  को  श्री  माधवन  की  पृष्ठभूमि  के  बारे  में  कितनी  जानकारी
 है  ।  वह  बोफोर्स  म/मले  से  संबंधित  थे  इसलिए  वह  लोगों  के  ध्यान  में  आए  ।  उनका  रिकार्ड  पूरी  तरह
 से  बेदाग  वह  एक  ईमानदार  अधिकारी  हैं  और  उनका  रिकार्ड  असाधारण  रहा  है  और  उन्हें
 राष्ट्रपति  ने  इस  वर्ष  26  जनवरी  को  स्वर्ण  पदक  प्रदान  किया  था  ।''

 ँ

 मेरी  जानकारी  के  मुताबिक  जाँच  पड़ताल  के  दौरान  उन्हें  इस  सरकार  के  तीन  मंत्रियों  के  विरुद्ध
 बहुत  ठोस  और  प्रत्यक्ष  प्रमाण  मिले  हैं  ।'  '

 झो  सदनलाल  ख्राना  :  वे  कौन  हैं  ?'*'  ***

 थी  लालकष्ण  आडबाणी  :  उन्हें  ये नाम  अपनी  रिपोर्ट  में  शामिल  न  करने  के  लिए  कहा  गया  ।
 मैंने  शी  माधवन  की  समय  से  पूर्व  सेवानिवृति  के  अनुरोध  के  लिए  दिये  गए  सरकारी  स्पष्टीकरण  को  देख



 9  1914  प्रतिभूति  घोटाले  की  जांच  कर  रहे  केंद्रीय  जांच  ब्यूरो  के  संगुक्त  निदेशक
 माधवन  द्वारा  समय  पूर्व  सेवानिवत्ति  मांगे  जाने  के  बारे  में

 i  नम»  न  नमन  नननननन  न  नमन  न-+“++  वन  ननननमनमनम+++3«+-...-++3पम»+333+७333३3«  4»
 लिया  ऐसा  कहा  गया  है  कि  उनकी  पदोन्नति  नहीं  की  जा  रही  थी  इसलिए  उन्होंने  समय  से  पूर्व
 सेवानिवृत्ति  मांगी  मैं  संसद  में  हुं इसलिए  मैं  जो  कुछ  कह  सकता  हूं  वह  यह  है  कि  गह  बिलकुल
 असत्य  है  क्योंकि  यदि  मैं  बाहर  होता  तो  मैं  कहता  कि  यहਂ  यहाँ  पर  मैं  यह  कहूंगा  कि  यह  असत्य

 है  '  केवल  असत्य  ही  नहीं  है  बल्कि  यह  उनके  विरुद्ध  इस  प्रकार  के आरोप  लगाकर
 जले  पर  नमक  छिड़कने  वाली  बात  उन्होंने  बहुत  से  लोगों  के  विरुद्ध  मामलों  की  जाँच-पड़ताल
 की

 एक  साननोय  सदस्य  :  यह  शब्द  असंसदीय  है  ।'''  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आडवाणी  यह  मेरे  लिए  बहुत  कठिन  हो  जाता

 श्री  लालकृष्ण  आडवाणी  :  आप  उन  शब्दों  को  छोड़  दो  ।  '*'

 अध्यक्ष  महोदय  :  केवल  इतना  ही  नहीं  ।

 श्री  लालकृष्ण  मैं  उन  शब्दों  को  वापस  लेता  हूं  ।  मैं  शब्द  का  प्रयोग

 करता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  केवल  शब्दों  की  बात  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 श्री  लालकृष्ण  आडवाणी  :  मेरा  यह  कहना  है  कि  घोटाले  पर  चर्चा  करने  से  पहले  सरकार  को

 श्री  माधवन  के  संबंध  में  जो  कुछ  हुआ  उस  बारे  में  एक  आधिकारिक  वक्तव्य  देना  उन्होंने
 समय  से  पहले  सेवानिवृत्ति  क्‍यों  माँगी  ?  क्‍यों  ?  सरकारी  स्पष्टीकरण  बिलकुल  अविश्वसनीय  यह  हमेंਂ
 स्वीकार्य  नहीं  ह ैऔर  यह  हमें  जंचता  नही  सरकार  को  पूरे  तथ्य  सामने  रखने  चाहिए  ।

 सी  जांच  पड़तालों  के  बारे  में  क्या  हुआ  ?  अब  मैं  नाम  नहीं  बताना  चाहता  मेरे  पास  उनके  नाम  हैं  ।
 मैं  नामोल्लेख  कर  सकता  हूं  परन्तु  मैं  ऐसा  नहीं  करना  चाहता  हूं  क्‍योंकि  मैं  चाहता  हूं  कि  पहले  सरकाश

 यह  बताए  कि  ऐसा  किस  कारण  एक  वरिष्ठ  एक  बेदाग  अधिकारी  को  किसने  बिवरश
 किया  जिनके  सम्बन्ध  में  कमंचारी  भी  कहते  हैं  कि  हम  उन्हें  अपना  इस्तीफा  वापस  लेने  के  लिए  राजी
 कर  रहे  उन्हें  राजी  किया  जा  रहा  है  और  यदि  वह  मेरी  सलाह  लें  तो  मैं  उनसे  कहूंगा  कि  वह  पद
 न  छोड़ने  की  बात  स्वीकार  कर  लें  और  अपने  पद  पर  बने  रहें  ।  यदि  वह  मुझसे  सलाह  लें  तो  मैं  उन्हें
 यह  सलाह  हम  चाहेंगे  कि  ऐसे  अधिकारी  अपने  पदों  पर  कार्य  करते  रहें  ।  मैं  इंडियन  एक्सप्रैस  का
 भी  उल्लेख  किया  उन्होंने  बोफो्स  के  अलावा  इस  प्रकार  के  अनेक  मामलों  की  जांच  की  उन्होंने
 इंडियन  एक्सप्रेस  के  विरुद्ध  भी एक  मामले  की  जांच  की  उन्होंने  यूनियन  कार्बाइड  के  बिरुद्ध  भी
 मामले  की  जांच  की  और  बहुत  सफलतापूर्वक  उस  बहुराष्ट्रीय  कम्पनी  की  बहुत  सी  असफलताओं  को
 उजागर  किया  ।  अतः  यह  पूरे  देश  के लिए  सदमा  लगने  वाली  बात  है  कि  इस  स्तर  के  अधिकारी
 इस  महत्व  के

 अधिकारी  को  इस  सरकार  द्वारा  इस्तीफा  देने  के  लिए  बाध्य  किया  जाए  क्‍योंकि  वह
 भारतीय  इतिहास  के  इस  सबसे  बड़े  घोटाले  के  पीछे  जिन  राजनीतिशों  और  नौकरशाहो  का  हाथ  हैं
 उनको  छिपाना  चाहते  हैं  ।

 भरी  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  माननीय  अध्यक्ष  आज  जो  सूचना  हम  लोगों  को
 अखबारों  के  जरिये  मिली  मेरा  ख्याल  हे  कि  जब  से  हम  लोगों  को  यह  सूचना  प्राप्त  हुई  सबका  मन
 जनक नल  ते  ऑन न  तन  ईद  दीन  न  न  तन  न

 +
 क्रार्यवाहीं  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया



 प्रतिभ्रूत्ति  भोटाले  की  जांच  कर  रहे  केंद्रीय  जाँच  ब्यूरो  के  संयुक्त  निदेशक  31  1992

 श्री  माघवन  द्वारा  समय  पूर्व  सेवानिवृत्ति  मांगे  जाने  के  बारे  में

 उद्वेलित  चिन्तित  है और  सही  मायने  में  आज  एक  सफाई  हम  लोग  सरकार  से  चाहते  हैं  |  यह  सही  है
 बैंकों  जो  घोटाला  हुआ  उसने  हमारी  अर्थव्यवस्था  को  झकझोर  लोगों  को  तबाह  किया  और

 बाहर  हमारी  छवि  पर  इससे  कोई  न  कोई  असर  जरूर  लेकिन  माधवन  का  नाम  और  उसके

 तहत  और  उसके  ब्र  केट  जुड़ा  जरूर  है  ।  लेकिन  उससे  अलग  भी  है  ।  उसके  अन्दर  जो  तहकीकात  हो  रही

 है  उस  अफसर  पर  दबाव  डालने  की  बात  यह  पूरी  सरकार  के  कंडक्ट  व्यवहार  पर  आज  एक
 प्र  श्न-चिन्ह  ह ैजिसको  सरकार  को  आज  साफ  करना  चाहिये  ।  सरकार  यह  बात  यहां  स्पष्ष्ट  करे  कि  क्‍या

 पो०  एम०  ओ०  में  एक  उच्चाधिकारी  उनके  द्वारा  श्री  माधवन  को  बुलाकर  कहा  गया  कि  अगर  कोई
 राजनैतिक  नाम  हो  तों  जब  तक  स्वीकृति  न  तब  तक  न  लिखियेगा  ?  क्‍या  यह  बात  नहीं  है  कि  कुछ
 अधिकारियों  के  नाम  या  उच्चाधिकारी  के  नाम  आने  के  लिए  कहा  गया  है  ।  उनको  न  रखने  की  बात

 कही  गयी  जिससे  कि  वह  त्रस्‍्त  होकर  माधवन  ने  इस्तीफा  दे  दिया  और  आप  प्रोमोशन  की  बात  के  लिए

 फह  रहे  इतनी  छोटी  बात  नहीं  होनी  मैं  उस  अफसर  को  जानता  हूं  क्योंकि  उसने  बोफोस

 के  मामले  में  स्विस  बैंक  के  अन्दर  खातों  को  जब्त  कराने  का  ए०ई०  सविसेज  के  कागजात  को  लाने

 का  काम  करके  जो  क्षमता  दिखाई  है  क्‍योंकि  मैं  तो  पहले  खुश  था  कि  सरकार  ने  उनको  ही  सौंपा

 है  यह  स्कैम  का  मामला  लेकिन  सौंपा  नहीं  है  ।  उनको  बोफोस  से  आपने  हटाया  ओर  एक्नॉमिक

 इन्वेस्टीगेशन  का  विभाग  दे  दिया  कि  चलो  अब  इसको  देखो  और  उसमें  भी  घोटाला  हो  गया  ।

 यह  केवल  घोटाले  की  बात  नहीं  है  ।  अगर  ईमानदार  लोग  त्रस्त  होंगे  तो  यह  एक

 उदाहरण  बनेगा  ।  इससे  न  केवल  माधघवन  बल्कि  जितने  भी  इस  तरह  के  अफसर  उन  सब  पर  अ्रभाव

 पड़ेगा  ।  तो  यह  पूरी  बात  व्यवस्था  चरमराने  की  बात  है  जिसको  संभालने  की  बात  इसलिए  यह
 जडहूरी  हे  कि  सरकार  स्पष्टीकरण  करे  और  प्रधानमंत्री  यहां  आकर  स्पष्टीकरण  करें  |  पी०एम०गओो०
 से  दबाव  मैं  नहीं  कहता  कि  प्रधानमंत्री  को  जानकारी  इसकी  आज  मैं  शर्त  नहीं  लगा

 रहा  हूं  सकता  है  कि  उनको  जानकारी  न  हो  ।  लेकिन  अगर  उनकी  जानकारी  मैं  उन्हीं  के  दफ्तर
 में  प्रभाव  डालने  की  बात  होती  है  तो  प्रधानमंत्री  का  कत्तंव्य  है  कि  उसको  देखें  या  यहां  आकर  सफाई
 दें  ।  अब  यह  प्रश्न  सबसे  बड़ा  प्रश्न  हो  गया  आज  भ्रध्टाचार  की  रूपरेखा  हमें  खोखला  कर  रहो
 इस  प्रश्न  को  लेकर  इस  प्रश्नकाल  को  स्थगित  कर  इसी  पर  चर्चा  कराने  की  कृपा

 भरी  भोतीश  कुमार  :  अध्यक्ष  आज  हमारा  प्रश्न  तीसरे  नम्बर  पर  हम  नहीं
 चाहते  हैं  कि  प्रश्नकाल  चले

 ]

 श्री  सोमनाथ  चट्टजों  :  अध्यक्ष  कोई  भी  इस  विषय  के  महत्व  को  नकार  नहीं
 सकता  ।  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  8  जुलाई  के  अपने  बकतव्य  में  स्वीकार  किया  है  कि  बड़ी  मात्रा  में

 घड़ी  हुई  वह  उससे  असहमत  नहीं  हैं  और  इसमें  शामिल  लोगों  का  पता  लगने  में  संभवतः  सरकार
 भी  गभीर  है  ।  एक  मंत्री  ने  हस्तीफा  दे  दिया  हो  सकता  है  वह  घोटाले  में  शामिल  भी  न

 उन्हें  पहले  ही  त्यागपत्र  देना  या  ।  योजना  आयोग  के  एक  सदस्य  को  भी  जाना  था  |  केन्द्रीय  जाँच  ब्यूरो
 को  जाँच-पड़ताल  का  यह  काम  सौंपा  गया  एक  विज्षेष  न्यायालय  का  गठन  किया  गया  है  |  इचचमें
 संलिप्त  लोगों  की  संपत्ति  की  कुर्की  के लिए  एक  अध्यादेश  पारित  किया  गया  स्थिति  इतनी  गंभीर

 3,500  करोड़  रु०  से  भी  ज्यादा  सरकारी  धन  का  नुकसान  हुआ  है  ।  हम  नहीं  जानते  कि  यह  सारी
 5,000  करोड़  ३०  6,000  करोड़  रु०  अथवा  7,000  करोड़  रुपये  भी  हो  सकती  हम  देख

 रहे  हैं  कि  केन्द्रीय  जाँच-ब्यूरो  पूर्ण  कोशिश  कर  रहा  बहुत  से  लोग  गिरफ्तार  किम  गये  और
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 9  1914  प्रतिभूति  घोटाले  की  जांच  कर  रहे  केंद्रीय  जांच  ब्यूरो  के  संयुक्त  निदेशक
 श्रो  माघवन  द्वारा  समय  पूर्व  सेवानिवृत्ति  मांगे  जाने  के  बारे  में

 बहुत  से  स्थानों  की  तलाशी  ली  गई  है  तथा  इस  मामले  में  काफी  प्रगति  हुई  है  और  जब  हमें  पता  चला  कि

 महत्वपूर्ण  नाम  सामने  आ  रहे  मंत्रियों  क ेनाम  और  बिद्युत-वित्त  निगम  भी  इसमें  शामिल  हैं--मुझ्े
 इसकी  जानकारी  नहीं  मैं  अपनी  ओर  से  कुछ  नहीं  कह  ,  ये  तथ्य  सामने  आ  रहे
 हैं-समाचार  पत्र  में  यह  आ  रहा  है  कि  जिस  व्यक्ति  को  इस  गंभीरतम  मामले  की  जाँच-पड़ताल
 की  जिम्मेदारी  सौंपी  गई  वह  अचानक  ही  स्वैच्छिक-सेवा-निवृत्ति  पर  चला  गया  है  उसके
 कार्यकाल  के  तीन  वर्ष  अभी  शेष  मैं  समझ  नहीं  पा  रहा  हूं  कि  यह  सरकार  किस  प्रकार  कार्य  कर
 रही  उनकी  कार्येशेली  किस  प्रकार  की  है  ?  जब  इतने  बड़े  पैमाने  पर  धोखा-घड़ी  हुई  तो  क्या

 यह  उम्मीद  नहीं  की  जा  सकती  कि  इससे  सारे  देश  में  उत्तेजना  फेलेगी  ?  वे  तो  रहस्य  की  मूर्ति
 बनकर  बैठे  हुए  उन्हें  कुछ  महसूस  ही  नहीं  हो  रहा  उन्‍हें  इस  पर  स्वतः  वक्‍तव्य  देना  चाहिये  ।

 गृह  मंत्री  महोदय  कहां  हैं  ?  व ेआकर  सभा  के  सम्मुख  स्थिति  को  स्पष्ट  क्‍यों  नहीं  करते  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  काल  में  नहीं  ।

 श्री  बलुदेव  आचार  :  प्रश्त-काल  के  दौरान  क्यों  नहीं  ?

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  क्या  उन्होंने  स्वयं  दोपहर  12  बजे  वकतथ्य  देने  की  सूथषना
 आपको दी  है  ।  उन्होंने  हमें  तो  नहीं  बताया  है  ।

 )
 श्री  शरद  यादव  :  प्रश्न  काल  को  स्थग्रित  करने  का  हमने  नोटिस  दिया  है  ।

 -

 शी  सोसनाथ  चटर्जो  :  उन्होंने  इस  म/मले  की  चर्चा  अन्य  लोगों  के  साथ  नहीं  की  है|  किसी  को

 भी  अवसर  नहीं  दिया  गया  है  ।  उन्होंने  वैला  कभी  नहीं  किया  ।  वह  उनकी  आदत  नहीं  है  ।  थे  इसे  नहीं
 जानते  ।  हमें  विश्वास  है  कि  सरव।र  इस  सदन  का  अथवा  इस  देश  को  सच्चाई  बताने  की  इच्छुक
 नहीं  वे  चुप्पी  साधे  हुए  यह  बहुत  ही  चिन्ता  का  विषय  है  संचार

 माध्यमों  न ेएक  अलग  ही  कहानी  दी  है  कि  वह  बहुत  जल्दी  पदोन्नति  चाहते  जो  उन्हें  नहीं  दी  गई
 और  इसीलिये  उन्होंने  सेवानिवृत्ति  के  कागजात  पेश  कर  जो  सरकारी  वृतान्त  का  ही
 रूप  है  ।

 इस  सभा  के  अत्यन्त  वरिष्ठ  और  जिम्मेदार  सदस्यों  ने  कहा  है  कि उनकी  जानकारी  के  अनुसार
 ऐसा  नहीं  हो  सकता  और  मुझे  श्री  आडवाणी  अथवा  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  के  वकतथ्य  पर  अविश्वास
 करने  का  कोई  कारण  नहीं  दिखता  ।  अतः  इस  मामले  को  किसी  रोजमर्रा  के  विषय  की  भाँति  नहीं
 लिया  जा  सकता  ।  मैं  सरकार  से  माँग  करता  हूं  कि  अगर  वे  इस  जो  इस  देश  में  नहीं

 विश्व  का  सबसे  बड़ा  स्कैंडल  कि  समुचित  जाँच  कराये  जाने  के  बारे  में  बास्तव  में  गम्भीर  है
 तो  वे  सच्चाई  को  केन्द्रीय-जांच-ब्यूरो  के  सलाहकार  ने  न्यायालय  में  कहा  है  कि  यह  सबसे  बढ़ा
 वित्तीय  घोटाला  है  जिसमें  वित्त  मम्ब्रालय  से  लेकर  निचले  स्तर  तक  के  ब्यक्ति  और  विभिन्‍न  सरकारी

 एजेंसियाँ  शामिल  यह  सरकार  के  काय॑  करने  का  तरीका  हमें  इस  देश  में  बहुत  अनुभव
 हुआ  है  ।

 श्री  माधवन  को  बोफोस  जाँच  से  हटा  दिया  गया  ।  यह  सभा  उत्तेजित  देश  उत्तेजित
 अब  फिर  वही  तरीका  अप्रनाया  जा  रहा  है  ।  जब  उन्हें  सफलता  मिलने  ही  वाली  अथवा

 अशुविधाजनक  नाम  सामने  आने  ही  वाले  उस  वक्‍त  उन  पर  दवाब  डाला  जा  रहा  था  ।  उन्हें  निकलने
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 श्री  माधवन  द्वारा  समय  पूर्व  सेवानिवृत्ति  मांगे  जाने  के  बारे  में

 के  लिए  मजबूर  किया  गया  और  निराशा  तथा  विरोध  प्रकट  करने  के  लिए  उन्होंने  अपने  सेवानिवृत्ति  के
 पत्र  रख  दिये  |  यह  बहुत  बड़ी  चिन्ता  का  विषय  है  ।  देश  को  विश्वास  में  लिया  जाना  और  और
 सरकार  को  यह  आश्वासन  देना  चाहिए  कि  वह  यह  पदभार  संभाले  रहेंगे  और  सरकार  की  ओर  से

 किसी  प्रकार  का  हस्तक्षेप  नहीं  होना  जैसा  कि  वह  अब  कर  रहे  वह  ऐसा  नहीं
 करते  |  यह  बहुत  गम्भीर  मामला  सरकार  को  जवाब  देगा  चाहिए  ।

 भी  चन्द्रशेशर  :  अध्यक्ष  प्रतिभूति  घोटाला  इस  सरकार  की

 नीयता  और  अखण्डता  तथा  स्वयं  सरकार  के  लिए  बहुत  धक्का  साबित  हुआ  है  |  आज  जो  कुछ  समाचार
 पत्रों  में  आया  मेरे  विचार  में  वह  स्थिति  की  चरम  सीमा  मैं  श्री  माधवन  को  व्यक्तिगत  रूप
 से  नहीं  जानता  हूँ  ।  मैं  उन्हें  जानता  हूँ  तो  एक  ऐसे  अफसर  के  जो  अपना  काम

 दारी  और  निपुण्ता  के  साथ  करता  उनकी  ईमानदारी  और  सत्यनिष्ठा  पर  कोई  शक  नहीं  कर
 सकता  ।  अगर  ऐसे  अधिकारी  पद  सेवानिवृत्ति  के  लिए  जबकि  उनके  सेवा  के  तीन  वर्ष  बाकी  रहते
 दबाव  डाला  जाता  है  और  ऊपरी  तौर  पर  सरकार  द्वारा  उसे  पदत्याग  न  करने  के  लिए  कहा  जाता
 तो  यह  तो  यह  तो  बड़ी  विकट  स्थिति  मैं  नहीं  जानता  कि  यह  सरकार  किस  प्रकार  की  यह  नहीं

 हैं  कि  वे  उस  अधिकारी  को  पद  त्याग  न  करने  के  लिए  उसे  आश्वस्त  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हों
 लेकिन  वे  सावंजनिक  वक्तव्य  में  कह  रहे  हैं  कि  वे  उन्हें  उनके  मित्रों  के  माध्यम  से  मना  रहे  मैं  नहीं
 मानता  कि  अधिकारियों  को  उनके  मित्रों  के  माध्यम  से  मनाया  जाये  ।  अगर  उनकी  शिकायतें  उचित

 तो  सरकार  द्वारा  उन्हें  दूर  किया  जाना  चाहिए  ।  अध्यक्ष  यह  सरकार  के  लिए  इतना  आसान

 विषय  नहीं  है  कि  इस  पर  इन्तजार'*ਂ

 शो  लालकृष्ण  आश्वाणी  :  क्‍या  मैं  इस  सन्दर्भ  में  एक  बात  कह  सकता  हूँ  ।  मेरी  जानकारी  के

 अनुसार  श्री  माघवन  को  बताया  गया  कि  उनकी  स्वेच्छिक  सेवा-निवृत्ति  की  अवधि  नहीं  हुई  हैं  इसीलिए
 सरकार  इसे  स्वीकार  नहीं  कर  सकती  और  अगर  वह  चाहें  तो  त्यागपन्न  दे  सकते  हैं  अतः  उन्हें

 निवुत्ति  से  प्राप्त  होने  वाले  फायदे  भी  नहीं  भिल  सकते  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  यह  सही  हूँ  अथवा  नहीं  ।

 )

 श्री  विजय  पाटिल  :  यह  ठीक  नहीं  है  ।

 |

 श्री  शरद  यादव  :  सिक्‍यूरिटीज  स्कैम  में  अपका  नाम  भी  हैं  क्या  ?  हमें  लगता  हैँ  कि
 नाम  तो  जरूर  है  ।''  '  **

 ]

 ओर  चन्द्रशेखर  :  मैं  आथिक  मन्त्रालय  अथवा  प्रधानमन्त्री  महोदय  के  कार्यालय  और

 सम्बन्धित  अफिकारियों  के  बीच  हुई  व्यक्तिगत  बातश्नीत  अथवा  समझौता  वार्ता  का  हिस्सा  नहीं  हूँ  ।  मैं
 तो  सिर्फ  आपको  और  इस  सभा  को  सरकार  द्वारा  देश  के  प्रशासन  को  चलाने  के  ढंग  के  बारे  में  बता  रहा

 हैं  यदि  इस  अधिकारी  की  शिकायत  उचित  तो  सरकार  उसे  दूर  क्‍यों  नहीं  करती  ?  उनके  मुताबिक
 अगर  यह  सब  केवल  पदोन्नति  के  लिए  ही  तो  उन्होंने  अधिकारी  को  निलभ्बित  क्यों  नहों  किया  ?

 उन्हें  दोनों  ही  अधिकार  हैं  |  दुर्भाग्य  की  बात  तो  यह  हूँ  उन्हें  कुछ  नग्न  सत्य  छिपाने  हैं  ।  देश
 में  उसका  यही  प्रभाव  होगा  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  स्थिति  क्‍या  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  यह  सब  उस  समय  और  भी  गम्भीर  हो  गया  जब  आप  संयुक्त  संसदीय  समिति
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 का  गठन  कर  रहे  इस  समिति  के  सभापति  की  नियुक्ति  करने  जा  रहे  दुर्भाग्य  से  आज  ही  यह

 समाचा  रपत्र
 में  आया  है  कि  सत्तारूढ़  दल  संयुक्त  संसदीय  समिति  के  सभापति  के  पद  पर  विपक्ष  से  कोई

 व्यक्ति  नहीं  लेना  चाहता  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  सत्तारूढ़  दल  और  विभिन्न  राजनैतिक  दलों  के  नेताओं  के
 बीच  क्‍या  चल  रहो  लेकिन  ये  सभी  बातें  यदि  एकही  समय  पर  आयें  तो  मुझे  दुःख  के  साथ  कहना
 पड़ता  है  कि  यह  न  केवल  सरकार  की  विश्वसनीयता  पर  बल्कि  संयुक्त  संसदीय  समिति  के  कार्यकरण
 पर  भी  प्रश्न  चिह्न  लगायेंगी  ।

 अध्यक्ष  यह  सरकार  और  विशेषतौर  पर  प्रधानमन्त्री  का  कत्तंग्य  हैँ  कि  वह  इस  मामले

 पर  स्पष्टीकरण  दें  ।  जब  खुले  तौर  पर  यह  कहा  गया  हैं  कि  प्रधानमन्त्री  कार्यालय  के  एक  वरिष्ठ
 अधिकारी  ने  कुछ  निर्देश  दिये  तब  क्‍या  यह  प्रधानमन्त्री  का  कर्तव्य  नहीं  है  कि  वह  इसका  खंर्डन
 करें  ?  यह  काम  करने  का  अनोखा  तरीका  है  ।  समय-समय  पर  प्रत्येक  मामले  पर  सरकार  के  इरादे
 और  प्रधानमन्त्री  के आश्वासन  और  वायदों  की  तीन-चार  तरह  से  व्याख्या  की  जाती  ओर

 मन्त्री  इस  पर  कोई  प्रतिक्रिया  व्यक्त  नहीं  करते  और  वह  यह  समझते  हैं  कि  लोग  इसे  भूल  जायेंगे  ।

 शायद  वह  इसमें  सफल  भी  हो  रहे  क्या  उनकी  यह  सफलता  इस  जिसमें  हम  आज
 बेठे  क ेलिए  लाभदायक  क्‍या  संसद  इस  प्रकार  कायें  कर  सकती  जहाँ  की  सदन  का  नेताया  तो

 चूप  रहता  या  सदन  की  उत  सभी  कार्यवाहियों  जो  या  तो  गंभीर  प्रकृति  की  हैं  या  विवादास्पद  से

 अनुपस्थित  रहता  हो  ।  अध्यक्ष  मुझे  संसदीय  कार्यवाही  का  कुछ  अनुभव  हैं  लेकिन  संसदीये

 कार्यकरण  के  इतिहास  में  यह  पहली  बार  है  कि  इन  नाजुक  स्थितियों  में  सदन  का  नेता  अनुपस्थित
 हो  ।  ऐसा  किसी  भी  अन्य  प्रधानमन्त्री  के  कार्यकाल  में  नहीं  हुआ  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आज के  प्रश्नों  में  उनका  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।

 .  श्री  चन्नशेखर  :  अध्यक्ष  मैं  आज  की  बात  नहीं  कर  रहा  आजकल  हो  जायेगा

 क्योंकि  मैं  जानता  हूँ  कि  फिर  इस  सदन  में  कुछ  नहीं  होगा  और  प्रधानमन्त्री  को  इस  बात  की  प्रसन्नता

 होगी  कि  सरकार  मज  में  चल  रही  है  और  सदन  में  कोई  कायंवाही  नहीं  हो  रही  हैँ  ।  मैं  उस  प्रणाली  को

 जानता  जिसका  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  है  ।  ऐसा  इसलिए  किया  जा  रहा  है  कि  सदन  को  किल्फेंक

 किया  जा  सके  ।  अध्यक्ष  यह  बहुत  ही  खतरनाक  तरीका  है  ।  मैं  सम्पूर्ण  उत्तरदायित्व  के  साथ  यह
 कहूँगा  कि  यह  संसद  को  पूर्णतया  निर्थंक  करने  के  लिए  किया  जा  रहा  है  ।  ऐसा  इसलिए  किया  जा

 रहा  जिससे  जनता  की  नजरों  में  इस  महान  सदन  की  प्रतिष्ठा  और  सम्मान  को  गिराया  जा  सके  ।

 अध्यक्ष  मैं  आशा  करता  हूँ  कि  आप  अपने  अधिकारों  का  प्रयोग  सरकार  को  कम  से  कम  यह
 आभास  दिलाने  के  लिए  करेंगे  कि  वह  आती  जाती  रहती  हैं  इस  संस्था  को  यहीं  रहना  है  यंदि

 राष्ट्र  को फलना  फूलना  तो  इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  समझता  हूं  कि  नौकरशाही  के  साथ  छेड़खानी
 नहीं  को  जानी  चाहिए  और  यदि  किसी  नौकरशाह  की  कोई  सही  शिकायत  तो  उसकी  बेइज्जती

 नहीं  की  जानी  चाहिए  ।  सरकार  द्वारा  चलाये  जा  रहे  अपमानजनक  अभियान  बिल्कुल  भी  स्वीकार्य

 नहीं  हैं  ।

 अध्यक्ष  मैं  आपको  आशस्वस्त  करता  हूं  कि  मैंने  श्री  माधवन  को  कभी  नहीं  देखा  हैं  या

 यदि  मैंने  उन्हें  कभी  देखा  भी  तो  भी  मुझे  नहीं  पता  ।  वह  मुझसे  कभी  नहीं  मिले  लेकिन  उनके

 कार्य  से  मैं  उनको  जानता  हूं--हालांकि  मेरा  अनुभव  वसा  नहीं  जैसा  कि  और  मित्र  श्री  विद्याचरण

 और  श्री  शरद  पव।र  और  अन्य  का  रहा  है  मैं  भी  कुछ  महीने  सरकार  में  रहा
 और  सम्पूर्ण  दायित्व  के  साथ  मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि  यह  सरकार  के  कुछ  चुनींदा  अफसरों  में  से  एक

 रु
 है
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 श्री  माधथन  ढारा  समय  पूर्व  सेवानिवृत्ति  मांगे  जाने  के  बारे  में

 “्ज+ज>स»ककआ3५  मम»

 हैं  और  यदि  उनकी  यह  हालत्त  होती  है  तो  मैं  नहीं  जानता  कि  इस  नौकरज्षाही  का  कया  होगा
 *

 झो  जांज  फर्ना्डीज  :  अध्यक्ष  मुझे  इस  पर  दो  बातें  कहनी  हैं

 |
 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  सरकार  का  पक्ष  घुनना  चाहेंगे  ।

 औ  जार्ज  फर्नान्‍डोज  :  मेरी  बात  सुन  लीजिये  सरकार  द्वारा  अपनी  बात  रखने  से
 आप  मुझे  दो  बात  कहने  की  इजाजत  दीजिये  ।  अध्यक्ष  सरकार  को  अपनी  बात
 कहने  से  पहले  मुझे  अपनी  बात  कहने  का  समय  दीजिए  ।

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरा  पहला  कार्य  यह  है  कि  सदन  में  कार्यंसुच्ची  के  अनुसार  कार्य  यदि

 सभी  सदस्यों  की  यह  इच्छा  हो  कि  कुछ  और  किया  जाये  और  यदि  ऐसा  प्रत्येक  दिन  तब  यह
 घुश्किल  हो  जाता  है  ।

 इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  सभी  सदस्य  इससे  सम्बंधित  मैं  इसकी  अनुमति  देता  हूं  ।
 यदि  यह  कभी  खत्म  न  होने  वाली  क्रिया  हो  जाती  जहाँ  एक  के  बाद  एक  हाथ  उठते  तब

 मैं  नहीं  कि  किसको  अनुमति  दूं  और  किसको  नहीं  ।,

 यदि  यह  कभी  ना  खत्म  होने  वाला  सिलसिला  बन  जाता  हैं  तब  सदन  का  संचालन  बहुत  मुश्किल
 हो  जाता  है  लेकित  मैं  इसकी  अनुमति  दे  रहा  हूँ  ।

 r

 भी  जाजे  फर्नाष्डोज  :  अध्यक्ष
 मैं

 आपकी  परेशानी  को  समझता  लेकिन  मामला  इतना
 गम्भीर  है  कि  इस  पर  सरकार  को  कहने  से  पहले  हमारे  लिए  दो  बातें  कहना  बहुत  जरूरी  है  ।

 अध्यक्ष  जी  माधवन  का  इस्तीफा  सरकार  के  पास  20  तारीख  से  पड़ा  है  और  20  तारीख  से
 लेकर  आज  अखबारों  में  यह  खबर  यहाँ  पर  हम  लोंगों  द्वारा  उठाने  सरकार  ने  क्या
 कदम  उठाया  हम  सबसे  पहले  इसको  जानना  चाहेंगे  ?

 उनका  इस्तीफा  या  उन्होंने  अपना  पेपर  दिया  हमें  नहीं  मालूम  ।  हम  उतना  ही  जानते
 हैं  जितना  कि  अखबारों  में  है  ।  लेकिन  मैं  कुछ  बातें  सरकार  के  सामने  ह्पष्टरूप  से  रखना  क्योंकि
 क्या  पक  रहा  इसकी  जानकारी  अनेक  लोगों  को  पिछले  कई  दिनों  से  रही  माघवन  जी  के  ऊपर
 नम्बर  वन  तो  आपने  कोई  जिम्मेदारी  विशेषतोर  पर  नहीं  डाली  ।  मैंने  भी  एक  बेवकूफी  की  कि  इस
 सरकार  ने  अपने  सारे  कार्यालय  में  एक  भला  काम  वह  यह  कि  माधवन  को  इस  काण्ड  की  जांच
 करने  के  लिए  नियुक्त  किया  |  वह  मेरी  समझ  गलत  रही  ।  चूंकि  उनके  ऊपर  इन्होंने  जिम्मेदारी  नहीं

 उन्हें  अपनी  जिम्मेदारी  से हटाकर  एक  ऐसे  काले  पानी  भेजने  का  काम  किया  लेकिन  वहाँ  भी
 चूंकि  एक  घोटाला  हो  तो  उनके  ऊपर  वह  जिम्मेदारी  आ  गई  और  अपनी  जिम्मेदारी  को  निभाने
 के  लिएं  जैंसे  हीं  वे  वैसे  ही  कैसे  उतको  रोका  इस  पर  हरकतें  शुरू  हो

 कं
 र्ँ
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 अध्यक्ष  जितना  हर्षद  स्टॉक  मार्कट  और  सिक्‍योरिटीज  का  काण्ड  बड़ा  है  उसके  साथ

 जुड़े  हुए  कई  छोटे-बड़े  काण्ड  हैं  ।  अपने-अपने  ढंग  से  वे  वैसे  अलग-अलग  स्कैम्प  हैं  जिसमें  फेयर  ग्रोथ  एक
 अलग  काण्ड  है  और  फेयर  ग्रोथ  में  जितने  सरकारी  लोग  और  अफसर  फंसे  हुए  उतने  और  किसी  में

 नहीं  फंसे  हुए  हैं  ।  इसलिए  दो  निर्णय  सरकार  ने  लिए  |  अब  किस  स्तर  पर  सरकार  बताए  ?

 अगर  प्रधानमन्त्री  जी  कहते  हैं  कि हम  सच्चाई  को  किसी  भी  हालात  में  देश  के  सामने  रखना

 चाहते  तो  फिर  मैं  प्रधानमन्त्री  जी  से  बह  कहना  चाहता  हूं  कि  आपके  दो  जो  सी०बी०आई०
 के  ऊपर  निगरानी  रखने  वाला  मिनिस्ट्री  ऑफ  और  हर  प्रकार  से  रोकने  का  काम  हुआ
 है  पिछले  दो  महीनों  में  ?  इससे  वे  इन्कार  यू०को०  बैंक  के  मामले  को  आपने  उनके  हाथ  में

 जाने  से  रोक  दिया  और  आपने  उस  आदमी  को  भेजा  जिसके  हाथ  में  बोफोर्स  को  देकर  इसके  ऊपर

 परदा  डालने  के  लिए  कहा  था  ।  यू०को०  के  मामले  को  बन्धु  को

 अध्यक्ष  महोदय  :  ये  सब  चीजें  रेज  करने  के  लिए  मैं  आपको  परमीशन  लेकिन  आप

 नोटिस  तो  दीजिए  ।

 श्री  जाजं  फर्तान्‍्डीज  :  मैने  आपको  नोटिस  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  नोटिस  दिया  है  ?

 श्री  जाजे  फर्नान्डीअ  :  मैंने  एक  नोटिस  तो  दिया  है  कि  हमारा  एडजनंमेंट  मोशन  स्वीकार  करें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।  ऐसा  नहीं  ।

 और  जाजं  फर्नान्‍नडोज  :  अध्यक्ष  दूसरा  तोटिस  मैंने  नियम  388  के  अन्तगगंत  दिया

 बूंकि  आज  प्रश्न-काल  नहीं  चलेगा,'*ਂ

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  |  वेखिए  अगर  कोई  एलीगेशन  गवर्नमेंट  के  खिलाफ  आप  कर  रहे

 तो  गवनेमेंट  को  भी  जानकारी  होनी  ताकि  वह  उसका  जवाब  दे  सके  ।

 थ्री  जाजं  फर्नान्डीज  :  अध्यक्ष  मैं  एलीगेशन  नहीं  लगा  रह  हूं  |  मैं  तो  तथ्य  दे  रहा  मैं

 केवल  सच्चाई  बता  रहा  हूं  ।

 |
 अध्यक्ष  सहोदय  :  आपको  ऐसा  करने  से  कोई  नहीं  रोक  रहा  इसे  तरीके  से  कीजिए  ।

 श्री  जा  फर्नान्‍डीज  :  मैं  केवल  सच्चाई  बता  रहा  हूं  ।  मैं  आरोप  नहीं  लगा  रहा  हूं  ।

 अध्य  क्ष  महोदय  :  इसका  नोटिस  दिया  जाना  चाहिए  ।  फिर  भी  मैं  इसकी  अनुमति  देता  हूं  लेकिन

 एक  सीमा  के  बाद  उन्हें  मुझसे  पूछने  का  अधिकार  हैकि  इसकी  अनुमति  किसी  प्रकार  दे

 रहे  हैं  ।'

 ]

 श्री  जाजं  फर्नान्‍डीज  :  अध्यक्ष  फेयर-ग्रोअ  का  मामला  आ  गया  वहाँ  भी  वही  बात  हो

 कल  एक  तरफ  आप  उनके  इस्तींफे  को  स्वीकार  करने  की  जानकारी  देते  कल  आपके  प्रेस  इनफार्मेशन

 आफिसर  पत्रकारों  के  एक  झुण्ड  को  अपने  साथ  विशेष  लोगों  को  अपने  साथ  लेकर  कहते  हैं  कि

 यह  नहीं  लिखना  कि  उनका  इस्तीफा  स्वीकार  किया  यह  नहीं  लिखना  कि  उन्होंने  किसी  प्रकार  की

 हरकतों  को  सामने  रखा  यह  बताता  कि  उनकी  प्रमोशन  के  मामले  को  लेकर  उनका  झगड़ा

 इसलिए  उन्होंने  अपना  इस्तीका  दिया  है  ।  यह  नहीं  कहता |
 ।
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 ॒  ॒  ॒  ॒£॒£॒|£॒
 जानकार  सृत्रों  का  कहना  है  कि  ऐसा  केवल  केन्द्रीय  जाँच  ब्यूरो  के  सूत्रों  या  अफसरों  के  साथ  ही

 होता  यह  लिखना  इनफारस्ड  सोर्सेज  से  ।  यहाँ  तक  आपकी  ब्रीफिग  होती  है  ।  वहाँ  क्या  करते  हैं  | कल
 फेयर  ग्रोथ  के  ऊपर  तथाकथित  रेड्स  डालते  हैं  ।  घोटाले  को  दो  महीने  हो  गए  ।  फेयर  ग्रोथ  पर  कल  वक्‍त
 मिला  इसलिए  कि  यहाँ  उनके  इस्तीफे  को  स्वीकार  करके  उनको  बाहर  भेजने  का  काम  करते-करते
 फेयर  ग्रोथ  पर  हमने  काम  शुरू  किया  यह  बताने

 के  लिए  |  सारी  जानकारी  को  छिपाने  का  काम  हो
 गया  ।  दस्तावेजों  को  जलाने  का  काम  हो  रहा  पूरे  सबूत  को  मिटाने  का  काम  हो  रहा  आए  हुए
 सबूत  को  न  दिखाने  की  बात  हो  रही  है  और  फिर  उसके  बाद  उनके  इस्तीफे  को  यहाँ  लेना  और  फेयर
 ग्रोथ  की  बात  चलाना  ।  सरकार  की  नीयत  का  सवाल  है  ।

 अध्यक्ष  मैं  आपकी  परेशानी  समझता  हूं  लेकिन  आप  हमारी  परेशानी  भी  समझिए  ।
 सरकार  की  नीयत  का  सवाल  यहाँ  आरोप  की  बात  नहीं  है  ।  मन्त्री  जी  के  कहने  की  बात  नहीं  है  हम
 प्रधानमन्त्री  जी  को  सुनाना  चाहते  हैं  ।  प्रधानमन्त्री  वे  हमें  बताएँ  कि  श्री  माधवन  इस  मामले  को
 चलाएँगे  ।  श्री  माधवन  के  ऊपर  किसी  प्रकार  की  पाबन्दी  नहीं  लगाई  जाएगी  ।  किसका  नामे  आने  पर

 किसका  नाम  आने  पर  सीधे  पी०एम०  आफिस  को  किसको  किसको  नहीं
 कुष्णामूति  जा  सकते  हैं  और

 उनको  जाना  इतना  ही  अभी  जो  सामने  आया  है  वह  कुछ
 नहीं  है  ।  कृष्णामूर्ति  अनेक  लोगों  को  फंसाकर  साथ  लेकिन  कृष्णा|मूरति  जाएंगे  और  फाईनैन्स
 मिनिस्ट्री  के  जिन्होंने  कैनरा  म्युचुअल  फण्ड  के  मामले  के  घोटाले  को  बनाने  में  अपना  योगदान
 दिया  वे  बने

 मैं  अन्तिम  बात  कहकर  समाप्त  करता  हूं  ।  हमें  बहुत  चिन्ता  आप  जे०पी०सी  बनाने  जा
 रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  हाउस  बनाने  जा  रहे

 थ्री  जाअं  फर्तान्डोज  :  पावर  फाईनैन्स  कारपोरेशन  के  ऊपर  सी०बी०आई०  ने  केस  दाखिल  किया
 पावर  फाईनैन्स  कारपोरेशन  के  जिस  पर  सी०बी०आई०  का  केस  फाइल  हुआ  वह  केस  जिस

 मामले  को  लेकर  फाइल  किया  उस  फाइल  के  ऊपर  जिसके  दस्तखत  जिसने  वह  लोन  सेक्सन  करने
 के  लिग  आदेश  दिया  उसको  आपने  कंबिनेट  सैक्रेटरी  बना  दिया  तो  ज्वाइन्ट  पालियामैंट्री  कमेटी  क्या
 करेगी  ।  पावर  फाईनेंस  कार्पोरेशन  के  जो  पावर  सैक्रेटरी  ,  जब  वे  कैबिनेट  सैक्रेटरी  थे  हो  जाते  हैं  तो
 जे०पी०सी०  क्या  कर  सकेगी  ।  मैं  उनके  ऊपर  कोई  आरोप  नहीं  लगा  रहा  मैं  केवल  इतना  ही  बता

 रहा  हूं  जो  तथ्य  हैं  क्योंकि  कुछ  तो  मर्यादाएँ  होती  हैं  सारे  काम  के  बारे  में  ।  हमें  आप  बता  दीजिए  क्‍योंकि
 आप  सदन  की  कमेटी  बनाने  जा  रहे  हैं  ।

 ह

 अध्यक्ष  महोदय  :  हाउस  बनाने  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  जा  फर्नान्डोज  :  आप  तो  हाउस के  प्रतीक  जब  आप  हाउस  के  प्रतीक  हैं  और  ये  तथ्य
 आज  हम  आपके  सामने  नहीं  रखें  तो  जिस  प्रकार|से  काण्ड  हो  रहा  हम  नीयत  के  ऊपर  कंसे  विश्वास
 करें  ।  इसलिए  मेरी  प्रार्थना  है  कि  आप  प्रधानमन्त्री  जी  को  उनसे  हमें  स्पष्ट  आश्वासन
 मिले  और  उसके  बाद  एजेंडा  पर  काम  को  आगे  ले  जाने  की  बात

 श्री  रजिराय  :  अध्यक्ष  मैं  आपकी  तकलीफ  समझता  हूं  ।  प्रश्नकाल  को  स्थगित
 करने  की  जो  मांग  की  गई  उसको  हम  इसलिये  कह  रहे  हैं  मैं  अभी  कारंवाई  की
 बात  आपके  सामने  उठाना  चाहता  मैं  इस  सदन  में  आपको  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि  अविश्वास
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 प्रस्ताव  पर  जिस  दिन  बहस  हो  रही  थी  तो  जब  प्रधानमन्त्री  जी  जवाब  दे  रहे  थे  तो  जार  फर्नान्‍्डीज  ने

 अन्तिम  सवाल  पूछा  था  कि  सी०बी०आई०  की  इनवंस्टिगेशन  में  जो  त्रुटियाँ  हैं  और  जो  कसर  बाकी
 क्या  आप  उसे  दूर  उस  ससय  प्रधानमन्त्री  जी  ने  फौरन  उठकर  कहा  था  कि  जार  फर्नीडीज

 की  जो  शिकायत  मैंने  उसको  नोट  कर  लिया  है  और  मैं  फौरत  जाकर  इस  बारे  में  डायरेक्शन  दूंगा  ।
 8-10  दिन  के  बाद  हाउस  में  फिर  यह  बात  उठायी  जा  रही  यह  सवाल  माधवन  प्रसंग  से  जुड़ा  हुआ
 है  ।  हाउस  में  प्रधानमन्त्री  जी  न ेबकायदा  वचन  जाजं  फर्नान्डीज  जी  के  सवाल  के  जवाब  में  दिया  था

 कि  मैं  देखूंगा  कि  सी०बी०आई  की  जो  त्रुटियाँ  जिसके  बारे  में  कोर्ट  ने  ज़िक्र  किया  वे  न  आज

 हम  और  आप  क्‍या  देख  रहे  सारे  अखबार  लिख  रहे  हैं  कि माधवन  को  बकायदा  कहा  गया  कि

 जब  तक  कोई  हाइस्ट  आफिसर  प्राइम  मिनिस्टर  सेक्रेटेरियट  का  आपको  इजाजत  नहीं  देता  आप

 ग्रिरफ्तारी  किसी  की  न  करे  ।  फेयरग्रोथ  के  बारे  में  कहा  है  कि  अगर  मिनिस्टर  के  बारे  में  कोई  चीज

 आयेगी  तो  उसको  एविडेस  में  नहीं  लाना  ।  ये  सब  पाबन्दियाँ  सामने  आ  रही  आपकी  अध्यक्षता  में

 प्रधानमन्त्री  जी  का  सदन  को  जो  वचन  उस  वचन  को  अब  आप  पूरा  ऐसे  में  संसदीय

 प्रजातनत्र  कैसे  चलेगा  ।  मुझे  बहुत  तकलीफ  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  इस  सदन  में  प्रधानमन्त्री  जी

 जा्ज  फर्नान्‍्डीज  के  प्रश्न  के जवाब  में  बकायदा  वचन  देकर  गये  हैं  कि  सी०बी०आई  की  त्रुटियाँ  नहीं

 रहेंगी  ।  अभी  सवाल  उठता  है  कि  माधवन  को  सारी  जिम्मेदारी  नहीं  दी  गई  ।  न्रुटियाँ  माधवन  जी

 की  नहीं  थी  |  वह  बहुत  पश्चाताप  कर  रहे  जिस  तरीके  से  कोर्ट  के  सामने  प्रॉसिक्यूटर  के

 एविडेंस  आना  चाहिए  था  नहीं  आ  रहा  |  यह  साफ  हो  गया  अवसर  हाथ  से  निकल  गया  यह
 अनप्रीसिडेंटड  सिचुवेशन  इसलिए  आप  से  विनती  करता  हूं  कि  क्वश्चन  आऑवर  को  सस्पेंड  किया
 जाये  ।  प्रधानमन्त्री  जी सी०बी०  आई०  डिपार्टमेंट  के  मन्त्री  उनको  यहाँ  बुलाया  जाये  ताकि  उनके

 साथ  हम  यहाँ  बात  कर  सकें  ।  इतना  ही  मुझे  कहना  ।

 ]

 श्रो  बसुदव  आचार्य  :  उन्हें  पहले  हमारे  विचार  सुनने  दें  और  फिर  उत्तर  ।

 यह  एक  ग्रति  गम्भोर  तरह  का  मामला  हमने  समाचार-यत्रों  में  पढ़ा  है  कि  माधवन
 जेसे  एक  सत्यनिष्ठ  अधिकारी  को  इस्तीफा  देने  के  लिये  मजबूर  किया  वह  हमारे  देश  वास्तव
 में  विश्व  सबसे  बड़े  घोटाले  की  जांच  कर  रहे  थे  ।

 अध्यक्ष  महोब॒य  :  आप  क्रंपया  कम-से-कम  इतना  तो  पूछिये  कि  क्या  उन्हें  इस्तीफा  देने  क ेलिए
 मजबूर  किया  गया  था  ।

 करी  वसुदेव  आजाये  :  यह  संसार  का  सबसे  बड़ा  घोटाला  इसमें  करोड़ों  रुपयों  का  घोटाला
 लेकिन  उन्हें  इस  प्रतिभूति  घोटाले  की  जांच  करने  के  लिये  कहा  गया  था  ।  कुछ  मंत्रियों  के  नाम  भी

 सामने  आये  बताया  गया  है  कि  कुछ  मंत्री  उन  पर  जांच  न  करने  और  स्वतंत्र  रूप  से  कार्य  न  करने
 पर  दबाव  डाल  रहे  हैं  ताकि  सच्चाई  प्रकट  न  हो  सके  ।  उन्हें  घोटाले  की  जांच  करने  से  रोका  जा  रहा

 अतः  यह  एक  गम्भीर  किस्म  का  मामला  इसके  अतिरिक्त  हम  दो  महीनों  से  मांग  कर  रहे  हैं
 कि  सच्चाई  सामने  आनी  चाहिये  ।  इस  काण्ड  के  लिए  कौन  जिम्मेदार  इस  प्रतिभूति  घोटाले  के  लिए
 कौन  जिम्मेदार  इस  राष्ट्र  को  हमारे  देश  की  गरिमा  को  कुछ  लोगों  के  कारण  आघात
 पहुंचा  सरकार  में  जो  लोग  इसके  लिए  जिम्मेदार  अधिकारी  वर्ग  में  कुछ  लोग  इसके  लिए
 दोषी  हैं  ।  केवल  एक  हषंद  मेहता  ही  बल्कि  अनेक  अनेक  लोग  जो  सरकार  में
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 प्रतिभूति  घोटाले  की  जांच  कर  रहे  केंद्रीय  जांच  ब्यूरो  के  संयुक्त  निदेशक  31  1992

 श्री  माधवन  द्वारा  समय  पूर्ष  सेवानिवृत्ति  मांगे  जाने  के  बारे  में

 मन्त्रालयों  में  इस  घोटाले  में  केवल  एक  मंत्री  ने  इस्तीफा  दिया  केवल  श्री  कृष्णामूर्ति
 ने  ही  इस्तीफा  दिया  इस  बड़े  घोटाले  में  क्ृष्णामृर्ति  जंसे  अनेकों  लोग  अन्तग्रेस्त  इस  घोटाले  की
 जांच  करने  वाले  श्री  माघवन  को  जांच  करने  से  रोका  गया  प्रधान  मंत्री  क्‍योंकि  वह  केन्द्रीय
 जांच  ब्यूरो  के  सभा  में  आकर  बताना  चाहिये  कि  उन्हें  इस्तीफा  देने  के  लिए  क्‍यों  मजबूर
 किया  गया  तथा  क्‍या  सरकार  श्री  माधवन  को  सौंपे  गये  काय  को  उन्हें  जारी  रखने  देगी  ।  प्रधान  मंत्री
 को  आना  चाहिए  और  इस  सभा  को  बताना  चाहिए  |  इतना  ही  इससे  पूरा  राष्ट्र  आँदोलित
 प्रधान  मंत्री  को  आना  चाहिए  और  इसके  बारे  में  सभा  को  बताना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  आपने  यह  बात  चार  अथवा  पाँच  बार  दोहराई

 )

 श्री  बसुदेव  आचायं  :  एक  सप्ताह  पहले  जब  यह  समाचार  प्रकाशित  हुआ  हमने  मांग  की  थी

 प्रधान  मंत्री  को आना  चाहिए  और  इस  सभा  को  जानकारी  देनी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमें  कैसे  पता  लगेगा  कि  आप  इस  मुद॒दे  को  अब  उठाने  जा  रहे  हैं  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  स्पष्ट  करें  कि  प्रश्न  काल  क्यों  स्थगित  किया  जाये  ।

 करी  बसुदेव  आचाये  :  सभी  समाचार-पन्नों  में  यह  समाचार  छपा  प्रधान  मंत्री  को  चाहिए***

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  नियम  नहीं  है  ।

 )

 झ  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  हम  जिस  बात  पर  जोर  देना  चाहते  हैं  वह  यह  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  कठिनाई  यह  है  मैंने  निरन्तर  चार  दिनों  से  इस  मुद्दे  पर  चर्चा  करने

 का  अवसर  दिया  आपने  इस  पर  चर्चा  नहीं  की  जब  भी  यह  मुद्दा  कार्यसूची  में  होता  आपने

 प्रा-ससय  किसी  और  विषय  पर  चर्चा  में  निकाल  दिया  ।  आज  भी  हमने  इस  पर  चर्चा  के  लिए  दिन

 निर्धारित  किया  है  आप  कार्यंसूच्री  के  अनुसार  चर्चा  नहीं  कर  रहे  कार्यसूची  के  मुह  की  उपेक्षा  कर

 रहे  आप  आज  इस  पर  चर्चा  कर  सकते  फिर  भी  आज  प्रश्न  काल  चलने  नहीं  दे  रहे  केबल
 आज  से  हो  पिछले  चार  दिनों  से  लगातार  हम  ऐसा  कर  रहे  इतना  ही  नहीं  ।  मैंने  एक  बार
 चेतावनी  भी  दी  आप  इस  पर  चर्चा  नहीं  करते  तो  मैं  इसके  लिए  समय  नियत  नहीं
 करूँगा

 ।”  जब  कभी  भी  इस  मामले  पर  चर्चा  नियत  की  जाती  आप  चर्चा  नहीं  करते  ओर  जब  कभी

 यह  मुददा  कार्यसूची  में  नहीं  आप  चर्चा  करते  जिसका  मैं  विरोध  करता  हूं  ।

 श्री  निमल  कान्ति  चटर्जो  :  आप  बिल्कुल  सही  कह  रहे  हैं  ।  हम  चर्चा  करना  चर्चा  के  उद्दे श्य
 से  नहीं  चाहते  ।  हम  केवल  जाँच  के  प्रयोजन  से  नहीं  करवाना  चाहते

 '*'

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  चर्चा  का  वक्‍त  आये  तो  आप  यही  चीज  कर  सकते  हैं  ।

 )
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 9  1914  प्रतिभृति  घोटाले  की  जांच  कर  रहे  केंद्रीय  जांच  ब्यूरो  के  संयुक्त  निदेशक
 श्री  माघवन  द्वारा  समय  पूर्व  सेवानिवृत्ति  मांगे  जाने  के  बारे  में

 श्री  निर्मेल  कान्ति  अटजों  '  परन्तु  कृपा  करके  यह  कहने  दें  कि  हम  केवल  सत्य  की  तलाश  में  ही
 नहीं  हैं  ।  हम  चाहते  हैं  कि  ऐसी  चीजें  भविष्य  में  न  और  इस  वजह  से  हम  सच  की  तलाश  में  हैं  ।
 अब  आप  हमें  बता  रहे  कि  अगर  जांच-पड़ताल  करते  श्री  हषंद  मेहता  जैसे  लोगों  या  जो  लोग
 मंत्रालय  में  हैं  उन्हें  एहसास  दिलाया  कि  भविष्य  में  ऐसी  चीजों  को  स्वीकार  किया  जाएगा  या
 हम  कर्नाटक  की  सरकार  को  सी०बी०आई०  जांच  करवाने  के  लिए  मना  नहीं  करेंगे  या  हम
 ईमानदार  अधिकारियों  को  भविष्य  में  इस  मामले  में  कार्यवाही  नहीं  करने  देंगे  फिर  उनको  क्या  महसूस

 या  कैसे  संकेत  मिलेंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  समय  आए  तो  आप  यह  सब  चीज  कह  सकते  मैंने  समय  निर्धारित
 कर  दिया

 )

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जो  :  हम  जांच-पड़ताल  क्‍यों  करते  हैं  ?'''

 श्री  रूपचन्द  पाल  :  अगर  चर्चा  हुई  तो  वह  पूरे  मुद्दे  की  उपेक्षा  करने  की  बेध्टा  करेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आज  भी  आप  पंद्रह  मिनट  के  बाद  इस  पर  चर्चा  कर  सकते  हैं  ।

 )

 श्रो  निर्मला  कान्ति  चटर्जो  :  इसके  साथ-साथ  ऐसी  स्थिति  बनानी  चाहिए  कि  ऐसी  चींजें  न  हों  ।

 ऐसे  संकेत  दिए  जाने  चाहिए  ताकि  ऐसी  चीजें  दोबारा  न  हों  ।  बरना  ऐसी  चर्चा  की  कोई  तकंन्संगतता

 नहीं  रह  जाएगी  ।

 हम  इस  बात  से  चिन्तित  ओर  वित्त  मन्त्रालय  के  अधिकारी  कि  जो  हो  रहा  उसके
 सभी  अपवादों  के  देश  में  कुछ  ऐसे  संकेत  ही  मिल  रहे  कि  अगर  एक  घोटाला

 पकड़ा  जाता  तो  चिन्ता  की  कोई  बात  नहीं  उनको  दूसरे  घोटाले  करने  की  अनुमति  है  ।  ऐसी  चर्चा
 का  क्‍या  उद्देश्य  है  ?  ऐसी  जाँच  का  कया  उद्देश्य  उस  वजह  हम  प्रधानमन्त्री  से  आश्वासन  चाहते

 कि सी०  बी०  आई०  का  कार्यभार  किश्रके  पास  है  ।

 आप  जानते  हैं  कि  सब  प्रकार  के  संकेत  किए  जाते  बोफोस  के  केस  में  क्या  आप  हमें
 वास्तव  में  विश्वास  दिलाना  चाहते  हैं  कि  पहचान  नहीं  की  जा  सकती  ।  क्‍या  आप  हमें  और  इस  देश  को

 यह  विश्वास  दिलाना  चाहते  कि  ऐसे  महत्वपूर्ण  समय  यह  व्यक्ति  अपने  इस्तीफ  देने  की  चेष्टा  कर

 रहा  क्योंकि  उसे  एद  वृद्धि  नहीं  मिली  ?  कृपा  कर  इस  देश  के  निवासियों  ओर  हमारे  साथ  ऐसा
 वर्ताव  न  करे

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कायंवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  ।

 श्री  निर्मल  कान्ति,खटर्जो  :  कोई  भी  इस  पर  विश्वास  नहीं  करेगा  ।  ओर  हम  प्रधानमन्त्री  से  जो
 संकेत  चाहते  हैं  वह  यह  है  कि  पूर्ण  रूप  से  जाँच-पड़ताल  संयुक्त  संसदीय  भी  व्यर्थ

 सन्‍चाई  तक  पहुंचने  तक  जाँच  जारी  रहेगी  ।  इस  वजह  से  हम  प्रधानमन्त्री  स ेइस  सभय  यह
 सन  चाहते  हैं  कि  उन  संकेतों  का  ऐसा  मतलब  नहीं  है  ।

 नि-ससः:ःीस-साा  नी
 *

 काय्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 श्री  माधवन  द्वारा  समय  पूर्व  के  सेवानिवृत्ति  मांगे  जाने  बारे  में

 श्री  राम  नाईक  :  अध्यक्ष  कल  शाम  को  जब  लोकसभा  समाप्त  तो  हम
 लोग  इस  भूमिका  में  गए  कि  आपने  एजेण्डा  में  अयोध्या  के  बारे  में  नियम  193  के  अधीन  चर्चा  रखी  थी

 वह  पूरी  हो  अकाल  के  बारे  में  रखी  थी  वह  भी  पूरी  हो गई  और  आज  स्कम के  बारे  में  एजेंडा  में

 उसकी  चर्चा  प्रारम्भ  होगी  ।  इसके  लिए  हम  तैयारी  करके  आए  लेकिन  उसके  बीच  में  जब  रात

 को  कल  बात  आज  सारे  देश  को  मालूम  आपने  कहा  सही  है  कि  प्रधानमन्त्री  को  कंसे

 मालूम  सरकार  को  कैसे  मालूम  पड़ेगा  |  अध्यक्ष  सरकार  को  तो  मालूम  ही  सरकार  ने

 इस  सैंसिटिव

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  सवाल  का  जवाब  आप  अपने  तरीके  से  बोलिए  ।

 श्री  राम  नाईक  :  अध्यक्ष  जब  तक  जे  ०पी०सी०  बनेगी  और  उसमें  स्कम  की  चर्चा  होगी  ।

 हम  लोग  इस  मूड  में  बीच  में  नई  बात  आई  जो  इन्वैस्टीगेशन  इन्चार्ज  उनके  रिटायर  होने  की
 नौबत  इससे  मैं  समझता  हूं  कि  यह  बात  ठीक  ढंग  से  नहीं  इसीलिए  बोच  में  जो  बदल
 गया  उसके  बारे  में  सरकार  प्राइम  मिनिस्टर  से  स्टेटमेंट  पहले  यहाँ  आना  आवश्यक  वह  जब

 तब  आगे  की  चर्चा  स्कैम  के  बारे  में  तब  वह  सार्थक  हो  सकती  जे०पं।०सी०  साथंक  हो
 सकती  है  ।  यह  काम  भी  हम  चाहते  हैं  कि  जल्दी  से  जल्दी  आज  तीन  सप्ताह  हो  गए  फिर
 भी  जे०पी०सी०  के  सदस्य  ''

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  दूसरी  चीजों  में  ध्यस्त

 श्री  राम  नाईक  :  यह  सब  एजेंडा  में  लेकिन  यह  करना  जरूरी  इसलिए  पहले  सरकार  की
 ओर  से  स्टेटमेंट  आ  जाए  और  उसके  बाद  यहां  चर्चा  ऐसा  हमारा  आग्रह  है  ।

 ]

 श्री  रूपचन्द  पाल  :  अध्यक्ष  जब  मैं  विद्युत  वित्त  निगम  के  बारे  में  चर्चा  करना  चाहता
 आप  ने  कहा  था  कि  यह  आज  की  चर्चा  का  भाग  हो  सकता  परन्तु  आज  हमें  पता  चला  कि

 विद्युत  वित्त-निगम  में  जाँच  तथा  यू०को०  और  फैयरग्रोथ  के  मामलों  में  की  जा  रही  जाँच  रोक  दी  गई

 यह  षडयन्त्र  पूरी  जाँच  को  समाप्त  करने  के  लिए  किया  गया  इस  चर्चा  का  क्या  फायदा  अगर
 इस  बीच  में  वह  इसे  समाप्त  कर  देंगे  |  मैं  इसे  कल  भी  उठाना  चाहता  परन्तु  आप  ने  कहा  है  कि

 यह  आज  की  चर्चा  का  अंश  है  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  पन्द्रह  मिनट  के  बाद  आपको  इसे  उठाये  जाने  की  अनुमति  देता  हूं  ।

 श्री  रूपचन्द  पाल  :  यह  उस  जाँच  पड़ताल  का  अंश  था  ।  अब  इस  सम्बन्ध  में  जाँच  पड़ताल
 नहीं  की  जा  रही  है  ।  यह  जाँच  को  समाप्त  करने  के  षड़यन्त्र  का  हिस्सा  है  ।

 श्रो  तरित  बरण  तोपदार  अगर  वित्त  मनत्री  पदासीन  हैं  इस  जाँच  का  कोई  लाभ

 नहीं  है  ।

 श्री  पी०  रेडडय्या  यादव  :  अध्यक्ष  आज  मैं  श्री  माघवन  का
 आभारी  जिनकी  कार्यवाही  के  कम  से  कम  सम्पूर्ण  विपक्ष  इस  घोटाले  की  चर्चा  करने

 के  इकट्ठा  हुआ  जब  हमारे  हजारों  देशवासी  इस  घोटाले  की  वज्जह  से  तबाह  हो  तब

 विपक्ष  ने  इस  मुद्दे  पर  चर्चा  करने  की  चेष्टा  कभी  नहीं  करी  ।  किसी  ने  भी  परकह  नहीं  मैं  इस  बात

 |
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 न
 का  साक्षी  हूं  ।  हमें  सत्तापक्ष  और  दोनों  के  चरित्र  को  समझना  चाहिए  |  अगर  आप  मुझे  इस

 मुह  की  यहाँ  पर  चर्चा  करने  की  अनुमति  नहीं  मैं  संसद  के  बाहर  एक  बैठक  बुलाऊँगा  और  वहां  पर

 एक  अनौपचारिक  संसद  सत्र  आयोजित  करूँगा  ।  यह  मत  सोचो  कि  लोग  हमें  नहीं  देख  रहे  हैं  ।

 प्रधान  मन्‍्त्री  उस  दिन  सदन  में  इस  मामले  की  गम्भीरता  से  चर्चा  करने  के  लिए  आए
 इसको  विपक्ष  ने  कितने  प्रभावशाली  रूप  से  खत्म  किया  वह  तो  मैं  सभा  में  पहले  से  ही  कह  चुका
 हूं  ।  हमें  ऐसे  छल  को  खत्म  कर  देना  चाहिए  ।  अगर  सत्तापक्ष  और  विपक्ष  दोनों  कुछ  नहीं  करेंगे  तो  लोग

 चुप  नहीं  रहेंगे  ।  यही  वह  वजह  है  जहाँ  देश  का  संविधान  कार्य  करने  में  असमर्थ  हो  गया  न  कि  अयोध्या

 में  या कहीं  और  |  जनता  ने  हमें  अनेक  धन  का  संरक्षक  बनाया  परन्तु  दोनों  ही  सत्ता  पक्ष

 विपक्ष  अपना  कार्य  ठीक  से  नहीं  किया  ।  इस  वजह  अगर  हम  काय॑  नहीं  कर  रहे  और

 हम  इसका  सम।धान  पाने  में  असमर्थ  रहे  तो  सम्भव  है  जनता  सेना  से  प्रशासन  संभालने  को  कहे  ।  वह
 उस  हद  तक  भी  जा  सकते  इस  वजह  यही  अवसर  कि  जब  सेना  राज्य  के  काय॑  में  दखल  दे

 सकती  है  ।  अगर  विपक्ष  जिम्मेदारी  से  कार्य  नहीं  तो  मुझे  यकीन  है  कि  लोग  उन्हें  माफ  नहीं

 वह  जानते  हैं  कि  इन  विपक्ष  के  लोगों  के साथ  कसा  व्यवहार  करना  अतः  आप  दलगत

 भरवना  से  ऊपर  उठकर  चर्चा  की  अनुमति  दें  ताकि  सच्चाई  सामने  आ  सके  ।  घोटाला  आज  नहीं  शुरू

 हुआ  ।  यह  चार  या  पाँच  साल  पहले  शुरू  हुआ  था  |  आप  पिछले  तीन  या  चार  सालों  से  ऐसा  होने  दे  रहे
 मेरे  पास  यह  सूचना  है  कि  केवल  सत्ता  दल  के  सदस्य  ही  परन्तु  विपक्ष  के  लोग  भी  इस  घोटाले

 में  शाभिल  जिनकी  दलालों  के  साथ  दोस्ती  या  जान  पहचान  है  )

 ]
 श्री  रामजिलास  पासवान  :  अध्यक्ष  मेरे  388  का  क्‍या  हुआ  ?

 श्री  मदन  खाल  खुराना  :  अध्यक्ष  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  हमको  388  का  नोटिस  इसलिए
 देना  वैसे  तो आमतौर  से  यह  नहीं  होना  चाहिए  कि  श्रश्न-काल  स्थगित  किया  लेकिन  यह
 कितना  महत्वपूर्ण  मामला  है  और  माघवन  के  बारे  में  लोग  जानते  जो  उसका  पुराना  रिकार्ड  है  मैं
 उसफो  रिपीट  नहीं  करना  चाहता  ।  उसके  कारण  आज  सारा  देश  चिन्तित  हो  गया  है  इसलिए  अगर

 आपके  वास  सुओ  मोटू  स्टेटमेंट  देने  के लिए  मिन्स्टिर  या  प्रधानमन्त्री  का  नोटिस  आ  जाता  कि  हम  इस

 महत्वपूर्ण  मामले  में  स्टेटमेंट  देना  चाहते  हैं  तो  मैं  समझता  हूं  कि  आज  जो  सदन  के  अन्दर  आपने  गुस्सा
 देखा  है  या  सदस्यों  की  भावनाएँ  देखी  हैं  उसको  सही  रास्ते  पर  लाया  जा  सकता  था  ।

 दूसरा  मेरा  कहना  यह  है  कि  माघवन  के  इस्तीफ  के  पालिटिकल  प्रेशर  के  कारण  सरकार
 उन  अफक्षरों  का  भी  एक  रोंग  सिगनल  देना  चाहती  है  जो  इसके  अन्दर  जांच  कर  रहे  हैं  कि अभर  आपने

 हमारा  कहना  नहीं  माना  तो  तुम्हारा  भी  वही  हाल  होगा  जो  माधवन  का  हो  रहा  है  ॥  इसलिए  मेश

 कहना  यह  है  कि  हम  माघवन  के  काण्ड  के  बाद  अगर  माघवन  को  वापस  नहीं  लाया  अगर  माघवन

 पर  जांच  का  काम  जारी  नहीं  रखा  गया  तो  मेरा  यह  निश्चित  मानना  है  कि  यह  जो  आफिसर  जांच  के
 अन्दर  लगे  हुए  हैं  उनको  यह  सरकार  एक  तरफ  से  धमकाना  चाहती  है  इसलिए  भी  यह  जरूरी

 है  कि  इसके  ऊपर  पहले  प्राइम  मिनिस्टर  की  तरफ  से  स्टेटमेंट  आना  चाहिए  और  उसके  बाद  फिर  बहस

 यूसफूल  मेरा  यह  निवेदन  है  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  अध्यक्ष  अब  प्रश्न-काल  समाप्त  होने  वाला  है  ।
 ऑपने  प्रश्त-काल  स्थगित  करने  का  प्रस्ताव  नहीं  लेकिन  प्रश्त-काल  स्थगित  हो
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 श्री  माधवन  द्वारा  समय  पूर्व  सेवानिवृत्ति  मांगे  जाने  के  बारे  में

 मेरा  यह  निवेदन  है  कि  क्‍या  यह  प्रक्रिया  ठीक  कया  सदन  इस  तरह  से  चलेगा  ?  आज  विषय  सूची  में

 बैंकिंग  स्केम  पर  चर्चा

 12.00  भध्याह

 प्रश्नकाल  के  तुरन्त  बाद  इस  चर्चा  को  लिया  जा  सकता  था  ।

 अध्यक्ष  आप  जानते  में  पहले  भी  इस  बात  पर  बल  दे  चुका  हूं  कि  प्रश्नकाल  होने  देना

 आप  समर्थत  मत  क्योंकि  आपके  समर्थन  से  मेरा  केस  बिगड़  जाता

 मुझे  मालूम  है  कि  विरोधी  दल  के  नेता  ने  क्योंकि  इस  सदन  में  क्षमा  देश  में
 मैं  सदन  के  किसी  विशेषाधिकार  का  उल्लंघन  नहीं  करना  एक  प्रतियोगिता  चल  रही  है  कि  कौन

 पहले  अपनी  बात  कहता  है  ।  क्‍या  इसके  लिए  प्रश्नकाल  करना  जरूरी

 मेरे  मित्र  जा  फर्नान्डीज  कोई  मामला  उठाना  चाहते  हैं  ओर  किसी  मामले  पर  बड़ी  तीव्रता  से

 अनुभव  करते  हम  भी  करते  मगर  इस  सदन  में  वह  तीब्रता  किस  तरह  से  प्रकट  होनी
 अध्यक्ष  इस  पर  गम्भीरता  से  विचार  करने  का  वक्‍त  आ  गया  क्योंकि  अगर  प्रतियोगिता
 अलेगी  तो  आप  अगर  प्रश्नकाल  स्थगित  करने  की  मांग  करेंगे  तो  हम  भी  मांग  क्या  11  बजे  जो
 चर्चा  हुई  और

 1
 बजे  से  लेकर  अब  तक  जा  चर्चा  वह  चर्चा  12  बज  के  बाद  नहीं  हो  सकती

 थी  ?  क्‍या  वह  चर्चा  अब  नहीं  ली  जा  सकती  थी  ?

 जिलुवाद ]
 श्री  मिर्लेल  कांत  चटजो  :  आप  श्री  आडवाणी  जी  को  यह  सब

 थो  अटल  बिहारो  वाजपेयी  :  आप  मेरा  मुंह  बन्द  करने  की  कोशिश  मत  कई  बार  ऐसे
 अवसर  आए  हैं  कि  हमने  प्रश्नकाल  स्थगित  करने  की  मांग  नहीं  लेकिन  हमने  दूसरे  दिन  देखा  कि
 इस  तरह  से  प्रचार  की  एक  हवा  पैदा  की  जाती  है  मानो  किसी  एक  दल  को  और  उसमें  भी  किसी  एक
 व्यक्ति  को  बैंकिंग  स्कैम  की  ज्यादा  चिन्ता  हमें  नहीं  है  |  हमें  भी  चिन्ता  मगर  उसके  साथ-साथ
 हमें  सदन  की  मर्यादाओं  की  भी  चिता  है  ।  आखिर  प्रशनकाल  क्‍यों  नहीं  होना  चाए  ?  )

 आप  फिर  तालियां  बजा  रहे  गड़बड़  कर  रहे  हैं  ।

 रहे  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  वाजपेयी  इसमें  तालियां  बजाने  दीजिए  आप  बहुत  अच्छी  बात  बोल
 ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  मैं  अच्छी  बात  बोल  रहा  लेकिन  अध्यक्ष  यहां  जो  सत्ता
 पक्ष  में  बैठे  व ेजब  विधान  सभाओं  में  बिरोधी  दल  में  होते  हैं  तो  यही  कम  करते  हैं  ।  यह  प्रतियोगिता
 की  राजतीति  यहीं  तक  सीमिल  नहीं  है  ।  मैंने  एक  बार  अनुग्रह  किया  अनुरोध  किया  था  कि  सदन
 किस  तरह  से  केवल  यह  सदन  देश  की  विधानमण्डल  किस  तरह  से  इस  पर
 आज  एक  मतैक्‍य  करने  की  जरूरत  एक  आचरण  मानदण्ड  स्थापित  करने  की  जरूरत  है  ।  आज  अगर
 कांग्रेस  यहां  सत्ता  मैं  है  तो  कई  प्रदेशों  में  कांग्रेस  विपक्ष  में  हम  यहां  विपक्ष  में  हैं  तो  कई  प्रदेशों  में
 सत्ता  में  हैं  ओर  सभी  दलों  पर  यह  बात  लागू  होती  मग€  ऐथा  नहीं  हो  सकता  कि  इस  सदन  में  एक
 मानदण्ड  हो  और  पश्चिमी  बंगाल  में  दूसरा  मानदण्ड  हो  ।
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 9  1914  [4  प्रतिभूति  घोटाले  की  जांच  कर  रहे  केंद्रीय  जांच  ब्यूरो  के  संयुक्त  निदेशक
 श्री  माधवन  द्वारा  समय  पूर्ण  सेवानिवृत्ति  माँगे  जाने  केबा  में

 श्री  बासुदेव  आचार्य  :  राजस्थान  में  ?

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  कहीं  मैं  आप  से  सहमत  यह  चीज  मुझे  पीड़ा  पहुंचातो
 11  बजे  खड़े  होकर  किसी  मामले  पर  वहस  की  मांग  माफ  कोई  इसके  लिए  बहुत  बड़ी

 बुद्धि  त्ताया  वीरता  की  जहूरत  नहीं  है  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  माधवन  जैसे  मामले  होते  तव  जरूरत  होती  है  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  माधवन  आखिर  सी०बी०आई०  के  एक  अफसर  सी ०बी  ०आई०
 के  अफसर  के  बारे  में  समाचार  अखबारों  में  छपा  गम्भीर  चर्चा  का  विषय  होना
 मगर  सी०  बी०  आई०  का  एक  आफिसर  इस  सारे  सदन  में  खलबली  पैदा  कर  प्रश्नकाल

 अनियमित  बहस  माधवन-माधवन  ।

 माधवन  के  बारे  में  जो  खबर  छपी  मैं  भी  उस  पर  प्रश्न  पूछता  चाहता  मगर  प्रश्न  पूछने
 का  तरीका  क्‍या  तरीका  क्‍या  होना

 इस  मामले  पर  बहस  हो  रही  ब'रह  बजे  बहस  ली  जाने  वाली  तो  क्‍या  ओऔचित्य

 मैं  चाहता  हूं  कि  इन्द्रजीत  चन्द्रजीत  यादव  वताएँ  कि  इस  सदन  में  मामले  क्रिस  तरह  से  उठाए

 जाएँ  |  और  अगर  यही  !!  बजे  मामले  उठाने  हैं  सो  हम  लोग  भी  पीछे  रहने  वाले  नहीं  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोशव  :  वाजपेयी  जी  बोल  रहे  आप  बेठ  जाइए  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  अध्यक्ष  मैं  आप  से  निवेदन  कर  रहा  हूं  आप  इस  सम्बन्ध

 में  अभी  फैसला  न  कल  कभी  भी  करिए  मगर  यह  सिलसिला  बन्द  होना

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बैठ  जाइये  ।  मैं  वाजपेयी  जी  की  भावना  के  साथ  100  प्रतिशत  अपनी

 भावना  जोड़ता  हूं  ।  अगर  हाउस  में  मैं  किसी  के  प्रति  अपराधी  महसूस  कर  रहा  हूं  तो  वाजपेयी  साहब  के

 बिछारों  के  प्रति  मैं  खृद  को  अपराधी  महसूस  कर  रहा  हूं  |  क्योंकि  हमने  कहा  था  कि  आपको  इसके  ऊपर

 बोखने  का  टाईम  दिया  12  बजे  टाईम  दिया  मैं  यह  बात  भी  साफ  करूँगा  कि  आडवाणी

 जी  ने  मुझे  कहा  था  कि  मैं  प्रश्वकाल  कसिस  करने  के  पक्ष  में  नहीं  मगर  सब  लोग  बोल  २हे  हमारी

 बध्त  पीछे  रह  यह  भी  अच्छी  बात  नहीं:है।:  यह  उन्होंने  कहा  उनके  प्रति  भी  मुझे  यह

 कहना  अहुत  अरूरी  है  कि  उन्होंने  कहा  मैं  इसक॑  पक्ष  में  बिल्कुल  नहीं  मगर  सब  लोग  कहेंगे  और  हम

 कही  से  अड्डी  पार्टी  होकर  न  मेता  होकर  भी  न  बोलें  तो  ठीक  नहीं  है  ।

 श्री  रामबविलास  पासवान  :  हमारी  पार्टी  के  लोगों  ने  388  के  तहत्‌  नोटिस  दिद्या  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  पहले  बैठ  जाइये

 |
 श्री  सोमनाथ  चटर्जी

 :  क्या  हमते  कोई  मामूली  मसला  उठाया  है  ?
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 प्रधनोंकेलिखित प्रदनों  क ेलिखित  उत्तर

 भारत  व्यापार  संवर्धन  संगठन

 *१47.  श्री  केशरो

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  भारतीय  व्यापार  मेला  प्राधिकरण  नया  नाम  भारत  व्यापार  संवर्धन
 संगठन  को  वर्ष  1991-92  के  दोरान  कितनी  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  थी  ;

 भारत  व्यापार  संवधन  संगठन  को  चालू  वर्ष  के  लिए  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  गयी  है
 या  दी  जानी  है  ;

 क्‍या  सरकार  का  इस  सहायता  में  कटौती  करने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  भारत  व्यापार  संवर्धन  संगठन  ने  अपने  सेवा-शुल्क  दर  में  वृद्धि  की  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ह ैऔर  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  उद्योग  तथा  कृषि  एवं  प्रामोंग  उच्योग  में  राज्य  संत्री
 पो०  जे०  :  और  भूतपूर्व  ट्रेंड  फंअर  अथारिटी  आफ  इंडिया  इंडिया  ट्रंड

 प्रोमोशन  आर्गेनाइजेशन  का  को  सरकार  ने  !99  -92  में  जो  वित्तीय  सहायता  दी  और
 1992-93  के  लिए  जो  बजट  प्रावधान  किया  गया  है  उसके  आंकड़े  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 रुषयों

 1991-92  1610

 199 --५3  150°

 से  सरकार  ने  हाल  ही  में  राजकीय  आथिक  सहायता  कम  करने  की  जो  नीति  अपनाई

 है  उसके  अनुसार  इंडिया  ट्रेंड  प्रोमोशन  आर्गेनाइजेशन  को  भी  वित्तीय  सहायता  कम  कर  दी  गई
 इंडिया  ट्रेंड  प्रोमोशन  आगंनाइजेशन  ने  भी  विदेशी  मेलों  में  भाग  लेने  की लागत  पर  अपनी

 आथक  सहायता  का  प्रतिशत  घटा  दिया  है  और  उसके  कारण  मेलों  में  भाग  लेने  वालों  को  भागीक्षरी

 शुल्क  अधिक  देना  होगा  ।  भागीदारी  शुल्क  में  वृद्धि  20  प्रतिशत  से  लेकर  220  प्रतिशत  रहेगी  और  यह
 कई  बातों  पर  निर्भर  करेगी--जैसे  मेले  की  उसकी  स्थिति/स्थान  और  भागीदारों  की  उसके
 प्रति  प्रतिक्रिया  ।  घरेलू  मेलो  के  मामलों  में  किराए  को  25  से  लेकर  80  प्रतिशत  तक  बढ़ाया  गया  है
 जो  कि  कई  बातों  पर  निर्भर  जैसे  निवेश  सामग्री  की  मेला  कब  कब  होता  है  और  मेला  तथा
 मेले  से  जुड़ी  बातें  कितने  खरीदार--विक्रेता  आकर्षित  करती  आदि  ।

 ओद्योगिक  तथा  बिसोय  पुमर्निर्माण  बोर्ड

 +34 8.  प्रो०  रोता  वर्मा  :

 भरी  बलराल  पासी  :

 क्या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :
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 सरकार  ने  रुरण  औद्योगिक  कम्पनी  1983  में  संशोधन  करने

 के  सम्बन्ध  में  औद्योगिक  तथा  वित्तीय  पुर्नानर्माण  बोडें  द्वारा  दिये  गये  सुझाव  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  है

 अथवा  करने  का  विचार  है  ;  और

 इस  बोर्ड  के  गठन  से  लेकर  अब  तक  की  इसकी  उपलब्धियां  क्‍या  हैं  और  उक्त  अधिनियम

 के  अंतर्गत  इसको  दी  गई  भूमिका  का  इसने  किस  हद  तक  निर्वाह  किया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बलबीर  रुग्ण  औद्योगिक  कम्पनी

 1985  में  विस्तृत  संशोधनों  सहित  एक  विधेयक  राज्य  सभः  में  दिनांक  14

 199  :  को  प्रस्तुत  किश  गया  है  ।

 रुग्ण  औद्योगिक  कंपनी  1985  के  तहत  स्थापित  ओद्योगिक

 तथा  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोर्ड  बड़े  तथा  मझोले  क्षेत्र  की  रुण  ओद्योगिक  कंपनियों  के  लिए  उनकी

 क्षमता  को  बहाल  करने  के  वास्ते  पुनर्वास  पैकेज  तैयार  करने|के  प्रयास  करता  जहां  औद्योगिक

 और  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोर्ड  इस  निर्णय  पर  पहुंचता  है  कि  कम्पनियां  स्पष्ट  रूप  से  अर्थक्षम  नहीं  बह
 उनके  परिसमापन  की  सिफारिश  करती

 वी०  आई०  एफ०  आर०  ने  सुचित  किया  है  कि  दिनांक  15  1992  तक  स्थिति  के

 उसके  पास  दर्ज  किये  गये  1219  मामलों  में  स े202  मामलों  को  न  चलाये  जाने  योग्य  समझ  कर

 खारिज  कर  दिया  गया  था  और  1017  मामले  बांकी  रह  गये  थे  ।  इनमें  से  पुनरुज्जीवन  सम्बन्धी  253

 योजनाएं  उक्त  अधिनियम  की  धारा  18(4)  के  अन्तर्गत  मंजूर  कर  दी  गयी  हैं  ओर  अन्य  133  योजनाओं

 को  इस  अधिनियम  की  घारा  17(2)  के  तहत  अनुमोदित  कर  दिया  गया  है  ताकि  कंपनियां  अपनी

 योजनाओं  को  कार्यान्वित  कर  सके  ।  176  मामलों  में  परिसमापन  की  सिफारिश  की  गयी  उच्चतम

 न्यायालथ/उच्च  न्यायालय से  प्राप्त  3  संदर्भ  निपटा  दिये  गये  हैं  और  एक  मामले  में  उक्त  अधिनियम  की

 धारा  20६4)  के  अतगंत  कंपनी  को  परिसंपत्तियों  की  बिक्री  करने  के  आदेश  दिये  गये  हैं  ।

 सामान्य  भविष्य  निधि  में  जमाराशियों  पर  ब्याज

 #350.  :0.  श्री  शशि

 डा०  लक्ष्मोनारायण  पाण्डेय  :

 क्या  थित्त  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1991  तक  सामान्य  भविष्य  निधि  को  जमाराशियों  पर  मिलने  वाली  ब्याज

 दर  बैंकों  में  दीर्घावधि  के  लिए  जमा  की  जाने  वाली  जमाराशियों  पर  मिलने  वाली  ब्याज  दर  से

 अधिक  थी  ॥

 कया  इस  समय  बैंकों  में  दीर्धावधि  जमाराशियों  पर  ब्याज  दर  सामान्य  भविष्य  निधि  को

 .  जुमाराशियों  को  ब्याज  दर  से  अधिक  है  ;

 यदि  तो  क्या  सामान्य  भविष्य  निधि  के  मामले  में  ब्याज  दर  को  धूतलक्षी  प्रभाव  से

 बढ़ाने  का  विचार  है  ताकि  इस  बचत  को  और  अधिक  आकर्षक  बनाया  ज़ा  सकें  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  निर्णय  लिया  जाएगा  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  शांतारास  :  ओर  13.4.1991  से  पूर्व
 बैंकों  में  सावधि  जमाराशियों  पर  अधिकतम  ब्याज-दर  11  प्रतिशत  13.4.1991  से  यह  बढ़ाकर
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 )2  प्रतिशत  और  4.7.1991  से  !3  प्रतिशत  कर  दी  गई  जबकि  सामान्य  भविष्य  निधि  संचयन

 पर  देय  ब्याज  12  प्रतिशत  था  ।

 और  नहीं  ।  बैंक  जमाराशियों  और  भविष्य  निधियों  पर  ब्याज  दरें  पूर्णतया
 तुलनीय  नहीं  हैं  क्योंकि  भविष्य  निधियों  के  सम्बन्ध  में  बहुत  से  अन्य  लाभ  प्राप्त  हैं  ।

 महाराष्ट्र  में  सहकारी  कताई  मिलों  को  ऋण

 #351.  श्री  मुकल  बालकृष्ण  वासनिक  :

 क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (5)  क्‍या  केन्द्र  सरकार  को  महाराष्ट्र  सस्कार  से  इस  आशय  का  कोई  अनुरोध  मिला  है  कि

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  महाराष्ट्र  में  40  कताई  मिलों  की  स्थापना  हेतु  सहकारी  कताई  मिलों
 को  केन्द्रीय  वित्तीय  संस्थाओं  से  दीर्घधावधि  ऋण  दिलाया  जाये  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अशोक  से  महाराष्ट  सरकार से  प्राप्त

 पन्न  में  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  वित्तीय  संस्थानों  को  प्रस्तावित  40  सहकारी  कताई  मिलों  में  से  :0

 मिलों  की  50  प्रतिशत  तक  की  लागत  को  कवर  करने  के  लिए  दीर्घावधिक  ऋण  प्रदान  करने  के  लिए

 सहमत  होना  चाहिए
 '

 इस  मामले  की  वित्तीय  संस्थानों  के  साथ  उठाया  गया  है  ।

 अवैध  रूप  से  लाई  गयी  चांदी

 |
 *352.  श्री  फू्लचन्द

 भ्रो  अवणम  कुमार  पटेल  :

 क्या  बिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  चालू  वर्ष  के  दौरान  प्रतिमाह  कितनी  मात्रा  में  तथा  कितने  मूल्य  की  अवैध  रूप  से

 लाई  गयी  चांदी  जब्त  की  गयी  और  उन  स्थानों  का  ब्यौरा  क्‍या  जहां  यह  जब्त  की

 प्रत्येक  मामले  में  पकड़े  गये  ब्यक्तियों  की  संख्या  क्‍या  है  ;  :

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  तस्करों  के  कुछ  गिरोहों  के  शामिल  होने  का  भी  पता  चला  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इन  तस्करों  का  तस्करी  करने  का  ढंग  क्या
 और

 (३)  इस  प्रकार  की  तस्करी  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  कदम  उठाये  हैं  अथवा  उठने
 क्रां  प्रस्ताव  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  संज्रो  रप्सेश्वर  से  उपलब्ध  रिपोर्टों
 से  पा  चलता  है  कि  सीमाशुल्क  अधिकारियों  द्वारा  दर्ज  किये  गये  51*  मामलों  चालू  धर्ष

 '20
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 कचीरान  देश  में  चांदी  की  तस्करी  के  सिलसिले  में  पकड़ी  गयी  अवैध  चांदी  की  मा्जों  और  उसका  मूल्य
 तथा  इस  सम्बन्ध  में  गिरफ्तार  किये  गये  व्यक्तियों  की  संख्या  का  महीनेवार  ब्यौरा  इस  अंकारे  हैं  :-

 आया  कआ नल नली
 फरवरी  गिरफ्तार  किये  गये  मात्रा

 व्यक्तियों  की  संख्या  टनों  करोड़  रुपयों

 जनवरी  ये  ये अभिग्नहण अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अडडों, समुद्री Taal ओर भृन्शीमाक्ुष्क चोकियों

 फरवरी  45

 मार्चे  37  29.72

 अप्रैल  24  0.79

 मई  4.83  3.90

 जून  44  9.56  १.06
 *  ये  आंकड़े  अनन्तिम  हैं  ।

 ये  अभिग्नहण  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  समुद्री  पतनों  ओर  भृन्शीमाक्ुष्क  चोकियों  तथा  देश  के

 विभिन्‍न  स्थानों  पर  किये  गये  हैं  ।

 देश  में  तस्करी  के  जरिये  लाई  जा  रही  चांदी  बुबई  और  सिंगापुर  मूल  की  होती  है  ।

 इस  प्रकार  की  जाने  वाली  तस्करी  में  जिस  मुख्य  कायें-प्रणाली  को  अपनाया  जाता  है  उसका  पता  लगी

 लिया  गया  है  और  इसमें  भू-सीमाओं  को  चोरी-छिपे  पार  करना  तथा  समुद्री  तट  पर  अबतरण

 वायुयान/जलयान  से  लाये  जाने  वाले  कार्गो/कंटेनरों  और
 भारतीय  समुद्री  पत्तनों  पर  पहुंचने  बाले

 जलयानों  में  चांदी  छपाकर  आदि  शामिल  हैं  ।

 सीमाशुल्क  अधिकारी  चांदी  की  तस्करी  सहित  सभी  प्रकार  की  तस्करी  की  मतिकिश्षियों
 की  रोकथाम  के  लिए  सतक  रहते  है  |  तस्करी  की  गतिविधियों  में  शामिल  व्यक्तियों  पर  निगरानी  स्खने
 के  लिए  आसूचना  तंत्र  को  सुदृढ़  कर  दिया  जाता  है  और  तस्करी  का  पता  लगाने  जौर  उसकी  रोकथाम
 में  लगी  सभी  संबंधित  एजेन्सियों  के  बीच  घनिष्ठ  तालमेल  रखा  जाता

 ]

 कपड़ा  और  पटसन  मिलों  का  अआधुनिकोकरण
 *+453.  श्री  जायनलस  अबेदिन  :

 श्री  जी०  पाड़्  गोडा  :

 क्या  बस्तर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आधुनिकीकरण  योजनाਂ  और  आधुनिकीकरण  कोषਂ  के  अन्तर्गत  के
 दौरान  और  :992  में  अब  तक  मिल-बार  और  व्ष-चार  कपड़ा  और  पटसन  मिलों  के  आधुर्निकॉकरण
 के  लिए  कितनी  धनराशि  दी  गई  है

 क्या  ये  मिलें  आधुनिकीकरण  के  बाद  मुनाफे  में  चल  रही  हैं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 इन  मिलों  का  आधुनिकीकरण  होने  के  फलस्वरूप  मिल-वार  और  व्वे-बार  कितने  कामगारों
 की  छंटनी  की  गई  ;

 के ।
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 (8)  वर्ष  1992-93  के  दौरान  राज्य-वार  कितने  पटसन  मिलों  का  आधुनिकीकरण
 किए  जाने  का  प्रस्ताव  और

 चालू  वर्ष  के  दोरान  मिल-वार  दी  जाने  वाली  धनराशि  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
 बस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अशोक  :  वस्त्र  आधुनिकीकरण  निधि  योजना

 और  पटसन  आधुनिकीकरण  निधि  योजना  के  अन्तर्गत  1991  और  1992  के  दोरान  वस्त्र  ओर

 पटसन  मिलों  के  आधुनिकीकरण  के  लिये  प्रदान  की  गई  निधियों  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 वस्त्र  आधुनिकोकरण  निधि  योजना  के  अन्तर्गत  ९०

 क्र०  सं०  वर्ष  स्वीकृत  सहायता  संवितरित  सहायता  सहायता  प्राप्त

 एकक

 1.  1990-91  273  11  28

 2.  1991-92  45  119  92

 :*  पटसन  आधुनिकोकरण  निधि  योजना  के  अन्तर्गत  र०

 क्र०  सं०  वर्ष  स्वीकृत  धन  राशि  संवितरित  घनराशि  सहायता  प्राप्त

 एकक
 वि  कललल  नल  चल  इुलबुआ  आल  आकलन  चुलू  नमन  लुक  आल  अल  न

 1.  1990-91  12.25  5.27  4

 2.  1991-92  4.52  5.64

 ओर  मिलों  के  आधुनिकीकरण  के  फलस्वरूप  सामान्यतः  समग्र  मशीनी  कार्य  कुशलता
 श्रम  उत्पादकता  में  उत्पादन  क्वालिटी  में  अपव्यय  में  बेहतर  मूल्य  वसूली  और

 लाभप्रदता  सुनिश्चित  होती  अलग-अलग  एककों  की  आवश्यकता  और  उनके  आधुनिकीकरण  के  लाभ
 धिन्‍्न-भिन्‍न  होते  इन  १रिस्थितियों  आधुनिकीकरण  के  लाभों  की  मात्रा  का  अनुमान  लगा  पाना  कठिन

 है  ।  अनेक  सहायता  प्राप्त  मिलों  ने  अपने  निष्पादन  में  विभिन्‍न  स्तरों  में  सुधार  किया  है  ।

 योजनाओं  के  अन्तर्गत  आधुनिकीकरण  से  अनेक  मिलें  लाभप्रद  बनी  रही  हैं  और  उसके
 फलस्वरूप  इन  एककों  के  कामगारों  के  रोजगार  सुरक्षित  वस्त्र  आधुनिकीकरण  रिधि  थोजना  के
 अंतर्गत  सहायता  प्राप्त  357  एककों  में  से  23  एककों  के  लिये  आधुनिकीकरण  योजना  तैयार  की
 गई  है  ।  जिसमें  16.135  कामगारों  को  सुव्यवस्थित  करने  की  परिकल्पना  की  गई  हैं  ।  पटसन

 आधुनिकीकरण  निधि  योजना  में  कामगारों  की  किसी  प्रकार  की  छंटनी  की  परिकल्पनानहीं  की
 गई

 (४)  ओर  वस्त्र  मित्रों  का  आधुनिकीकरण  एक  सतत  प्रक्रिया  है  और  वस्त्र  मिलों  सहित
 औद्योगिक  एकक  को  प्रदान  की  जाने  वाली  आधुनिकीकरण  सहायता  की  मात्रा  उसकी  आवश्यकता  तथा
 संस्थानों  के  अ्थक्षमता  वित्तीय  मानकों  को  पूरा  करने  की  योम्यता  पर  निर्भर  करती  है  ।

 राष्ट्रीय  राजमा्गों  के  लिए  निर्धारित  को  गई  राशि

 *+३54.  श्रो  अन्ना  छोडी  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  आठवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  वर्तमान  राष्ट्रीय  राजमार्मों  क ेविकास

 १23
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 alate अंक  बअकेनम  न
 ओर  रख-रखाव  तथा  नये  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  निर्माण  हेतु  कोई  योजना  बनाई  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  हि

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  इस  प्रयोजना्थ  कितनी  राशि  निर्धारित  कौ  गई

 अल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  जगदोश  :  से  राष्ट्रीय
 राजमार्गों  का  विकास  और  रख-रखाव  एक  सतत  काये  है  और  ये  कार्य  वाधिक  योजनाओं
 योजना  के  आधार  पर  किए  जा  रहे  हैं  जो  प्रत्येक  परियोजना  की  पारस्परिक  यातायात
 साघनता  तथा  वर्ष  दर  वर्ष  निधि  1  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करते  आंठवीं  योजना  में  राष्ट्रीय
 राजमार्गों  सटित  केन्द्रीय  क्षेत्र/केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  स्कीमों  के  अंतर्गत  7.830  करोड़  रु०  की  आवश्यकता
 परियोजित  की  गई  है  किन्तु  योजना  आयोग  2.600  करोड़  रु०  के  परिव्यय  के  लिए  सहमत  हुआ
 इसमें  से  2467.0!  करोड़  रु०  का  परिव्यय  मौजूदा  एवम  आठवीं  योजना  में  नए  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के

 विकास  के  लिए  उपलब्ध  है  ।  इस  परिव्यय  का  एक  बड़ा  हिस्सा  मौजूदा  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  चल  रही
 स्कीमों  को  पूरा  करने  के  लिए  इस्तेमाल  किया  निधियों  की  कमी  तथा  विभिन्‍न  राज्यों  में  शुरू
 किए  जाने  वाले  आवश्यक  विकास  कार्यों  की  बड़ी  संख्या  के  कारण  आठवीं  योजना  में  किए  जनि  वाले
 विकास  कार्यों  से  सम्बन्धित  कार्यक्रम  को  अभी  योजना  आयोग  के  साथ  परामर्श  करके  तैयार  किया  जाना
 है  ।  चाल  वर्ष  1992-93  के  दौरान  मौजूदा  राष्ट्रीय  राजमार्गो  क ेविकास  के  लिए  438.87  करोड़  रु०
 का  प्रावधान  उपलब्ध  है  ।

 जहां  तक  नए  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  संबन्ध  है  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  विभिन्‍न  राज्य
 सरकारों  ने  !35  प्रस्ताव  भेजे  हैं  जिनमें  लगभग  37,565  कि०  मी०  लम्बी  सड़कें  शामिल  सभी

 प्रस्तावों  की  विस्तृत  जाँच  करने  के  प्रयोजन  से  राज्य  सरकारों  से  निर्धारित  प्रपत्र  पूरे  ब्यौरे/ओचित्य
 इत्यादि  का  उल्लेख  करते  हुए  प्रत्येक  प्रस्ताव  के  बारे  में  सूचता  देने  का  अनुरोध  किया  गया  यह

 सूचना  अभी  भी  अनेक  राज्यों  से  आनी  शेष  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  निधियां  भी  सीमित  इसलिए
 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  नए  राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेलिए  अभी  से  योत्रना  तैयार  करना  समय  पूर्व
 होगा  ।

 रख-रखाव  के  लिए  जो  कि  एक  गैर-योजनागत  कार्य  आवंटन  वर्ष  दर  वर्ष  किए  जाते

 चालू  वर्ष  1992-93  के  लिए  राष्ट्रीय  राजमार्भों  के  रख-रखाव  हेतु  169.6/  करोड़  ६०  का  प्रावधान

 किया  गया  है  ।  ॥॒

 मुस्लिम  स्त्री  विच्छेद  पर  अधिकार  1986  ::

 *355.  श्री  सेयद  शाहाबुद्दोन  :  ५

 क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  अखिल  भारतीय  मुस्लिम  स्वीय  विधि  बोर्ड  से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ

 है  जिसमें  प्रस्तावध  किया  गया  है  कि  मुध्लिम  स्त्री  विच्छेद  पर  अधिकार

 1986  में  संशोधन  किया  जाये  ;

 यदि  तो  सरकार  की  इस  पर
 क्या  भ्रतिक्रिया  है  ;  ion)

 इस  अधिनियम  की  वैधानिकता  तथा  इसके  निवंवत  के  मुद्दीं  से  सम्बन्धित  उच्यततभ
 स्वायालय  में  निर्णयाधीन  ऐसे  लम्बित  म।मत्रों  की  वर्तमान  स्थिति  क्‍या  है  जिनमें  सरक/र  भी  एक  वादी

 और
 fo  पक

 4४३.

 शक
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 सरकार  द्वारा  इन  आमलों  की  सुनवाई  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  क्या  कदस  उठाये  गए  हैं
 अधवा  उठाए  जाने  हैं  ?

 त्यात्न  और  कंपनी  कार्य  मंत्री  के०  विजय  भास्कर  :  और  जी  हां  ।

 अखिल  भारतीय  मुस्लिम  स्वीय  विधि  बोडे  सरकार  से  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  (i)  उच्चतम

 सख्वॉबालय  के  समक्ष  मुस्लिम  स्त्री  विच्छेद  पर  अधिकार  1986  की
 साँविधॉनिकता  का  प्रतिवाद  करने  के  लिए  स्पष्ट  अनुदेश  जारी  और  (ii)  अधिनियम  में  बोर्ड  द्वारा

 सुशाएं  गए  बिंभिम्न  संशोधन  कराने  का  अनुरोध  किया  सरकार  ने  अधिनियम  की  सांविधानिकता
 का  ब्रंत्तिवाद  करने  के लिए  अपने  काउंसेल  को  आवश्यक  अनुदेश  जारी  किए  हैं  ।  इस  जैसा  कि  बोर्ड
 द्वारा  सुज्ाव  दिया  गया  अधिनियम  का  संशोधन  करना  समुचित  नहीं  समझਂ  गया  है  ।

 और  मुस्लिम  स्त्री  विच्छेद  पर  अधिकार  1986  की
 सांब्िधानिकता  को  रिट  अर्जी  सं०  99८/86-फक्ररूश्वि सा  नागोरी-बनाम-भारत  संघ  और  अन्य
 में  श्ुन्लेती  दी  गद्यी  है  जो  भारत  के  माननीय  उच्चतम  न्यायालय  के  समक्ष  लंबित  भारत  संघ  ने
 अपना  अति  शक्थ  पत्र  फाइल  किया  इस  मामले  संविधान  पीठ  को  सुनवाई  ओर  अंतिम  निपटारे
 के  लिए  भेज  द्विया  गया  है  ।  कुछ  अन्य  रिट  अर्जियां  भी  जो  इससे  सम्बन्धित  थीं  एक  साथ  जोड़  दी  गयी

 हैं  और  संविशध्लान  पीठ  को  भेज  दी  गयी  जब  ये  मामले  सुनवाई  के  लिए  सामने  आएंगे  तब  उसमें
 प्रतिबांद  किया  जाएगा  ।

 पुरानी  प्रंजीगत  वस्तुएं
 #  २68.  शरौ"जी०  बैजराजन  :

 क्या  बाचिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  देश  में  बड़ी  मात्रा  में  पुरानी  पूंजीगत
 कहलुएं  लाई  बा  रही  हैं  ;

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  तथ्यों  की  जांच  करने  के  लिए  कोई  उन्चाधिकार  प्राप्त  समिति  नियुक्षत
 कीआमी-ै  ;

 तो  इस  समिति  द्वारा  की  गयी  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  की  इस  बारे  में  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उच्योग  उल्योग  तथा  कृथि  एवं  ग्रान्ीण  उल्योग  में  राज्य  मंत्री

 थौ०  जे०  :  बड़ी  मात्रा  में  पुरानी  पूंजीगत  वस्तुओं  को  लाए  जाने  का  कोई  मामला

 शामने  नहीं  आया

 नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं

 लौह  अयस्क  का  भिर्यात

 ]

 क्या  बाजिल्य  मंत्री  यह  बताने  का  कृपा  करेंगे  कि  :

 किक
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 क्या  सरकार  का  विचार  लौह  अयस्क  के  निर्यात  को  बन्द  करने  का  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 यदि  तो  कया  सरकार  का  बिचार  चालू  वर्ष  के  दोरान  लोह  अयस्क  के  निर्यात  के

 लिए  कोई  नए  करार  करने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 (8)  सरकार  का  विचार  लोह  अयस्क  पर  आधारित  उद्योगों  के  विकास-संबंधी  कोई  योजना
 तैयार  करने  का  भी  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  संत्रालय  उद्योग  तथा  कृधि  एवं  ग्रामोज  उचछ्योय  में  राज्य  संत्रो

 पी०  जे०  :  नहीं  !

 से  घरेलू  जरूरतों  से  अधिक  बेशी  लौह  अयस्क  का  निर्यात  करने  की  अनुमति  देने  का

 विचार  है  और  इसीलिए  एम०  एम०  टी०  सी०  और  अन्य  निर्यातकर्ता  वर्तमान  निर्यात  और  आयात  नीति
 के  अनुसार  नए  संविदा  कर  सकते  हैं  ।

 और  यद्यपि  इस  समय  लौएह  अयस्क  पर  आधारित  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  कोई
 योजना  तैयार  करने  का  प्रस्ताव  नहीं  फिर  भी  सरकार  लौह  अयस्क  पर  आधारित  उद्योगों  को

 प्रोत्साहन  देती  है  ।

 अनुसूचित  जातियों  अनुसूचित  जनजातियों  के  न्यायाधोशों  को  निजुक्ति

 +358.  शओ  उपेन्द्र  नाथ

 भरी  कृष्णा  दत्त  सुल्तानपुरी  :

 क्या  न्याय  ओर  कंपनी  कार्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (a)  क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजाबियों  की  ओर  से  कोई  ऐसा
 अध्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  अनुरोध  किया  गया  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  और  उच्च  न्यायालयो  में

 स्थायाधीशों  की  नियुक्ति  के  मामले  में  अनुसूतित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  को  पर्याप्त

 ब्रतिनिधित्व  दिया  जाए  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 सरकार  का  विचार  इन  न्यायालवों  में  रिक्त  पदों  को  भरते  समय  अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  को  पर्याप्त  प्रतिनिधित्व  देने
 का

 और

 यदि  तो  इस  बारे  में  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 न्याय  और  कंपनो  कार्य  मनत्रो  के०  विजय  भास्कर  :  और  संसः

 विधिज्ञ  विधिज्ञ  अनुसूचित  जाति/मनुसूचित  जनजाति  आदि  के  कत्याण  के  लिए
 संगठनों  और  संगमों  उच्च  न्यायालयों  और  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाघीशों  की  नियुक्तित  में

 अनुसूचित  जाति/बनुसूचित  जनजाति  समुदाय  के  व्यक्तियों  को  अधिक  प्रतिनिधित्व  देने  की  बाबत

 बेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 और  उच्चतम  न्यायालय  और  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  की  भारत

 25
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 के  संविधान  के  क्रमशः  अनुच्छेद  127  और  217  के  निबंधनों  के  अनुसार  की  जाती  है  जिसमें  किसी

 जाति  या  वर्ग  के  व्यक्तियों  क ेलिए  आरक्षण  का  कोई  उपबंध  नहीं  है  ।

 राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  और  उच्च  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायमूर्तियों  स ेअनुरोध  किया  गया  है  कि

 वे  विधिज्न  समुदाय  में  से  अनुसुचित  अनुसूचित  अन्य  पिछड़े  अल्पसंख्यक

 महिला  आदि  के  ऐसे  व्यक्तियों  का  पता  लगाएं  जो  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  के  पद  पर  नियुक्ति  के

 लिए  उपयुक्त  हों  ।

 बेंकों  क ेलिए  परिसम्पत्ति-ओोखिम  अनुपात  पड़ति

 *359,  श्रो  ताराचन्द  खंडेलवाल  :

 क्या  वित्त  धन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  पूंजी  पर्याप्तता  उपाय  के  रूप  में  बैंकों  क ेलिए  परिसम्पत्ति
 जोखिम  अनुपात  पद्धति  शुरू  करने  का  निर्णय  किया  है  ;

 यदि  तो  प्रस्तावित  पद्धति  का  ब्योरा  क्या  और

 विभिन्‍न  बैंकों  में  अनियमितताओं  को  रोकने  में  प्रस्तावित  पद्धति  किस  हद  तक  सहायक
 होगी  ?

 बित्त  मन्त्रालय  सें  राज्य  मन्त्रो  दलबोर  :  से  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  पर्याप्तता  के
 एक  उपाय  के  रूप  में  भारत  में  बैंकों  बेंको  के  लिए  परिसम्पत्ति  जोखिम  अनुपात  प्रणाली

 शुरू  करने  के  वास्ते  1992  में  अनुदेश  जारी  किए  थे  ।  इस  प्रणाली  के  बैंकों  की  तुलन
 पत्र  गैर-निधि  मदों  ओर  तुलन-पत्र  से  भिन्‍न  अन्य  एक्सपोजरों  को  निर्धारित  जोखिम  की  मात्रा
 के  अनुसार  महत्त्व  दिया  बैंकों  को  निरन्तर  आधार  पर  जोखिम  भारित  परिसम्पत्तियों  और
 अन्य  एक्सपोजरों  के  योग  के  आधार  पर  निर्धारित  अनुपात  के  बराबर  न्यूनतम  पूंजी  निधि  बनाए  रखना

 होगा  ।  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  निर्धारित  मानदण्डों  के  विदेशों  में  शाखाओं  वाले  भारतीय
 बैंकों  को  अधिक  से  अधिक  31  1994  तक  8%  का  मानदण्ड  प्राप्त  करना  भारत  में  कार्य  रत
 विदेशी  बैंकों  को  8%  का  मानदण्ड  51  1993  तक  प्राप्त  करना  अन्य  बैंकों  को  4%  पंजी
 पर्याप्तता  का  मानदण्ड  3]  1993  तक  और  8%  का  मानदण्ड  31  1996  तक  प्राप्त
 करना

 परिसम्पत्ति  जोखिम  अनुपात  प्रणाली  पूंजी  पर्याप्तता  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय
 स्तर  पर  स्वीकृत  प्रथाओं  के  अनुसार  शुरू  की  जा  रही  इस  प्रणाली  से  वित्तीय  स्थिति  का  मूल्यांकन
 करने  में  मदन  मिलती  है  और  इसका  उद्देश्य  अनियमितताओं  को  नियन्त्रित  करना  नहीं  है  ।

 सड़कों  को  एक्सप्रंस  सा्गों  में  बदलना

 *360.  ओ  गिरधारों  लाख  भागंव  :

 क्या  जल  परिवहन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि

 26
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  1992-93  के  दोरान  कुछ  और  सड़कों  को  राष्ट्रीय  एक्सप्रैस
 मार्ग  प्रणाली  में  सम्मिलित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मन्‍्त्रालय  के  राज्य  सनन्‍्त्रो  जगदीश  :  और  आठवीं
 योजना  में  केन्द्रीय  क्षेत्र  सड़क  कार्य  क्रमों  क ेलिए  7,830  करोड़  रु०  की  राशि  परियोजित  की  गई  किन्तु
 योजना  आयोग  ने  इसके  लिए  2600  करोड़  रु०  के  परिव्यय  की  व्यवस्था  की  इस  परिव्यय  के  एक
 बड़े  हिस्से  का  उपयोग  मौजूदा  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  चल  रहे  विभिन्‍न  कार्यों  को  पूरा  करने  के  लिए
 किया  जायेगा  ।  एक्सप्रैसवेज  के  विकास  पर  होने  वाले  भारी  खर्च  और  धनराशि  की  सामान्य  कमी  को
 देखते  हुए  अभी  से  इस  बात  का  संकेत  नहीं  दिया  जा  सकता  कि  1992-93  के  दौरान  किसी  नए  राष्ट्रीय
 एक्सप्रैसवे  बनाने  सम्बन्धी  कार्य  को  हाथ  में  लिया  जा  सकेगा  अथवा  नहीं  ।

 शेयरों  तथा  ऋण  पत्रों  का  गूम  होना

 ]

 *361.  श्री  शरद  यादव  :

 श्रो  चनाजोत  यादव  :

 क्या  विक्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्टाक  होल्डिग  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  लि०  के  से  2.60  करोड़  रुपए

 मूल्य  के  शेयर  तथा  ऋणपत्र  गुम  पाये  एये  हैं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्‍या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जाँच  कराई  है  ;

 यदि  तो  जांच  का  क्‍या  निष्कर्ष  निकला  है  ;  और

 सरकार  ने  इस  मामले  में  क्या  काय्यंवाही  की  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  सें  राज्यमन्त्री  शामेश्बर  :  से  (5)  स्टाक  होल्डिग  कारपोरेशन
 आफ  इण्डिया  लि०  ने  सूचित  किया  है  कि  उनकी  तिजोरी  से  शेयरों  और  ऋणम-यत्रों  के  पावती  पत्र
 स्क्रिप्स  गुम  नहीं  हुए  हैं  । तथापि  एस०  एच०  सी०  आई०  एल०  को  यह  ज्ञात  हुआ  है  कि  एक  पत्रवाहक
 एजेंसी  के  माध्यम  से  भेजे  गए  2.79  करोड़  रुपए  मूल्य  के  शेयर  और  ऋण-पन्र  प्रमाण-पत्रों  का  कुछ
 प्रेषण  संबंधित  कंपनियों  को  नहीं  दिया  गया  उक्त  एजेंसी  ने  इन  कंपनियों  को

 स्क्रिप्स  के  अपंण  के  जाली  पावती  पत्र  एस०  एच०  सी०  आई०  एल०  को  पेश  किये  थे  ।

 कंपनी  कार्य  विभाग  ने  कंपनी  1956  की  धारा  के  अधीन  एस०  एच०  सी  ०

 आई०  एल०  के  बहीं  खाते  का  निरीक्षण  किया  जांच  से  पता  चला  है  कि  पत्रवाहक  एजेंसी  ने  सम्बन्धित
 कंपनियों  के  शेयरों  और  ऋण-यत्र  स्क्रिप्स  की  सुपुर्देगी  की  जाली  प्राप्ति  रसीदें  कपटपूर्ण  ढग  से

 एस०  एच०  सी०  आई०  एल०  को  भेजी  थीं  ।

 एस०  एच०  सी०  आई०  एल०  ने  कंपनियों  से  शेयरों  और  ऋण-पत्रों  के  214  करोड़  रुपए  के

 प्रतिरूप  प्रमाण-पत्र  और  एक  कम्पनी  से  67,300/-  छपए  मूल्य  के  मूल  प्रमाण-पत्र  प्राप्त  किये  हैं  ।
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 रूप  प्रभाण-पत्र  जारी  करने  के  लिए  शेष  कंपनियों  के  साथ  पतन्र-व्यवहार  चल  रहा  है  ।  एस०  एच०  सी०
 आई०  एल०  ने  दिल्‍ली  और  कलकत्ता  में  भी  पुलिस  में  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  दर्ज  कराई

 बिललो  परिवहन  निगम  को  घाटा

 +362.  आ्रो  मदनलाल  ख्राना  :

 श्री  गया  प्रसाद  कोरी  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  बसों  के  किराये  में  हुई  शत-प्रतिशत  रांद्ध  के  बावजूद  वित्त

 ब्ष  1992-93  के  दौरान  निगम  के  शुद्ध  घाटे  में  वृद्धि  होने  की  सम्भावा  है  ;

 यदि  तो  कुल  कितना  शुद्ध  घाटा  होने  का  अनुमान  है  ;

 इस  घाटे  में  लगातार  वृद्धि  होने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  ने  अपनी  बसों  की  संख्या  में  कर्मी  करने  का  निर्णय  लिया
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदीश  :  जी  हां  ।

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  का  कुल  अनुमानित  निवल  घाटा  217

 करोड़  रु०  इसमें  ब्याज  और  मूल्य  ह्वास  की  राशि  भी  शामिल  है  ।

 घाटे  के  कारणों  में  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  का  अलाभ  कर  भाड़ा  ढांचा  श्रम

 तथा  निवेश  की  बढ़ती  हुई  लागत  रियायती  पासों  द्वारा  छात्रों  और  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को
 दी  गई  रियायतें  सरकार  द्वारा  दिए  गये  ऋणों  पर  ब्याज  का  भारी  बोझ  शामिल  है  ।

 और  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  बस  बेड़े  को
 कमर  करने  का  कोई  निर्णय  नहीं  लिया

 गया

 प्रसंस्‍कृत  खाद्य  पदार्थों  का  निर्यात

 +३63.  श्री  सत्यदेव  सिह  :

 श्लो  एन०जे०  राठवा  :

 क्या  जॉलिण्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  प्रति  वर्ष  उचित  सुविधाओं  के  अभाव  में  करोड़ों  रुपये  मूल्य  के  सब्जी
 और  अन्य  खाद्य  वस्तुएं  नष्ट  हो  जाती  हैं  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  कौन  से  उपचा  रात्मक  उपाय  करने  का  विद्वार  है  ;

 क्‍या  सरकार  का  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पादों  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  हेतु  एक  व्यापक  नीति
 सैयार  करन  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;
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 क्‍या  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  एसोसियेटिड  चैम्बर  आफ  कामसे  एण्ड  इण्डस्ट्री  से  भी

 सुझाव  मिले  हैं  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है और  इन  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  उचद्योम  तथा  कृषि  एवं  ग्रामोण  उद्योग  में  शब्य  मंत्रो  प्रो०  पो०जे०
 :  ओर  फलों  और  सब्जियों  की  बरबादी  के  बारे  में  कोई  अधिकृत  सूचना  तो  उपलब्ध

 नहीं  है  लेकिन  यह  अनुमान  है  कि  हर  साल  300  करोड़  €पये  के  फल  और  सब्जियां  नष्ट  हो  जाते  हैं
 और  इसका  कारण  यह  है  कि  फसल  के  समय  इनका  ठीक  से  रखरखाव  नहीं  होता  ओर  साथ  हो
 कर्ताओं  और  संसाधकों  अर्थात्‌  प्रोसेसरों  का  तथा  ताजे  फलों  और  सब्जी  बाजारों  का  आपस  में  ठीक

 संयोजन  नहीं  होता  |  नेशनल  हाटिकल्चर  बोर्ड  ऐसी  अनेक  योजनाएँ  लागू  कर  रहा  है  जिनके  आधार  पर

 फसल-बाद  की  बुनियादी  सुविधाएँ  बढ़ाई  जा  रही  हैं  और  फसल-बाद  का  नुकसान  बचाया  जा  सकेगा  ।

 से  खाद्य  पदार्थों  को  निर्यात  के  लिए  विशेष  बल  क्षेत्र  के  रूप  में  अभिज्ञात
 किया  गया  है  ।  सरकार  ने  इस  क्षेत्र  में  निर्यात  बढ़ाने  क ेलिए  रणनीति  तैयार  की  है  और  इस  सम्बन्ध  में

 संसाधित  खाद्य  पदार्थ  उद्योग  से  परामर्श  किया  गया  है  तथा  एसोसिएटिड  चेम्बर्स  ऑफ  कामर्स  ऐण्ड

 इण्डस्ट्री  से  प्राप्त  सुझावों  को  भी  भलीभांति  ध्यान  में  रखा  गया  इस  संबंध  में  अपनाई  गई  रणनीति  में

 बुनियादी  तोर  पर  यह  यह  बातें  शामिल  हैं  :  हमारे  संसाधित  खाद्य  पदार्थों  को  कीमत  की  दृष्टि  से अधिक

 प्रतियोगी  बनाना  और  उसके  लिए  विभिन्‍न  उत्पादन  निवेशों  को  उचित  कीमत  पर  उपलब्ध  कराना

 तथा  बुनियादी  सुविधाओं  को  वेहतर  बनाना  ।

 बादाम  का  आयात

 *364.  श्री  वाऊ  बयाल  जोशी  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  किन-किन  देशों  में  कितनी-कितनी  मात्रा  में  किस-किस

 मूल्य  पर  बादाम  आयात  किया  गया  तथा  इस  पर  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  ख॑  की  गई  ;  और

 उक्त  अवधि  के  दोरान  बादाम  का  आयात  करने  तथा  इसका  उत्पादन  बढाने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 उच्योग  संज्रालय  उद्योग  तथा  कृषि  एवं  ग्रामीण  उद्योग  विभाग  में  राज्य  मंत्रो
 :  एक  विवरण-पन्र  संलग्न  है  जिसमें  बादाम  के  आयात  की  मात्रा  और  मूल्य  तथा  जिन  देशों

 से  आयात  किए  गए  हों  उनके  नाम  दिए  गए  हैं  ।  यह  सूचना  1987-88,  1988-89  तथा  1990-91

 अर्थात्‌  उन  वर्षों  के लिए  है  जिनके  लिए  आंकड़े  उपलब्ध

 बादाम  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  बादाम  उत्पादक  राज्य  बादाम  उत्पादकों  को
 अनेक  सुविधाएँ  दे  रहे  जैसे  राजकीय  आधथिक  सहायता  के  आधार  पर  उत्पादन  निवेश  अच्छी
 किस्म  की  पौध  रोपण  सामग्री  तथा  समुन्नत  कृषि-तकनालॉजी  ।  बादाम  के  आयात  पर  तट  कर  और

 शुल्क  की  दरें  बढ़ा  दी  गई  हैं  और  इस  आयात  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  केवल  बाजार  दर  पर  ही  उपलब्ध
 है  ।  इस  प्रकार  आयात  की  लागत  बढ़  गई  अतः  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  से
 और  आयात  की  लागत  अधिक  हो  जाने  से  इस  बात  की  संभावना  है  कि  बादाम  के  आयात  में  कमी
 आएगी  ।

 पु  ।  9
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 9  1914  विधित  उत्तर

 सौमा  शुश्क  और  केल्रोय  उत्पाद  शुल्क  राजस्व  सम्बन्धो  मामलों  के  लिए
 अपोलीय  न्यायाधिकरण

 *+365.  श्री  अनस्त  राय  देखमुल  :

 शो  सी०  ओनिवासन  :

 क्या  जिस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सीमा  शुल्क  और  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  सम्बन्धी  मामलों  का  निर्णय  करने  के  लिए
 सरकार  का  बिचार  एक  अपीलीय  न्यायाधिकरण  बनाने  का  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  न्यायाधिकरण  की  स्थापना  कब  तक  की  जायेगी  ?

 विस  भत्वालय  में  राज्य  मन्त्रो  कामेश्वर  :  जी  हां  ।

 और  सीमा  शुल्क  और  उत्पाद  शुल्क  राजस्व  अपील  अधिकरण  1986

 (1986  का  सं०  62)  के  अनुसरण  से  अधिकरण  का  गठन  नहीं  किया  जा  क्योंकि  अधिनियम
 की  शक्तिमता  को  चनोती  देते  हुए  बम्बई  तथा  दिल्ली  उच्च  न्यायालयों  में  रिट  यात्रिकाएँ  दाखिल  की

 गई  ॥॒
 अधिनियम  में  संशोधन  का  ब्यौरा  बम्बई  उञ्च  न्यायालय  के  अन्तरिम  आदेश  में  गए  निर्देशों

 के  आधार  पर  तैयार  किया  जा  रहा  अधिकरण  के  गठन  के  सम्बन्ध  में  अभी  कोई  समय-सीमा  नहीं
 बतायी  जा  सकती  |

 उत्तर  प्रदेश  तथा  मध्य  प्रदेश  में|आय  को  खेतो

 *366,  श्री  देजी  अक्स  सिंह  :

 भरी  प्रभुववाल  कठेरिया  :

 क्या  बाजिज्य  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  तथा  मध्य  प्रदेश  में  ग्रामीण  विकास  के  अंग  के

 रूप  में  बाय  की  खेती  के  ठिस्तार  हेतु  कोई  सर्वेक्षण  कराया  गया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  उसके  क्‍या  परिणाम  निकले

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  राज्यों  में  ऐसे  सर्वेक्षण  कराने  का  भौर

 यदि  तो  कब  तक  ?

 उद्योग  भरत्रालय  उद्योग  तथा  कृषि  एवं  ग्रामीण  उद्योग  में  राज्य  मस्त्री

 पी०  जे०  :  से  चाय  की  खेती  की  संभाव्यताओं  पर  उत्तर  प्रदेश  में  एक  सर्वेक्षण

 किया  गया  है  ।  इससे  पता  चलता  है  कि  लगभग  56950  हेक्टेयर  भूमि  चाय  की  खेती  के  लिए  उपयुक्त

 रहेगी  ।  अभिज्ञात  क्षेत्र  राज्य  के  ।4  जिलों  में  फैला  हुआ  है  ।

 यहां  तक  मध्य  प्रदेश  का  सम्बन्ध  है  पिछले  वर्षों  में  बस्तर  और  सरगुजा  जिलों  में  परीक्षण  के
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 तोर  पर  पौध  रोपण  किया  गया  ये  प्रयास  कृषि-जलवःयु  की  प्रतिकूल  दशाओं  की  क्ैजह  से  निष्फल

 हो  गए  ।  चाय  उगाने  के  लिए  साहडोल  जिले  के  कुछ  क्षेत्रों  की  उपयुक्तता  का  मूल्यांकन  भी  किया  बया
 था  लेकिन  उन्हें  उपयुक्त  नहीं  पाया  गया  ।

 ः
 PEPER  कह

 बेंकों  की  कुछ  शलाओं  को  बन्द  करना

 श्री  सत्य  गोपाल  सिश्र  :

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  स्टेट  बेंक  आफ  इण्डिया  तथा  अन्य  राष्ट्रीयकृट  बैकीं  की  कुछ  शाखाओं  को
 बन्द  करने  का  निश्चय  किया  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  दलवीर  :

 और  प्रश्न  पैदा  ही  नहीं  होता  ।  भारतीय  रिजवे  बँक  ने  बैंकों  को
 मंति  दीं  है  कि  वे  ग्रामीण  क्षेत्रों  की जाखाओं  को  छोड़कर  अन्य  शाखाओं  को  बन्द  कर  सकते  हैं  और

 ही  अलाभंकारी  शाखाओं  या  दुर्गूम  स्थानों  पर  स्थित  शाखाओं  की  अन्य  बैंकों  की  शाखाओं  के  साथ

 अदला-बदली  कर  सकते  हैं/उनको  पुनः  अवस्थित  कर  सकते  भारतीय  रिजव  बैंक  को  अभी

 तक  किसी  बैंक  की  किसी  शाखा  के  अलाभकारी  होने  के  कारण  बन्द  किए  जाने  या  शाद्घाओं  की  अदला
 बंदेंसीਂ  की  कोर्ड  सूचना  नहीं  है  ।

 औद्योगिक  ओर  वित्तोय  पुनर्तिर्माण  बोर्ड  को  भेजे  गये  सरकारो  क्षंत्र  के
 जउनकसों  के  मासले

 3589.  झो  सोहन  रावले  :

 क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  उपत्रमों  से  संबंधित  कुछ  मामले  हाल  हाल  ही  में

 किक  और  वित्तीय  पु्ननिर्माण  बोर्ड  को  भेजे  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 महाराष्ट्र  में  स्थित  उन  सरकारी  क्षेत्रों  के  उपक्रमों  की  संख्या  कितनी  है  जिनके  मामले

 मखकचिक  और  विस्तीय  पुन्निर्माण  बोडं  को  भेजे  गये  हैं  ;

 क्या  औद्योगिक  और  वित्तीय  पुर्नानर्माण  बोर्ड  ने  अपने  यहाँ  भेजे  गये  सरकारी  क्षेत्र  के

 उपक्रमों  के  मामलों  में  अपनी  सिफारिशें  दे  दी  हैं  और  यदि  तो  ऐसे  मामलों  की  संड्या  कितनी  है
 ;

 क्या  सरकार  ने  औद्योगिक  और  वित्तीय  पुर्नानर्माण  बोर्ड  की  सिफारिशों  के  संम्बन्ध  में

 कोई  बन्तिम  निर्णय  ले  लिया  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 Oty4  जुलाई  1992  से  ऑस्थगित  ।
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 वित्त  सम्त्रांलय  में  राज्य  मन्‍्त्री  दलबोर  :  और  जी  नहीं  ।
 गिक  ओर  वित्तीय  पुननिर्माण  बोर्ड  ने  सूचित  किया  है  कि  20.7.92  की  स्थिति
 के  अनुसार  रुणएण  औद्योगिक  कम्पनी  1985  की  धारा  15  ( 1)  के  तहत
 उसे  सरकारी  कम्पनियों  से  34  संदर्भ  प्राप्त  हुए  इनमें  से  37  को  दर्ज  किया  गया  एक  को  अस्वीकृत
 कर  दिया  गया  और  संवीक्षाधीन  हैं  ।

 बी०आई०एफ०आर  ने  सूचित  किया  है  कि  महाराष्ट्र  राज्य  में  अवस्थित  सरकारी  क्षेत्र  के
 दो  उपक्रमों  के  सन्दर्भ  उसे  भेजे  गए

 जी  नहीं  ।

 (8)  और  प्रश्न  पैदा  ही  नहीं  होते  ।

 आर०ई०पीो०  लाइसेंस  और  स्किप्सਂ

 ]
 3590,  भी  भगवात  शंकर  रांवत  :

 क्या  वॉलिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दोरान  आर०ई०पी०  लाईसेंसों  और  स्क्रिपोंਂ  की  चोरी  तथा
 जाली  स्क्रिपਂ  जारी  करने  के  कितने  मामले  सरकार  की  जानकारी  में  आये  ;

 अवधि  के  दोरान  चौरी  किए  गए  कितने  जाली  स्त्रिपों  तथा  चोरी
 किये  गये  स्क्रिपों  का  उपयोग  बकिया  गया  ;

 उससे  सम्बद्ध  कितने  लोगों  का  पता  लगा  है  ;  और

 उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 बाणिक्य  मन्त्रालय  में  उपमनत्री  सलमान  :  कुछ  पत्तन  लाइसेंसिंग  प्राधिकारियों

 ने  आर०इ०पी०/एग्जिम  स्क्रिप  लाइसेंसों  के  खो  जाने  तथा  ऐसे  दस्तावेजों  के आधार  पर  एग्जिम  स्क्रिप

 लाइसेंस  जारी  किए  जाने  की  सूचना  दी  है  जिन्हें  बाद  में  जाली  पाया  गया  ;

 आर०ई०पी०/एग्जिम  स्क्रिप  लाइसेंस  मुक्तरूप  से  हस्तान्तरणीय  ऐसे  लाइसेंसों  के
 डपयोग  के  सम्बन्ध  में  कोई  सांख्यिकीय  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  जब  कभी  लाइसेंसों  के  खो

 जाने  के  सम्बन्ध  में  अथवा  ऐसे  दस्तावेजों  के  आधार  पर  लाइसेंसों  के  जारी  किए  जाने  की  सूचना
 मिलती  जिन्हें  बाद  में  जाली  पाया  जाता  तब  ऐसे  लाइसेंसों  का  संचालन  निलम्बित/रद  कर  दिया

 जाता

 ओर  समुचित  कार्यवाही  के  लिए  इस  मामले  की  सूचना  पुलिस  को  दे  दी  गई  गई  है  ।

 सूतो  धागे/रई  का  निर्यात

 ]
 3591.  झो  धर्मंभिक्षम  :  क्‍या  वस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  बड़ी  मात्रा  में  सूती  धागे  और  रुई  के  निर्यात  की  अनुमति  दी  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्या

 33
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 नल

 क्‍या  इसके  फलस्वरूप  धागे  के  मूल्यों  में  वद्धि  हुई  जिसके  कारण  अनेक  बुनकरों  को  काम

 नहीं  भिल  पा  रहा  है  ;

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कया  उपचारात्मक  कदम  छठायें  हैं  ;  और

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  रुई  का  कितनी  मात्रा  में  निर्यात्‌  किया  गया  और  चालू  वर्ष  के

 दौरान  धागे  के  मूल्य  में  कितनी  वृद्धि  होने  की  सम्भावना  है  ?

 बस्त्र  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  अशोक  गहलोंत  ):  और  जी  सूतो  याने  के

 निर्यात  अलग-अलग  वर्ष  के  आधार  पर  निर्धारित  मात्रा  सम्बन्धी  उच्चतम  सीमा  द्वारा  नियन्त्रित  होते
 हैं  |  केलेण्डर  वर्ष  1992  के  लिए  निर्धारित  सूती  यान॑  के  निर्यात  की  .20  मिलियन  किलो  ग्राम  की
 उच्चतम  सीमा  वही  है  जो  कि  वर्ष  1991  के  लिए  निर्धारित  उच्चतम  सीमा  सरकार  ने  वर्ष
 199  -92  98)  के  कपास  मौसम  के  दौरान  निर्यात  के  लिए  बंगाल  देशी  कपास
 की  लाख  गांठें  रिलीज  की  हैं  ।  इसमें  से  17.7.1992  तक  वास्तविक  निर्यात  0.40  लाख  गाँठों  का
 किथा  गया  हाल  ही  में  सरकार ने  द्विपक्षीय  व्यापार  करारों  के  परिप्रेक्ष्य  में  बंगला  देश  और
 श्रीलंका  जैसे  कुछ  पड़ोसी  देशों  की  30  हजार  गांठों  तक  की  कपास  की  आकश्यकता  को  फूरा  करने  के

 लिए  भारतीय  कपास  निगम  को  स्वीकृति  दे  दी  है  ।

 से  जबकि  कंपास  की  कौलषतों  में  मम्मूली  सी  वृद्धि  होने  का  कारण  देश  के  कुछ  भागों
 में  बारिश  का  न  होना  माना  जा  सकता  है  किर  भी  सूती  याने  की  कीमतों  में  कपास  की  कीमतों
 में  वृद्धि  होने  तथा  सामान्य  कीमत  वृद्धि  के  कारण  हुई  वर्ष  199 1-92  के  मौसम  के  दौरान  कपास

 के  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  जागरूक  नीति  से  कपास  ओर  सूती  यान॑  की  कीमतों  पर

 कारी  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 पटसन  उच्योग  को  अर्क्षम  बनाने  के  लिए  उच्चाधिकार  प्राप्त  समिति

 3592.  श्रो  शरसं  चना  पटनोयक  :  क्या  बह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  रुग्ण  पंटसन  उद्योग  को  अर्थक्षम  बनाने  की  संभावनाओं  की  जांच  के  लिए

 एक  उच्चाधिकार  प्राप्त  समिति  कां  गठन  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  समिति  के  विचारॉर्थ  विषय  तथा  इसकी  सैरचना  का  ब्योरा  क्या  है  ;

 क्‍या  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है  :

 यदि  तो  समिति  ह्वारो  की  गई  सिफारिशों  का  व्यौरा  कथा  है  और  इन  पर  सरकार

 ने  आज  तक  क्या  कार्यवाही  की  और

 यदि  तो  उक्त  समिति  कंब  तक  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  देगी  ?

 बस्तर  सन्त्रालय  में  राज्य  सनन्‍्त्री  अशोक  :  जी  हां  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 समिति  से  30  1992  तक  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ।
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 हक

 क्न्क

 विवरण

 समिति  की  संरचना  निम्नानुसार  है  :

 -  वस्त्र

 .  अपर  सचिव  और  वित्तीय  सलाहाकार  वस्त्र  मन्त्रालय

 «  मुख्य  पश्चिम  बंगाल  सरकार  अश्ववा  उच्का  प्रतिनिधि

 »  योजना  आयोग  का  प्रतिनिधि

 «  पटसन  आयुक्त  कलकत्ता

 «  वाणिज्य  मन्त्रालय  का  एक  प्रतिनिधि

 .  कृषि  मन्त्रालय  का  प्रतिनिधि

 .  वित्त  आ्थिक  काये  विभाग  का  एक  प्रतिनिधि

 «  लघु  उद्योग  विभाग  ,  उद्योग  मन्त्रालय  का  एक  प्रतितिधि

 .  भारतीय  रिजवं  बम्बई  का  एक  प्रतिनिधित

 «  कार्यकारी  निदिशक  आई०एफ०सी०आई०

 «  राष्ट्रीय  पराम्शंक  यू०एन०डी०पी०  नई  दिल्ली

 श्री  डी०जे०  कम्पनी  जूट  इण्डस्ट्रीज  कलकत्ता

 .  श्री  ही  प्रबन्धक  न्यू  सेन्ट्रल  जूट  कलकत्ता

 «  भारतीय  पटसन  मिल्स  कलकत्ता  का  एक  प्रतिनिधि

 .  डा०  ए०आर०  अहमदाबाद  +-सदस्य

 .  संयुक्त  सचिव  वल्त्र  मन्त्रालय

 समिति  के  विचारार्थ  विषय  निम्नलिखित  हैं  :--

 .  वर्ष  1986-87  से  लागू  विशेष  पटसन  विकास  निधियोजना  और  पटसन

 आधुनिकीकरण  लिधि  योजना  एम०एफ०  के  कार्यान्वयन  की  पृष्ठ  भूमि  में  पटसन

 परिदृश्य  का  गहराई  से  अध्ययन  करना  ।

 ,  पटसन  क्षेत्र  क ेलिए  बनी  मल्टी  फाइबर  नीति  के  विस्तार  सहित  पटसन  विविधीकरण  को

 प्रोत्साहन  देने  के लिए  सरकार  द्वारा  शुरू  किए  गए  ब्रिभिन्‍्न  नीति  परक  उपायों  और  प्रोत्साहन
 योजनाओं  के  प्रभाव  का  मूल्यांकन

 .  पिछले  कुछ  वर्षों  के  बोरान  निर्यात  के  क्षेत्र  में  पटसन  उद्योग  के  कार्ये-निष्पादन  का  अध्यवन

 एवं  विश्लेषण  करना  ।

 ,  ब्रिविधीकरण  के  साथ  जुड़े  पटसन  क्षेत्र  के  द्रृंतगामी  आधुनिकीकरण  और  एक  तरफ

 वधित  मदों  के  उत्पादन  और  दूसरी  तरफ  नए  उच्च  मूल्य  के  अन्त  प्रयोग  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  वित्तीय  संस्थानों  और  संवर्धनकारी  संगठनों  के  ढाचे  के  भीतर  नये  नीति  सम्बन्धी  उपायों

 ओर  प्रोत्साहनों  की सिफारिश  करना  ।

 36



 लिखिता[उत्तर  31  1992

 5.  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  1000  करोड़  रु०  के  परिकल्पित  निर्यात  लक्ष्य  को

 प्राप्त  करने  के  लिए  पटसन  क्षेत्र  की  प्रचालन  नीति  और  उपायों  के  पैकेज  की  शिफारिश

 कश्ना  ।  मु

 .  उपरोक्त  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  कारगर  संस्थागत  प्रबन्ध  और  समन्वय  पेकैनिज्म  का

 सुन्नाव  देना  ।

 7.  उपरोक्त  विचारार्थ  विषयों  के  सन्दर्भ  में  किसी  अन्य  सिफारिश  पर  विचार  करना  ।

 an

 रुणण  कम्पनियों  को  ऋण  देनां  स्थगित  करना

 3593.  श्री  सनत  कुमार  मण्डल  :

 क्या  थित्त  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  ने  सरकारी  क्षेत्र  की  रुणण  कम्पनियों  को  सुविधाएँ  देना  बन्द
 कर  दिया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्या  और  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  अन्त्रो  दलबोर  :  अपेक्षित  सूचना  एकत्र  की  जा  रही
 है  और  यथा  उपलब्ध  सूचना  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 बांग्लावेश  से  जूट  की  बोरियों  का  आयांत

 3594.  श्री  ०के०  प्रधानो  :  क्‍या  बस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बांग्लादेश  से  जूट  की  बोरियों  का आयात  करने  वा  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  बांग्लादेश  को  दिए  गए  क्र्यादेशों  का  भ्यौरा  क्या  है  और
 इसके  क्‍या  कारण  है  ;  और

 विदेशी  मुद्रा  बचाने  की  दृष्टि  से  देश  में  ही  जूट  की  पर्याप्त  बोरियों  का  निर्माण  करने  के

 लिए  स्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 वस्त्र  मन्त्रालय  में  राज्य  भन्‍झ्ो  अशोक  :  जी  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 उद्यमियों  द्वारा  कर  अपवंचन

 3595.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  कुछ  समय  से  दूरदराज  अथवा  अल्पविकसित  क्षेत्रों  में  फैक्टरियाँ  स्थापित
 करने  बाले  उद्यमियों  से  उत्पादन  शुल्क  सहित  किसी  भी  प्रकार  का  कर  वसूल  नहीं  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  ये  उच्चमों  करों  का  भुगतान  करने  से  बचने
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 के  लिए  अपनी  अनवरत  व्यापारिक  गतिविधियों  को  अवरुद्ध  किए  बिना  कुछ  समय  पश्चात्‌  तथाकथित
 रूप  से  अपनी  फर्मों  के  नाम  बदल  देते  हैं  ;

 यदि  तो  गत  12  महीनों  के  दोरान  ऐसे  कितने  मामले  प्रकाश  में  तत्संबंधी  ब्यौरा

 क्या  है  और  दोधी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ;  और

 इन  मामलों  पर  अंकुश  लगाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथबा  उठाने
 का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  तथा  नमक

 1944,  सीमा  शुल्क  1962  और  आयकर  1961  में  ऐसा  कोई
 उपबन्ध  नहीं  ह ैजिसके  तहत  दूर  दराज  अथवा  कम  विकसित  क्षेत्रों  में  फैक्टरी  स्थापित  करने  वाले
 उद्यमियों  से  कुछ  समय  के  लिये  उत्पाद  शुल्क  सहित  कोई  कर  वसुल  न  करने  की  व्यवस्था  ही  ।
 आयकर  !961  के  दूर  दराज  अथवा  कम  विकसित  क्षेत्रों  में  फैक्टरियां  स्थापित  करने

 वाले  उद्यमियों  को  ऐसी  फैक्टरी  से  प्राप्त  आय  के  सबंध  में  कटौती  पाने  का  अधिकार  दिया  गया  है  ।

 से  ऊपर  में  दिये  गये  उत्तर  को  देखते  ये  प्रश्न  नहीं

 सिले  सिलाए  वस्त्र  निर्यात्कों  द्वारा  परिधान  निर्यात
 संवर्धन  परियद

 कोबो

 गई  वजनबद्धता

 3596,  डा०  तिकेश्वर  पात्र  :

 क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  सिले  सिलाए  बस्त्र  नियतिकों  को  बैंक  की  गारंटी  अथवा  जमानत  राशि

 जमा  कराने  के  स्थान  पर  अब  उदार  बनाई  गई  प्रक्रिया  के  अन्तगंत  परिधान  नियाँत  संवर्धन  परिषद  से

 विधिक  वचनबद्धता  करने  के  लिए  कहा  है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  उदारीकरण  के  अन्तगंत  सिले  सिलाए  क््त्रों  के  सभी  निर्यातक

 शामिल  किये  गये  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ;  और

 सिले  सिलाए  ब्त्रों  के  ऐसे  सभी  निर्यातकों  के  लिए  उक्त  प्रक्रिया  कब  तक  अपनाई

 जायेगी  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  अशोक  :  से  परिधान  निर्यात

 दारियों  की  पुनः  वैधता/विस्तार  प्राप्त  करने  के  लिये  सत्यकार  राशि  जमा  बैंक  गारंटी  के  स्थान  पर

 कानूनी  वचनबंध  प्रस्तुत  करने  के  संबंध  में  हाल  ही  में  एक  नई  योजना  शुरू  की  गई  इस  योजना  के

 अन्तगंत  उन  निर्यातकों  जिनका  वाधिक  विगत  निष्पादन  आबंटन  25,000  नग  से  कम  न  पहले

 आओ  पहले  पाओ  प्रणाली  के  अन्तगंत  आबंटित  हकदारियों  को  छोड़कर  अन्य  सभी  प्रणालियों  के  अन्तगंत

 हकदारियों  के  लिये  विस्तार  और  पुनः  बैधता  के  लिये  कानूनी  बचनबंध  प्रस्तुत  करने  की  छूट  होगी  ।  इर

 सविधा  का  लाभ  वाधिक  विगत  निष्पादन  आबंटन  25,000  नग  से  कम  वाले  निर्यातकों  को  देने  वे

 मामले  पर  फिलहाल  सरकार  विचार  नहीं  कर  रहो  है  ।
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 वित्तीय  संस्थांठों  में  नियेश  लागत

 3597.  भ्री  आर०  सुरेन्द्र  रेड्डी  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  क्षेत्र  की  वित्तीय  संस्थाओं  अर्थात्‌  भारतीय  औद्योगिक  विकास  भारतीय

 औद्योगिक  वित्त  भारतीय  ओऔद्योगिक  ऋण  और  निवेश  भारतीय  यूनिट  जीवन  बीमा

 निगम  और  साधारण  बीमा  निगम  द्वारा  वर्ष  199  1-92  के  दोरान  किये  गये  निवेशों  की  कुल  लागत

 कितनी  है  ;  और

 31  1992  और  15  1992  की  स्थितिनुसार  इन  निवेशों  का  मूल्य

 कितना  था  ?

 बिस  मंत्रालय  सें  राज्य  मंक्ो  दलबोर  :  और  31.3.92  की  स्थिति  के

 अनुसार  वित्तीय  नामतः  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बक  डी०  बी०

 ओद्योगिक  वित्त  निगम  एफ०  सी०  भारतीय  औद्योगिक  ऋण  तथा  निवेश  निगम

 सी०  आई०  सी०  यूनिट  ट्रस्ट  आफ  इंडिया  टी०  जीवन  बीमा  निगम

 आई०  तथा  साधारण  बीमा  निगम  आई०  सो  द्वस  किए  गए  निवेश  की  कुल
 लागत  और  31  1992  तथा  15  1992  को  स्थिति  के  अनुसार  ऐसे  निवेशों
 के  बाजार  मूल्य  नीचे  विए  गए  हैं

 संस्थानों  के  तांम  31.3.92  की  31.3.92  की  15.6.92  की

 स्थिति  के  स्थिति  के  स्थिति  के

 अनुसार  निवेश  की  अनुसार  बाजार  अनुसार  बाजार

 लागत  मूल्य  मूल्य

 आई०  डी०  बी०  आई०  404.28  1852.65  1162.84

 आई०्सी०आई०्सी०आई०  578.29  1377.82  4194.12

 आई०  एफ०  सी०  आई०  169.55  682.18  .
 /

 525.09

 एल०  आई०  सी०  30464.20  40956.05  37285.10

 जी०  आई०  सी०  6112.00  16946.00  13423.00

 यू०  टी१  आई०  24755.38  39130.03  कं

 .३.92  की  स्थिति  के  अनुसार  धारिताओं  के  15.6.92  के  बाजार  मूल्य  की  सूचना  तत्काल

 उपलब्ध  नहीं

 धन-वापसी  आइंरों  में  धोखाधड़ी

 3598.  श्री  मुरूदास  कासत  :

 क्या  विश्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  गत  कुछ  महोनों  के  दौरान  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  मे ंबैंक  और  डाक  विभाग  के  कर्मचारियों  की

 मिलौभंगत  से  निर्वेशकों  के  धन  वापसी  आर्डरों  को  भुताने  में  कथित  धोखाघड़ी  के  कुछ  मामले  सरकार
 की  जीशैफारी  में  आए  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 दोषी  पाए  गए  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  अब  तक  क्या-क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 ...  भविष्य  में  ऐसे  मौमलों  की  पुनरावृत्ति  पर  रोक  लगाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए
 उठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  दलबोर  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 है  और  सभा  पठल  पर  रख  दी

 मंसालों  का  निर्थोतति

 [tere

 3599.  अत  एन०  थै०  रष्ठिवा  :

 क्या  बार्जि|श्य  मंत्री  यह  बलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  बर्षो ंके  दौरान  काली  मिच  से  बनाए  गये  मसालों  का  कितनी  मात्रा  में  देश-कार

 तंथा  धर्ष-बार  मिर्यात  किया  गया  ओर  इससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  गई  ;

 क्या  अमेरिका  के  सुपर  301  व्यापार  कानून  के  प्रावधानों  से  भारतोय  मसालों'के  निर्मा्त

 पर  फ्रक्वेकल  प्रभाव  पड़ा

 कंदिं  तो  किस  सीमा  तक  ;  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  क्या  प्रभावी  कदम  उठा  रही  है  ?

 बाजिस्य  मंत्रालय  में  उंप  मंत्रों  सलमान  :  काली  मिर्च  से  तैयार  की  छांनें

 काशी  क्रमुख  मर्दे  काली  मिर्च  का  काली  मिच  तेलीयथ  राल  तथा  काली  मिच  का  चूर्ण  ।  इन  ब्चों

 के  निर्यात  की  पिछले  तीन  वर्षों  की  देशवार  मात्रा  ओर  मूल्य  नीचे  दिये  गये  हैं  :--

 (I)  कालो  मिर्च  तेल  मात्रा  :  एम०  टी०  :  मूल्य  :  लाख  रु०

 देश  1989-90  1990-91  1991-92

 मात्रा  मूल्य  मात्रा  म्ल्य  मात्रा  मुल्य

 1  2  3  4  5  6  7

 सं०  रौ०  ज०  4.9  23.06  8.7  43.08  13.6  89.47

 जननी  9.6.  43.88.  7.4  34.40  8.0  53,67

 ब्रिटेन  1.4  6.89  6.8  26.92  4.2  1649

 फ्रांस  1.8  9.92  1.7  8.99  2.4  -



 31  1992

 1  2  3  4  5  6  7

 कनाडा  1.2  6.34  1.2  5.90  1.7  10.55

 जापान  0.7  5.45  0.6  4.79  0.5  6.05

 अन्य  1.9  11.42  4.5  24.55  3.9  25.49

 घोग  21.5  10696  30.9  148.63  34.3  217.46

 (11)  काली  मिर्च  तेलीय  राल  मात्रा  :  एम०  टी८  :  मूल्य  लाख  र०

 देश  1989-90  89-90  1990-91  1991-92

 मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य

 सं०  रा०  अ०  127.0  406.26  133.3  41474  1990  777.5%

 ब्रिटेन  54.7  176.91  18.3  58.44  65.7  234.49

 जमेनी  45.5.  148.72  54.3.  164.14  55.6.  224.42

 फ्रांस  20.5  70.79  25.8  78.39  25.3  94.13

 कनाडा  16.0  58.52  13.9  46.46  21.2  83.18

 नीदरलैंडज  7.8  27.79  8.6  26.68  11.3  44.27

 सिंगापुर  नगष्य  0.05  3.9  9.46  10.3.  45.16

 आस्ट्रेलिया  5.8  21.91  8.0  27.95  7.3  30.15

 जापान  24.1  78.31  78  27.24  6.4  31.27

 बेल्जियम  5.1  16.36  4.3  12.48  1.5  5.07

 अन्य  11.6  53.26  14.7  48.52  22.0  90.48

 योग  318.6  1058.88  292.9  914.41  425.6  1660.09

 काली  मि्र  चूर्ण  एम०  टी०  :  मूल्य  :  लाख  रुपए

 देश  1989-90  89-90  1990-9 i  __

 मात्रा  मूल्य  सात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य

 2  3  4  5  6  7
 _..[ह8$ृएए॒झ़््र््््््-फ७फफ्७$७5/-ल _“““““:एइ/////४/४/“४/“/अअअ///ए/ईक"कक/”ईछ55अअफंअखकणईण्अंँेुज।ज  ₹[औुृूचा  Tee

 घिटेल  31.0  5.21  च््  न  0.8  0.56

 सिमापुर  20.0.  0.26  0.3  0.15  न  --

 बेल्थियव  15.0  5.90  न+  —  न्++

 40



 9  1914  लिखित  उत्तर

 1  2  3  4  5  6  7

 कांस  120  0.73  120  3.89  --
 --

 कुदेत  6.0...  2.24  13  0.64  ना
 च+

 बहरीन  6.0  0.95  न
 न्‍-+

 न  न

 सं०  अ०  अमीरात  2.0  0.54  7.0  2.10  1.0  0.37

 सकदी  अरेबिया  0.6  0.50  0.7  0.48  3.0  0.96

 सं०  रा०  अमरीका  न  न  न
 —  1.0  0.42

 अन्य  23.4  11.61  13.7  3.98  1.2  1.00

 योग  116.0  28.14  35.0.  11.24  १.0  3.31

 मसाला  बोर्ड/डी०  जी  ०  सी०  आई०  एण्ड  कलकत्ता  ।

 और  जी०  एस०  पी८  के  तहत  60  मिलियन  डालर  मूल्य  के  भारतीय  निर्यातों  के

 सम्बन्ध  में  शुल्क  मुक्त  व्यवहार  समाप्त  करने  के  अमरीकी  सरकार  के  निर्णय  से  मसाला  तेलीय  रालों  के

 निर्यात  प्रभावित  इसके  फलस्वरुप  भारत  से  आयातित  मसाला  तेलीय  राल  पर  6%  शुल्क
 हालांकि  अमरीकी  निर्णय  के  परिणामस्वरूप  निर्यात  के  घाटे  की  मात्रा  का  अनुमान  लगाना  अभी  संभव

 नहीं  है  तथापि  भारतीय  उत्पाद  श्रीलंका  तथा  इंडोनेशिया  जैसे  अन्य  मसाला  उस्पादक  देशों  की  तुलना  में

 अप्रतियोगी  हो

 भारत  सरकार  की  यह  राय  अमरीकी  प्राधिकारियों  को  भेज  दी  गई  थी  कि  यह  कार्यवाही
 अनौचित्य  असामयिक  तथा  अवांछित  अमरीका  की  इस  पर  यह  प्रतिक्रिया  थी  कि  यह  निर्णय
 बदला  जा  सकता  है  यदि  भारत  पैटेन्ट  संरक्षण  पर  अमरीका  की  चिन्ता  को  महसूस  करता  है  ।  किन्तु
 भारतीय  उत्पादों  को  प्रतियोगी  बनाने  के  उद्देश्य  से  |  1992  से  एक  वर्ष  की  अवधि  के  लिए
 मसाला  तेलों  तथा  तेलीय  रालों  के  निर्यात  पर  उपकर  हटाने  का  निर्णय  लिया  गया  है  ।

 आत्मनिर्भरता  हेतु  योजना

 3600.  श्री  यशवन्तराव  पाटिल  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1991  के  बाद  विकासशील  देशों  को  दी  गई  विदेशी  सहायता  में  से  भारत  को  सबसे

 अधिक  सहायता  प्राप्त  हुई  है  ;

 यदि  तो  क्या  विकास  दर  धीमी  रही  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ;

 क्या  सरकार  आत्म-निर्भ रता  प्राप्त  करने  तथा  विकास  की  गति  में  तेजी  लाने  हेतु  कोई

 ग्रोजना  बना  रही  है  ;

 ($)  यदि  तो  तत्यंबंत्री  ब्यौरा  क्‍या  और
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 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्बर  :  जहां  तक  विश्व  बैंक  का  संबंध
 1991  के  अन्त  तक  संचयी  उधार  क्रियाकलाप  के  13.9  प्रतिशत  पर  भारत  का

 हिस्सा  अधिकतम  था  ।  हिपक्षीय  सहायता  के  मामले  सकल  संवितरणों  में  भारत  का  हिस्सा
 197-71  में  !!.5  प्रतिशत  से  कम  होकर  1980-81  में  3.9  प्रतिशत  और  इसके  बाद  1989-90

 में  2.4  प्रतिशत  रह  गया  तथा  भारत  का  स्थान  जो  1970-71  में  पहला  था  वह  1980-81  में  गिरकर

 दूसरा  और  इसके  बाद  1989-90  में  पांचवां  हो  गया  ।  यह  उल्लेखनीय  है  कि  जबकि  भारत  निरपेक्ष  रूप

 से  सबसे  अधिक  विदेशी  सहायता  प्राप्त  करने  वाले  देशों  में
 से  एक  लेकिन  प्रति  व्यक्ति  ओर  सकल

 राष्ट्रीय  उत्पाद  के  प्रतिशत  के  रूप  में  भी  भारत  द्वारा  प्राप्त  की  बवई  सहायता  निम्नतम  स्तर  पर

 ही  रही  है  ।

 और  वास्तव  में  भारतीय  अर्थव्यवस्था  की  वृद्धि  दर  योजनाओं  के  प्रथम  तीन  दशकों

 के  दौरान  3.5  प्रतिशत  प्रत्तिवर्षं  क ेऔसत  से  बढ़कर  1980  के  दशक  के  दौरान  लगभग  5.8  प्रतिशत

 प्रतिवर्ष  हुई  है  ।

 से  1992  में  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  द्वारा  अनुमोदित  आठवीं  पंचवर्षीय

 योजना  का  उद्देश्य  4.  के  अनुभूत  वृद्धिकारक  पूंजी-उत्पादन  अनुपात  के  आधार  पर

 5.£  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  सकल  घरेलू  उत्पाद  की  वृद्धि  दर  स्नजित  करना  है  जिसमें  निवेश  की  पूर्वानुमानित

 दर  सकल  घरेलू  उत्पाद  की  23.2  प्रतिशत  निवेश  की  दर  को  बाजार  मूल्यों  पर  सकल  घरेलू  उत्पाद

 के  घरेलू  बचतों  के  21:6  प्रतिशत  की  औसत  दर  ओर  1.6  प्रतिशत  की  विदेशी  बचतों  द्वारा  वित्तपोषित

 किया  जाएगा  ।  आठवीं  योजना से  पूर्व  के  सात  वर्षों  के  दौरान  विदेशी  बचतें  सकल  घरेलू  उत्पाद  का

 2.4  प्रतिशत  विदेशी  बचतों  का  योजनाबद्ध  तरीके  से  सकल  घरेलू  उत्पाद  के  2.4  प्रतिशत  से

 घटकर  1.6  प्रतिशत  हो  जाना  विकास  के  लिए  संसाधन  जुटाने  के  रूप  में  आत्मनिभेरता  की  दिशा  में

 एक  कदम  है  ।

 जोन  के  साथ  सोभा  व्यापार

 3601.  भ्री  के०  पी०  रेहुय्यूक  यादव  :

 श्री  अर्जन  चरण  सेठी  :

 श्री  सनत  कुमार  संडल  :

 श्री  प्रकाश  तो०  पाटोल  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इस  महीने  के  दौरान  भारत  और  चीत  के  बीच  सीमा  व्यापार  के  लिए  कोई

 समझौता  हुआ  है  ;

 यह  सीमा  व्यापार  किय-किन  मार्गों  के  माध्यम  से  करने  का  विचार

 इसकी  शर्तों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  मुख्यतः  किन-किन  वस्तुओं  का  आयात  और  निर्यात

 किया  जाएगा  ;  और

 दोतों  दंशों  के  बीच  व्यापार  में  कितनी  वृद्धि  होते  की  संभावना  है  ?
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 वालिण्य  सस्त्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  :
 जी

 लिपुलेख  दर्रा  ही  ऐसा  सीमावर्ती  दर्रा  होगा  जिसके  माध्यम  से  सीमावर्ती
 व्यापार  के  लिए  वस्तुओं  और  इस  व्यापार  में  प्रयुक्त  परिवहन  साधनों  का

 जाना  होगा  |

 उस  संलेख  में  प्रवेश  और  वापसी  की  क्रियाविधि  संबंधी  जो  शर्तें  उनमें  अन्य  बातों  के

 अलावा  यह  प्रावधान  है

 (1)  दोनों  में  से  किसी  भी  पक्षकार  के  वस्तुओं  और  परिवहन  साधनों  के  पास  प्रवेश

 और  वापसी  के  वैध  यात्रा-दस्तावेज  होने  चाहिएं  ।

 (2)  यात्रा-दस्तावेजों  का  धारक  निश्चित  रूप  से  परिभाषित  क्षेत्रों  क ेभीतर  और  निर्धारित

 समयावधि  के  लिए  ठहरने  तथा  व्यापार  करने  का  पात्र  होगा  ।

 (3)  उत्तर  प्रदेश  में  गुंजी  और  चीन  के  तिब्बती  स्वायत्त  क्षेत्र  में  पुलान  में  सीमावर्ती  व्यापार
 के  वास्ते  बाजार  प्रतिवर्ष  पहली  जून  से  लेकर  30  सितम्बर  तक  की  अवधि  के  लिए

 खुले  रहेंगे  ।

 (4)  दोनों  ही  देशों  के  व्यक्ति  जिस  देश  के  सीमा  क्षेत्र  में  होंगे  वे  वहां  प्रवत्त  विधियों  और

 विनियमनों  का  पालन  करेंगे  ।

 (5)  सीमावर्ती  व्यापार  का  भुगतान  मुक्त  रूप  से  परिवर्तनीय  मुद्राओं  अथवा  वस्तु-विनिमय
 के  माध्यम  से  होगा  ।

 उक्त  करार  में  निर्यात  एवं  आयात  की  किसी  भी  मद  का  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  ।

 दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  की  संभाथ्य  वृद्धि  का  मूल्यांकन  नहीं  किया  गया  है  ।

 सशस्त्र  सेना  के  कार्सिकों  को आवास

 3602.  थ्री  के०  रामसूति  टिडिवनास  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कं

 क्‍या  सशस्त्र  सेना  की  अधिकांश  इकाइयों  में  विवाहित  सैनिकों  हेतु  आवास  की  भारी
 कमी  है  ;

 -  क्‍या  सरकार  का  विचार  सशस्त्र  सेना  के  कामिकों  हेतु  आवासीय  भवनों  के  निर्माण  हेतु
 अधिक  धनराशि  देने  का  अथवा  पर्याप्त  संछ्या  में  मकानों  का  निर्माण  होने  तक  कामिकों  को  आबंटित

 करने  हेतु  मकान  किराए  पर  लेने  का  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पेट्रो  लियम  तथा  प्राकृतिक  गेस  सन्त्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  तथा  रक्षा  मस्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री

 कृष्ण  :  से  सशस्त्र  सेनाओं  की  अधिकांश  विरचनाओं  में  विवाहितों  के

 लिए  आवास  की  कम्मी
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 साधनों  की  अत्यधिक  कमी  के  कारण  सरकार  विवाहिंतों  के  आवास  के  निर्माण  के  लिए
 अतिरिक्त  धन  की  व्यवस्था  कराने  की  स्थिति  में  नहीं  फिर  भी  नियमों  में  सशस्त्न-सेना  कामिकों  के
 लिए  विभिन्‍न  स्टेशनों  पर  निर्धारित  किराया  सीमा  के  अंतर्गत  आवास  किराए  पर  लेने  की
 व्यवस्था

 पंजाब  को  विधव  बेंक  को  सहायता

 3603.  श्री  मोहन  सिंह  :

 क्या  ज्षित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  .
 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  पंजाब  की  विभिन्‍न  योजनाओं  के  लिए  विश्व  बैंक  तथा  अन्य

 वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  कुल  कितनी  सहायता  राशि  उपलब्ध  कराई  गई  ;

 इन  योजनाओं  पर  अब  तक  कुल  कितना  धन  खच  किया  गया  ;

 क्‍या  ऐसी  कुछ  योजनाएं  अभी  भी  अपूर्ण  पड़ी  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्री  रासेश्वर  और  वर्ष  1989-90,
 1990-91  तथा  1991-92  के  वर्षों  में  विश्व  बैंक  तथा  अन्य  बहुपक्षीय  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  पंजाब
 राज्य  के

 लिए  अनुमोदित  परियोजनाओं  की  सूची  तथा  30.6.1992  तक  के  संचित  ऋणों  का  ब्यौरा
 संलग्न  विवरण  में  दर्शाया  गया

 से  (5)  सहायता  के  उपयोग  की  परियोजना  की  क्रियान्वयन  संबंधी  जो
 5  से  7  वर्ष  तक  की  अवधि  की  होती  पर  निर्भर  करती  है  ।

 विवरण

 अमेरिकी

 परियोजना  ऋण  की  राशि  30.6.92  .92  तक  संबितरित

 ]  2  3  4

 राज्य-विशिष्ट  परियोजनाएं

 1.  पंजाब  145.3  21.3

 राष्ट्रीय  परियोजनाएं  आंकड़े  परियोजना  के  लिए
 के  लिए  व्यवस्था  समग्र  रूप  में

 2.  उत्तरी  क्षेत्र  पारेषण  485.0  29.1

 3.  एकीकृत  जल  विभाजक  विकास  75.0  5.5

 )

 44
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 1  2  3  बे

 4.  जनसंल्या-रा  82.0  11.6

 5.  तकनीशियन  307.1  17.1
 6.

 राष्ट्रीय  306.0  0.0

 7.
 ह
 बाल  उत्तरजीबिता  एवं  सुरक्षित  214  5  29.4

 मातृत्व

 8  एड्स  नियंत्रण  परियोजना  84  0  0.0

 9.  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  210.0  44.4

 10.  तकनीशियन  शिक्षाना  307.1  17.1

 बिहार  में  बृतकरों  को  सूती  धागे  को  गांठों  की  सप्लाई

 3605.  श्री  साल  बाब  राय  :

 श्री  रास  लखन  सिह  यादव  :

 क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  बिहार  को  भ्रति  माह  सूती  धागे  की  गाठें  सप्लाई
 करने  का  है  ;

 यदि  तो  क्या  बिहार  के  बुनकरों  को आजकल  सूती  धागे  की  निर्धारित

 कराई  जाती  है  ;

 क्‍्यर  सुती  रंगों  और  रसायनों  की  कीमतों  में  अभूतपूर्व  वृद्धि  हुई  है  जिसके  कारण

 बुनकर  इन  वस्तुओं  को  खुले  बाजार  में  केन्द्रीय  सहायता  के  बिना  खरीदने  में  असमर्थ  हैं  ;

 क्‍या  सरकार  ने  हस्तशिल्प  बुनकेरों  की  दशा  सुधारने  के  लिये  उनकी  सहायता  करने  हेतु
 कोई  कदम  उठाये  ओर  .

 (&)  यदि  तो  सरकार  द्वारा  गत  तीन  ब्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  बिहार  में  बुनकरों  को

 दी  गयो  धनराशि/सहायता  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अशोक  :  प्राइवेट  साधनों  के  अतिरिक्त

 बिहार  के  बुनकरों  को  केन्द्र  सरकार  की  सहायता  से  राज्य  सरकार  के  कई  अभिकरण  सुती  धागे
 की  सप्लाई  का  कार्य  कर  रहे  राज्य  हथकरघा  अभिकरणों  के  सूत  सप्लाई  के  कार्येकलापों  में  राष्ट्रीय

 -  हथकेरधा  विकास  निगम  भी  योगदान  दे  रहा

 जी  हां  ।

 यद्यपि  हथकरुघा  क्षेत्र  में  प्रयोग  होने  वाले  कच्चे  माल
 के  मूल्यों  में  वृद्धि  हुई  है

 लेकिने  समस्या  यह  है  कि  हथकरघा  वस्त्र/हथकरघा  तैयार  उत्पादों  की  कीमतें  उसी  अनुपात  में  नहीं
 बढ़ें  पाई  हैं  ।

 आधुनिकीकरण  और  प्रोद्योगिकी  उन्नत  करने  के  माध्यम  से  हथकरघा  बुनकरों  की  आधिक

 ्ति  त  मात्रा  उपलब्ध

 हा
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 स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  सरकार  की  वर्तमान  चालू  योजनाओं  के  अतिरिक्त  चालू  बर्ष  के  दौरान
 निम्नलिखित  नई  योजनायें  कार्यान्टित  की  जा  रही  हैं  :---

 (1)

 (2

 |

 निस्सहाय  बुनकरों  के  लिए  माजिन  मनी  की  योजना  जिसमें  निरसहाब  बुनकरों  हारा
 बनाई  गई  सहकारी  समितियों  को  वित्त  सहयोग  देने  पर  बल  दिया  गया  है  ।

 एकीकृत  हथकरघा  ग्राम  विकास  योजना  जिसमें  चुनिदा  ग्रामों  के  हककरघा  बमकरों
 पर  विशेष  ध्यान  दिया  जाएगा  और  उन्हें  उत्पादन  तथा  कार्य-कौशलता  आदि  बढ़ाने  के
 संदर्भ  में  पर्याप्त  सुविधाएं  दी

 प्रोजेक्ट  पैकेज  योजना  जिसके  अंतगंत  आवश्यकता  के  अनुरूप  लक्षित  समूह  अथवा  क्षेत्र
 विशेष  अथवा  किसी  विशेष  उत्पाद  के  उत्पादन  के  लिए  सूबि४८एं  दी  जाएँगी  ।

 समूह  बीमा  योजना  |

 हथकरघा  बुनकरों  को  मिल-गेट  मूल्यों  पर  सूत  की  आपूर्ति  योजना  ।

 बिहार  में  र/ष्ट्रीय  हथकरघा  विकास  निगम  के  माध्यम  से  कार्यान्वित  की  जाने  वाले  सिल्क
 यान  बैंक  योजना  ।

 हथकरा  क्षेत्र  क ेविकास  के  लिए  कई  चालू  योजनाओं  के  कार्यात्वयन  हेलु  राज्य  को  ठोस
 सहायता  दी  गई  है  जिसका  विवरण  इस  प्रकार  है  :---

 रुपयों

 वर्ष  दी  गई  सहायता  की  राशि

 1989-90  902.20

 1990-91  542.45

 1991-92  2  475.93

 3606.  श्री  सनत  कुसार  संडल  :

 क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उपलब्ध  नवीनतम  जानकारी  के  आधार  पर  प्रथम  बीस  बड़े  औद्योगिक  गृहों  की

 कुल  बिक्री  लाभ  ओर  हानि  का  विवरण  क्या  और

 हाल  ही  में  घोषित  ओद्योगिकरण  नीति  के  उदारीकरण  और  पूंजी  निगम  नियंत्रण  को
 समाप्त  करने  के  परिणामस्वरूप  उनकी  परिसम्पत्तियों  की  अभिवृद्धि  पर  अन्यथा  क्‍या  समग्र  प्रभाव

 पड़ा  है  ?

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  भन्‍त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  एज०  अआर०

 एम०  आर०  टी०  पी०  अधिनियम  की  धारा  26  के  अन्तगंत  पूर्व  पंजीकृत  और  1989-90  में

 उनकी  परिसम्पत्तियों  के  अनुसार  श्रेणी-बद्ध  प्रभुख  20  बड़े  औद्योगिक  घरानों  से  संबंधित  कम्पनियों  की

 .46
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 1989-90  89-90  में  कुल  आय  तथा  कर  पूर्व  लाभ  से  संबंधित  नवीनतम

 उपलब्ध  आंकड़े  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।

 सरकार  द्वारा  औद्योगिक  नीति  के  उदारीकरण  की  घोषणा  24.7.91  को  की  गई
 इसके  पूंजी  निर्गेभमन  1947  को  पूंजी  निर्गंमन  निरसन

 अध्यादेश  द्वारा  दिनांक  29.5.1992  को  निरक्षित  किया  गया  चूंकि  1991-92  के  लिए
 परिसम्पत्तियों  के  ऑकड़े  अभी  उपलब्ध  नहीं  हुए  इसलिए  परिसरम्पत्तियों  की  अभिवृद्धि  पर  या  अन्यथा

 उदारीकरण  के  समग्र  प्रभाव  का  मूल्यांकन  करना  इस  समय  संभव  नहीं  है
 '

 विवरण

 एम०  आर»  टी०  पी०  अधिनियम  की  धारा  26  के  अन्तगंत  पूव॑  पंजीकृत  और  ।989-90  में
 उनकी  परिसम्पत्तियों  के  अनुसार  श्रेणीबद्ध  प्रमुख  20  बड़े  औद्योगिक  घरानों  से  संबंधित

 कम्पनियों  की  1989-90  1989  199.  में  समाप्त  लेखा

 कुल  आय  तथा  कर  पूर्व  लाभ  दर्शाने
 वाला  विवरण-पत्र  ।

 रुपये

 ऋ०  सं०  औद्योगिक  घराना  परिसम्पत्तियां  कुल  आय  og  कर

 लाभ

 सहित )

 1.  2  3  4  $

 2.  टाटा  8530.93  8079.80  594.42

 3.  बिडला  8473.35  84  439.55

 3.  रिलायन्स  3600.27  2280.59  87.36

 4.  थापर  2139.00  2280.59  .

 $.  जे०  के०  सिधानियां  1391.06  1907.87  38.74

 6.  लासन  एंड  टुबरो  62.47

 7...  मोदी  2009.35  23.09

 8.  बजाज  1343.55  1765, 84

 . 9... मफतलाल 85.58... एम० ए० चिदम्बरस 38.78 हिन्दुस्तान लीवर 2396.60 203.73 युनाईटेड ब्र वरीज* 36.63 टी० वी० एस ० आयंगर 39.80
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 14...  आई०  टी०सी०  965.13  274970 122.88

 15.  श्री  राम  933.93  1445.40  28.  99

 ए०  सी०  सी०  902.72  1222.38  2.07

 17.  ओसवाल  एग्रो  870.34  417.33  35.5.

 18.  महिन्द्रा  एंड  महिन्द्र  773.55  1022.45  20.07

 19,  ईस्सर  756.49  244.35  34.82

 20...  किलॉस्कर  735.51  985.46  45.36
 निजात

 नोट  संख्या  12  पर  यूनाईटेड  ब्रं  वरीज  औद्योगिक  घराने  के  आंकड़ों  में  उससे  पहले  की

 एंड  क्राम्पटनਂ  औद्योगिक  घराने  के  1988-89  के  आंकड़े  भी  शामिल  हैं  ।

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  को  वित्तीय  सहायता

 3607.  श्री  डो०  बेकटेश्वर  रात्र  :

 क्या  बस्चत्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीब  वस्त्र  निगम  ने  सरकार  से  वित्तीय  संकट  को  तत्काल  दूर  करने  हेतु  निवेदन
 किया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 आज  तक  कितने  रुण्ण  एककों  को  सहायता  दी  गई  है  ;  और

 इस  सहायता  से  अभी  तक  वंचित  एककों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 बसत  मस्थालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  अशोक  :  जी  हां  ।

 एन०  टी०  सी०  ने  अपने  नकदी  घाटों  की  प्रतिपूर्ति  करने  क ेलिए  बजट  सहायता  देने  का

 अनुरोध  किया  है  ताकि  वह  कार्यशील  पूंजी  की  अपनी  आवश्यकताओं  को  पूरा  कर  सके  ।

 और  वर्ष  1992-93  के  दोरान  एन०  टी०  सी०  को  अपने  नकदी  घाटों  की

 पृत्ति  करने  के  लिए  सिलीज  किए  जाने  के  वास्ते  54.80  करोड़  रु०  की  जज़ट  व्यकसथा  की  गई:है।

 ।  राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  थोड़ां  करना

 |

 8608.  भरी  शाम  लखन  सिह  यादव  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बच  के  दौरान  राज्य-वार  किन-किन  राष्ट्रीय  राजमांगों  को  चौड़ा  करके  चार
 लेन  में  बरहलने  का  विचार  है  ;  ओर

 इस  प्रयोजन  के  लिए  राज्य-वार  कितनी  धनराशि  मंजूर की  गई  है  ?

 की
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 जल-भूतल  परिवहन  संत्रांलय  में  राज्य  भन्‍्त्री  जगदोश  :  और
 उत्तर  पश्चिम  मध्य  महाराष्ट्र  और  केरलः

 राष्यों  में  राष्ट्रीय  राजमागें  और  47  के  चुनिन्दा  खंडों  पर  चार  लेन  बनाने  के

 कार्यों  को  संस्वीकृति  के  लिए  वाधिक  कार्यक्रम  1992-93  में  शामिल  किया  गया  है  जिनका  कुल  बजट
 प्रावधान  8.17  करोड़  ९०

 निष्किय  कम्पनियां

 ]

 3609.  भी  आर०  सुरेच्न  रेहो  :

 क्या  स्थाय  और  कम्पनों  कांय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कम्पनी  अधिनियम  के  अन्तगंत  पंजीकृत  अनेक  कम्पनियां  निष्क्रिय  पड़ी  हैं  ;

 क्‍या  औद्योगिक  पुर्नानर्माण  के  संबंध  में  सिफारिश  करने  के  लिए  गठित  अन्तर  मंत्रालयी
 कार्य  दल  ने  इस  समस्या  से  निपटने  के  लिए  कम्पनी  अधिनियम  में  संशोधन  करने  का  सुझाव  दिया

 यदि  तो  काये  दल  द्वारा  की  गयीं  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है/की  जायेगी  ?

 स्याय  तथा  कम्पनी  कार्य  संज्ालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  आर०

 तीन  वर्षों  के  निष्क्रिय  पड़ी  उन  कम्पनियों  के  नाम  जिनकी  संख्या  नीचे  दी  गई  कम्पती

 1956  की  धारा  560  के  अधीन  काट  दिए  गए

 1988-89  ना  69

 1989-90  -".  165

 1990-91  जा  125

 से  योजना  आयोग  द्वारा  गठित  अंतर  मंत्रालयीय  कार्य  दल  ने  अन्य  बातों  के

 साथ-साथ  यह  भी  सिफारिश  की  है  कि  कम्पनियों  के  अनुरोध  पर  कम्पनियों  के  नाम  काट  दिए
 यदि  कम्पनी  ने  :--

 (7)  व्यवसाय  शुरू  नहीं  किया  है  ;

 (1)  शेयर  जारी  नहीं  किए  हैं  ;

 (11)  पिछले  एक  वर्ष  के  दोरान  कोई  व्यवसाय  नहीं  कर  रही  है  ;

 (1५)  उसके  पास  कोई  १रिसम्पत्तियां  या  दायित्व  नहीं

 दल  की  सिफारिशों  की  जांच  की  गई  है  ।  उपयुक्त  (1)  सिफारिश  के  संबंध  कोई  कम्पनी  जो

 इसके  निगमन  के  एक  वर्ष  के  अन्दर  अपना  व्यवसाय  शुरू  नहीं  करतो  उसे  अधिनियम  की  धारा

 433  के  अन्तगंत  बंद  किया  जा  सकता  उपर्युक्त  (il)  के  संबंध  में  भी  यही  स्थिति  लागू
 होगी  ।  उपयुक्त  (111)  व  (1४)  पर  दी  गई  सफारिशों  के  सम्बन्ध  में  को  पहले  ही  सरल  बना

 दिया  गया  है  और  कम्पनी  रजिस्ट्रारों  को  उपयुक्त  अनुदेश  दिए  गए  हैं  कि  ऐसी  कम्षत्तियों  के  नाम  बिता

 अनाबश्यक  विलम्ब  के  काट  दिए  जाएं  ।  +
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 विश्ित  उत्तर  31  1999:

 बिहार  के  हस्तशिल्प  और  हथकरघा  उत्पादों  के लिए  विपणन  समस्याएं

 3610.  भी  विजय  कुमार

 क्या  बअस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  में  तिभित  हस्तशिल्प  और  हथकरघा  उत्पादों  को  विपणन  की  समस्या  का

 सामना  करता  पड़  रहा  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  बुनकरों  के  लाभाथ  इन  उत्पादों  का  निर्यात  करने  के  लिए
 कोई  योजना  बनाई  है  ;  और

 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अशोक  :  हथकरघा  व  हस्तशिल्प  क्षोत्रों  में

 स्टॉक  का  संचय  एक  सामयिक  बात  है  ।  किसी  विशेष  अवधि  में  उत्पादन  और  बिक्री  के  बीच  तालमेल

 नहीं  हो  पाता  तथापि  सरकार  के  पास  बिहार  में  हथकरघा  और  हस्तशिल्प  मदों  के  स्टॉक  के  संचय

 होने  की  कोई  विशेष  जानकारी  नहीं  है  !

 ओर  इन  उत्पादों  के  निर्यात  में  संवर्धन  के  लिए  सरकार  ने  कई  कदम  उठाए  हैं  जिसमे

 बिक्री-सह-अध्ययन  दल  का  प्रमुख  बाजारों  में  आयोंजित  प्रदर्शनियों  में  भाग  विदेशी

 व्यापार  पत्रिकाओं  में  विज्ञापन  जारी  शुल्क  वापसी  उपयुक्त  कौटा  नीति  उपाय  गलीचों

 की  ऊन  पर  रियायती  शुल्क  गैरलोहमय  धातुओं  और  गलीचों  की  कच्ची  ऊन  का  आयात

 शामिल  हैं  ।

 भूषपर्थ  सेसिकों  को  जनगणना

 3611.  भ्री  राम  नाईक  :  ५

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भूतपूर्व  सैनिक  पुनर्वास  महानिदेशक  का  विचार  पहली  बार  भूतपूर्व  सेनिकों  की
 गणना  कराने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  शक्षा  मंत्रालय  राज्य  मंत्री

 एस०  कृष्ण  :  (7)  और  सरकार  ने  भूतपूर्व  सनकों  की  संख्या  मालूम  करने  के  लिए

 उनकी  जनगणना  करने  का  लिया  है  ताकि  उनके  सम्बन्ध  में  विश्वसनीय  आंकड़े  रखे  जा  सकें  ।

 इस  सम्बन्ध  में  पात्र  व्यक्तियों  को  पहचान-पत्र  जारी  किए  जा  रहे  हैं  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  कॉफी  बागान

 3612.  भी  वबो०  शोभनाद्रोश्वर  राव  वाइ डे  :

 क्या  बाजिण्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  आंध्र  प्रदेश  में  पश्चिम  गोदावरी  तथा  विशाखापत्तनम  के  एजेंसी  क्षेत्रों  मे ंकॉफी  बागान

 के  बिस्तार  की  काफी  गुंजाइश है

 30



 9  1914  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  स्थानीय  आदिवासी  लोगों  द्वारा  तथा  आगे  आने  वाले  उश्वमियों  द्वारा  इन
 क्षेत्रों  में  बड़े  पेमाने  पर  कॉफी  के  पेड़  लगाने  को  प्रोत्साहन  देने  के लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ;

 क्‍या  इन  उपायों  के  कोई  महत्त्वपूर्ण  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  का  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  क्षेत्रों  में  कॉफी  के  पेड़  लगाने  को  और  प्रोत्साहन  देने  हेतु  क्या  कदम  उठाने  का
 विचार  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप  सन्‍्त्री  सलमान  :  और  आन्ध्र  प्रदेश  के  पूर्व
 गोदावरी  और  विशाखापत्तनम  जिलों  के  एजेन्सी  क्षेत्रों  के  पहाड़ी  भू-भाग  में  विस्तार  के  लिए  काफी

 गुंजाइश  है  ।  कॉफी  बोर्ड  इन  दोनों  जिलों  में  कॉफी  की  खेती  के  लिए  सन्‌  1976  से  ही  प्रोत्साहन  दे  रहा
 अपने  योजना  कार्यक्रमों  के  कॉफी  बोर्ड  ने  राज्य  सरकार  को  अपने  आंध्र  प्रदेश  बन  विकास

 निगम/वन  विभाग/गिरिजन  सहकारी  कॉफी  विकास  निगम  जैसे  एजेन्सी  सेटअप  के  अन्तगंत  कॉफी  का
 विस्तार  करने  को  प्रोत्साहन  दिया  बोर्ड  ने  अपनी  ओर  से  परियोजना  प्रतिपादन  में  आवश्यक

 प्राविधिक  विशेषज्ञता  प्रदान  की  विस्तार  परियोजनाओं  का  तकनीकी  मूल्य  निर्धारण  किया  है  और

 उच्च  उपज  देने  वाली  किस्म  की  कॉफी  के  बीज  की  आपूर्ति  करके  चिन्तापललई  और  अराक्‌
 में  विस्तार  केन्द्र  आंध  क्षेत्र  से  संबंधित  अनुसन्धान  समस्याओं  को  हल  करने  के  लिए  एक  क्षेत्रीय

 कॉफी  अनुसन्धान  केन्द्र  खोलकर  तथा  पाडेरू  और  नरसीपटनम  में  कॉफी  संग्रह  केन्द्र  स्थापित  करके

 क्रमों  का  समर्थन  किया  कॉफी  की  खेती  की  आधुनिक  पद्धतियों  के  प्रदर्शन  के  लिए  बोर्ड  ने  मिनीमुलुरू
 में  एक  कॉफी  प्रदर्शन  फार्म  भी  स्थापित  किया  कॉफी  की  खेती  के  तरीकों  के  बारे  में  आवश्यक

 प्रशिक्षण  देने  के  लिए  बोर्ड  क ेआर०  बी०  नगर  चिन्तापहलई  स्थित  क्षेत्रीय  कॉफी  अनुसन्धान  केन्द्र  पर

 अपेक्षित  प्रशिक्षण  सुविधाएं  सुजित  की  गई  हैं  ।

 और  कॉफी  बोर्ड  ने  जो  प्रयास  किए  हैं  उनके  काफी  अच्छे  परिणाम  रहे  हैं  जैसा  कि

 निम्नलिखित  तालिका  से  स्पष्ट  है  :--

 यर्ष  क्षेत्र  उत्पादित  फसल

 1989-90  8878  है०  76$  मी०  टन

 1990-91  9123  705  मी०  टन

 199  1-92  9761  है०  1080  मो०  टन

 वर्तमान  नीति  कॉफी  रोपण  के  और  विस्तार  को  प्रोत्साहित  न  करने  की  इस  समय

 मधिक  बल  कॉफी  रोपण  के  अन्तगंत  विद्यमान  क्षेत्र  को  बेहतर  बनाने  पर  दिया  जा  रहा  है  ।

 स्थापक  ओऔषधों  को  तस्कर  में  शासिल  विदेशी  नागरिक

 3613.  ओ  जीवन  शर्मा  :

 क्या  वित्त  मंत्री  10  1992  के  अतारांकित  प्रश्त  संख्या  6953  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आनकारी  प्राप्त  हो  गई  है  ;
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 लिखित  उत्तर  31  1992

 यदि  तो  तम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसमें  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  और  अपेक्षित  जानकारी  के  कब  तक  मिल  जाने

 की  सम्भावना  है  ?  ट

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  भन्‍्त्री  रामेश्वर  और  वर्ष  1989  --  1991  के

 दौरान  स्वापक  ओषध  द्रब्यों  की  तस्करी  के  219  मामलों  में  294  विदेशी  राष्ट्रिकों  को  गिरफ्तार  किया
 गया  था  ।  इसी  अवधि  के  दौरान  18  मामलों  में  कुछेक  ऐसे  व्यक्तियों  को  रिहा  कर  दिया  गया  जिन
 पर  तस्करी  का  आरोप  इसी  अवधि  के  स्वापक  औषध  द्रव्य  तथा  मनः:प्रभावी  पदार्थ

 1985  के  तहत  दर्ज  किये  गये  20  मामलों  तथा  अन्य  अधिनियमों  के  अन्तर्गत  दर्ज  किये  गये
 4  आपराधिक  मामलों  में  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  तथा  नार्कोटिक्स  बिभागों  को  अदालत  में  हार
 का  सामना  करना  पड़ा  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अन्तर्देशीय  जलसागं  प्राधिकरण  के  लिए  किया  गयां  बजट  प्रावधान

 3614.  श्री  रामदेव  राम  :

 क्या  जल  भूतल  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  और  1991-92  के  वित्तीय  वर्षों  में  अन्तर्देशीय  जलमार्ग  प्राधिकरण  के

 लिए  कितने  बजट  का  प्रावधान  किया  गया  ;  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  प्राधिकरण  द्वारा  वास्तव  में  कितनी  धनराशि  व्यय  की

 जल-भूतल  परिवहन  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  जगदोश  :  और  बजट
 गत  प्रावधान  तथा  व्यय  के  ब्यौरे  इस  प्रकार

 ०  )
 व्यय बजट  संशोधित 2

 बजट  संशोधित  व्यय  बजट  संशोधित  व्यय

 प्रावककलन  प्राक्कलन  जा  प्रावककलन  प्राककलन  ्ॉ्ांफस्सताना

 योजनागत  1.29  6.00  1.29  1.35  5.00  4.45

 गैर-योजनागत  18.89  7.29  4.11  13.53  6.30  5.64

 योग  :  —_—_— —  १.29  —_——  —_—_— न ननत+  6.30  5.64
 अत  जजनल्‍न्‍न  जाना  जन  कअ+न-+  अनततन  >»म>कम»क

 नी नाना कममममम»क सिले सिलाये वस्त्रों फी निर्यातक फर्से श्री गोपोनाथ गजपति : क्या बस्त्र मन्‍्त्री यह बताने की छूपा करेंगे कि ; 52
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 क्‍या  सरकार  को  देश  में  सिले  सिलाये  कच्त्रों  की  निर्यात  फर्मों  की  तेजी  से  हो  रही  वृद्धि  के
 बारे  में  जानकारी  है  ;

 यदि  तो  क्या  इससे  सिले  सिलाये  व्त्रों  के  निर्यात  पर  प्रतिकल  प्रभाव  पड़ा  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  वृद्धि  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  क्या  कबम  उठाये  गए  हैं  ?

 वस्त्र  सन्‍त्रालय  से  राज्य  मन्‍त्रो  अशोक  :  से  पिछले  कुछ  वर्षों  से

 धान  निर्यात  की  फर्मों  में  पर्याप्त  वृद्धि  हुई  है  ।  ऐसा  कोई  स्पष्ट  प्रमाण  सिद्ध  नहीं  होता  है  जिससे  यह  पतः

 चले  कि  इसका  परिधान  निर्यात  पर  किसी  प्रकार  का  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा

 बंक  आफक  अमरीका

 3616.  भोमतो  बसुन्धरा  राज े:

 क्या  विक्त  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  इस  समय  बैंक  आफ  अमरीका  की  कितनी  शाखायें  हैं  ;

 किस
 क्‍या  बैंक  आफ  अमरीका  का  देश  में  अपनी  गतिविधियों  का  विघ्तार  करने  का  विचार

 आर  -

 यदि  तो  तत्सम्बन्धीਂ  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मन्त्रांलय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  दलबोर  :  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  सुचित  किया

 है  कि  इस  समय  बैंक  आफ  अमेरिका  की  4  शाखाएं  भारत  में  कार्यरत

 ह  और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  अनुसार  बैंक  आफ  अमेरिका  ने  तीन  और  शाल्ाएं
 खोलने  के  लिए  आवेदन  किया  है  परन्तु  अभी  तक  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 जीवन  बोमा  निगम  द्वारा  अजित  विदेशी  मुद्रा

 3617.  डा०  सो०  सिलवेरा  :

 क्या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जीवन  बीमा  निगम  ने  वर्ष  1990-91  के  दौरान  मद  व्यय  तथा  लाभ  और  शेयरों  के
 माध्यम  से  कुछ  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  श्रेणीवार  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कुछ  कदम  उठाने  का  है  कि  जीवन
 बीसा  निगम  वर्ष  1992-93  के  दौरान  अधिक  विदेशी  मुद्रा  अजित  कर  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  वया  ह ैऔर  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राध्य  भन्त्री  दलबोर  :  हां  ।

 ब्योरा  आगे  पृष्ठ  पर  दिया  गया
 दर
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 EEE

 शासा  का  तास  मुख्य  कार्यालय  ब्यय  5%  मूल्यांकन  अधिशेष

 फिजी  फिजीयन  डालर  फिजीयन  डालर

 फिजीयन  डाखर  =  85,000/-  76,71  )/-

 17.10  भारतीय  रुपए  (1453835  भारतीय  (1312043  भारतीय

 लन्दन  पाऊंड  पाऊंड

 यू०  के»  130851  74069

 54.65  भारतीय  रुपए  (4455477  भारतीय  (2522050  भारतीम

 मारो  शस  मारीशस  रुपए  मारीशस  रुपए

 मारीशस  रुपया =  2826729  1348437

 1.29  भारतीय  रुपए  (3646480  भारतीय  (1739484  भारतीय  रुपए )

 जोड़  :  भारतीय  रुपए  95,55,792  55,73,577

 और  हां  ।  5%  मूल्यांकन  अधिशेष  तथा  मुख्य  कार्यालय  के  जो  विदेशी

 मुद्रा  में  भारत  में  लौटाए  के  ब्यौरे  की  जानकारी  वित्तीय  वर्ष  1992-93  का  लेखा  बन्द  किए
 जाने  के  बाद  ही  प्राप्त  होगी  ।

 केरल  में  जाय  बामान

 3618.  श्री  रमेश  चेन्नियला  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  केरल  में  पुनः  चाय  बागान  लगाने  हेतु  कोई  प्रस्ताव  मिला  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 उस  पर  क्या  कार्रवाई  की  गई  है  ?

 वाणिज्य  संत्रालय  में  उप  मंत्री  सलसान  :  से  चाय  बोर्ड  को  केरल  के
 विभिन्‍न  चाय  बागानों  से  101.3”  हेक्टेयर  के  क्षेत्र  में  पुनररोपण  के  लिए  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  उन्होंने

 पुनर्रोषण  इम्दाद  योजना  के  अन्तग्गंत  0.82  लाख  रुपये  की  राशि  स्वीकृत  की  अब  तक  8.93  लाख
 रुपये  की  राशि  वितरित  कर  दी  गई  है  |

 राष्ट्रीय  राजमा्गों  को  नहर  व्यवस्था  के  माध्यम  से  जोड़ने  को  योजना

 3619.  श्री  बाप्‌  हरि  चोरे  :

 क्या  जल-भूतल  परियहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार ने  राष्ट्रीय  जलमार्गों  को  नहर  व्यवस्था  के  माध्यम  से  जोड़ने  की  कोई  योजना
 तैयार  की  है  ;  और

 64
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 कोनिया  में  पेनाफ्रोकन  पेपर  सिल्स  को  ऋण

 ]
 3620.  श्री  रामाअ्य  प्रसाद  सिंह  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  ने  विदेशों  में  भारत  के  सबसे  बड़े  संयुक्त  उच्यम  पैनाफ़ीकन

 पर  कीनिया  को  ऋण  देना  स्वीकार  कर  लिया

 यदि  तो  इस  परियोजना  के  भारतीय  भागीदारी  का  क्या  ब्यौरा  ह ैऔर  अखबारी
 लेखन  कागज/मुद्रण  कागज  के  निर्माण  हेतु  खोई  आधारित  परियोजना  को  इस  परियोजना  से

 किस  हद  तक  सहायता  मिलने  की  सम्भावना  है  ;

 क्‍या  इस  परियोजना  से  देश  के  विदेशी  मुद्रा  भण्डार  बढ़ने  की  सम्भावना  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाजिज्य  सन्त्रालय  में  उप  भन्‍त्रो  सलमान  :  ऐसा  पता  चला  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय
 वित्त  निगम  ने  पैनाफ्रीकन  पेपर  केन्या  के  लिए  ऋण  मंजूर  किया

 परियोजना  का  भारतीय  भागीदार  मैसस  ओरिएन्ट  पेपर  एंड  इंडस्ट्रीज  लि०  जिनका

 पैताफ़ीकन  पेपर  (Fo  लि०  की  इक्बिटी  में  29.3  प्रतिशत  भाग  परियोजना  का  उद्देश्य
 खोई  और  लकड़ी  से  लेखन  मुद्र०/कागज  और  गत्ते  बनाने  की  क्षमता  को  96,000  टन  प्रतिवर्ष  से

 कर  150,000  टन  प्रति  वर्ष  करना

 ओर  अधिक  लाभांश  भेजने  के  अलावा  भारत  से  कुल  80  करोड़  रुपए  की
 उपस्कर  और  सेवाओं  का  निर्यात  किए  जाने  की  संभावना  है  ।

 रॉक  फास्फेट  का  आयात
 ह॒

 3622.  श्री  जसउन्त  सिह  :

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1990-91,  1991-92  तथा  1992-93  के  दोरान  अब  तक  कितनी  मात्रा  में  रॉक  फास्फेट
 का  आयात  किया  गया  ;

 यह  आयात  किन-किन  देशों  तथा  एजेंसियों  स ेकिया  गया  था  ;  और

 इन  आयातों  पर  कितनी  धनराशि  व्यय  हुई  ?

 वाजि्य  मन्त्रालय  में  उप  सन्‍त्री  सलमान  :  वर्ष  1990-91,  1991-92  तथा
 1992-93*  (30-6-92  के  दोरान  आयात  किए  रॉक  फास्फेट  की  भात्रा  34:05,  27.07
 तथा  2.29  लाख  एम  टी
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 आयात  संयुक्त  राज्य  अल्जीरिया  और

 सीरिया  से  किया  जिन  एजेंसियों  से  रॉक  फा८फेट  का  आयात  किया  उनका  ब्यौरा  दर्शाने

 वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  |

 वर्ष  1990-91,  1991-92  तथा  1992-93*  के  दौरान  आयात  किए  गए  रॉक  फास्फेट
 का  मूल्य  क्रशः  421.01  करोड़  48Y.72  करोड़  रु०  तथा  42.32  करोड़  रु०

 वर्ष  1992-93  के  आंकड़े  अनन्तिम  हैं  और  इनमें  निजी  व्यापारियों  द्वारा  किए  गए  ऋक्शस

 शामिल  नहीं  हैं  क्योंकि  29-2-92  से  रॉक  फास्फेट  के  आयात  का  गैर  सरशीयन  कर  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 उन  एजेंसियों  के नाम  जिनसे  एम०एम०्टी०सी०  ने  1990-91,  1991-92  तथा  1992-93
 के  दौरान  रॉक  फास्फेट  का  आयात  किया  ।

 1.  मैससे  जा्डन  ।

 2.  मैसस  मोरक्को  ।  ।

 «  मेंससे  सेनेगल  ।

 «  मैसस

 5.  मैससे  यू०एस०ए०  ।

 >

 (+>

 6.  मैसस  यू०एस०ए०  ।

 7.  मैससे  इण्टरप्राइज  नेशनल  अल्जीरिया  ।

 8.  मैसस  एंग्लो  सीहिया  ।

 9.  मैसं्स  लुना  मिस्र

 0.  मैससं  ट्रान्सकोंटीनेन्टल  यू०एस०ए०  ।  -

 दिल्‍ली  में  बाहनों  से  होने  बाला  प्रदरथण
 ',.  3623.  झो  शाजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :

 शी  संदोपान  भगवान  थोरात  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  28  1992  के  एक्सप्रेसਂ  में

 पेंटर्स  टैकेन  मोटरिस्ट  फार  ए  राइडਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आक्कृष्ट  किया  गया

 तो  सरकार  उसमें  की  गई  टिप्पणियों  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  मामले  के  तथ्य
 क्या  और

 दिल्ली  में  वाहन  प्रदूषण  को  प्रभावशालो  ढंग  से  रोकने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  गई|कि ये
 जाकि के  विचार  हें  ?

 जल-मूतल  परिवहन  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  ससत्रो  जगवोश  :  हां  ।
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 मोटर  यान  अधिनियम  और  इसके  अन्‍्त्भत  श्ने  नियमों  के  उपयंधों  के  अनुसवर  प्रदूषण  जांच
 केन्द्रों  को  प्राधिकृत  करने  की  शक्ति  राज्य  सरकारों  में  निहित  प्राधिकृत  प्रदूषण  जांच  केन्द्रों  रे
 उम्मीद  की  जाती  है  कि  वे  प्रदूषण  जांच  उपकरणों  को  अच्छा  काये  करने  की  स्थिति  में  बनाये  रखें  ।

 समात्नार  पत्रों  में  प्रकाशित  रिपोर्ट  के  आधार  पर  दिल्ली  प्रशासन  ने  इन  पांच  प्राधिकृत  प्रदूषण
 जांच  केन्द्रों  का  निरीक्षण  किया  ओर दो  केन्द्रों  में  प्रदूषण  जांच  उपकरणों  को  खराब  पाया  तथा  उनके
 बराधिकार  को  निलम्बित  कर  दिया  गया  है  ।

 ॥  दिल्ली  प्रशासन  दिल्ली  में  वाहनों  द्वारा  किए  जाने  वाले  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए
 लिखित  कदम  उठा  रहा  है  :--

 (1)  उन  वाहनों  के  विरुद्ध  सड़कों  पर  नियमित  प्रवर्तन  अभियान  चलाया  जा  रहा  है  जो  प्रदूषण
 की  निर्धारित  सीमाओं  के  अनुरूप  नहीं  1990  से  1992  तक  की  अवधि
 के  दौरान  7416  वाहनों  का  चालान  किया  गया  ओर  5698  परिवहन  वाहनों  के

 युक्‍तता  प्रमाण  पत्र  रह  कर  दिए  गए  हैं  ।

 (2)  परिवहन  वाहनों  की  सड़क  पर  चलने  की  उपयुक्तता  का  निरीक्षण  करते  समय  निर्धारित

 प्रदूषण  मानदंडों  के  अनुरूप  वाहनों  को  ही  परिवहन  विभाग  द्वारा  उपयुक्तता  प्रमाण  पत्र
 प्रदान  किए  जाते  हैं  ।

 (3)  परिवहन  विभाग  हर  6  महीने  के  बाद  वाहनों  के  प्रदूषण  स्तर  के  प्रमाणीकरण  की  एक
 योजना  कार्यान्वित  कर  रहा  लगभग  निजी  पेट्रोल  पम्पों  और  वर्कंशापों  को

 प्रदूषण  जांच  टयूनिंग  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिएं  प्राधिकृत  किया  गया  है  ।  इन  केम्द्रो
 पर  1990  से  1992  तक  के  बीच  लगभग  2.23  लाख  वाहनों  की
 ट्यूनिंग  की  गई  है  और  उनके  प्रदूषण  स्तर  को  निर्धारित  मानक  तक  लाया  गया

 इसके  अतिरिक्त  परिवहन  विभाग  नें  1990  से  1972  तक  6  6  लाख  वाहनों
 की  जांच  की

 (4)  लोगों  में  वाहन  प्रदूषण  से  संबंधित  सावंधिक  उपबंधों  और  स्वास्थ्य  संबंधी  खतरों  के  प्रति
 सचेत  करने  के  लिए  जनसम्पर्क  माध्यम  द्वारा  और  वर्कशाप  नुक्कड़  प्रदर्शनी  आयोजित

 करके  जन  चेतना  अभियान  चलाया  जा  रहा  है  ।

 चुनाव  यातिकाएं

 3624.  शो  रतिलाल  वर्मा  :

 न्याय  और  कम्पनो  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दसवीं  लोक  सभा  के  चुनावों  के  दौरान  विभिन्न  उच्च  न्यायालयों  और  उच्चतम  न्यायालय

 में  कितनी  चुनाव  याचिकाएं  दर्ज  की  गईं  ;

 इनमें  से  न्‍्यायालय-वार  कितनी  याचिकाओं  पर  फैसला  सुनाया  जा  चुका  है  ;  और

 सम्बन्धित  न्यायालय  अथवा  न्यायाधिकरण  में  चुनाव  याचिकाएं  दर्ज  करने  की  तिथि  से  लेक॑रं

 छः  महीने  के  अन्दर  इन  याचिकाओं  को  शीकघ्नता  से  निपटाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  उठाने  का

 विचार  है  ?

 37
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 स्थाय  और  कम्पनों  कार्य  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एच  ०आर०  :  और

 सदन  के  पटल  पर  एक  विवरण  रख  दिया  गया

 निर्वाचन  अर्जियों  का  न्यायालयों  में  बकाया  मामलों  के  निपटारे  के  साथ  जुड़ा  है  ।

 लम्बित  भामलों  को  निपटाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  अनेक  कदम  उठाए  गए  न्यायाधीशों  की  संख्या

 समय-समय  पर  बढ़ाई  गई  न्यायालयों  में  बकाया  मामलों  की  समस्या  से  निपटने  के  लिए  बकाया  मामला

 समिति  द्वारा  की  गई  विभिन्‍न  सिफारिशों  जिनमें  प्रक्रियात्मक  सुधार  और  उपांतरण  भी  सम्मिलित
 सभी  सम्बद्ध  केंद्रीय  राज्य  सरकारों  और  उच्च  भ्यायालयों  को  आवश्यक  अनुवर्ती  कार्रवाई

 के  लिए  भेज  दिया  गया  विधि  के  समान  प्रश्न  वाले  मामलों  को  एक  समूह  में

 विशेषज्ञ  न्यायपीठों  का  गठन  शीघ्र  निपटारे  के  लिए  अपेक्षित  मामलों  को  पूविकता  जैसे
 विभिन्‍न  उपाय  कर  रही

 विवरण

 199 1-92  में  हुए  लोक  सभा  के  साधारण  निर्वाचन

 उच्च  न्यायालयों  और  उच्चतम  न्यायालय  में  फाइल  की  निपटाई  गई  और
 लम्बित  निर्वाचन  अजियों  और  अपीलों  की  संख्या  (24-7-1992

 ऋ०सं०  राज्य  सघ  राज्य  क्षेत्र  उच्च  न्यायालय  में  निर्वाचन  अजियां  उच्चतम  न्यायालय  में
 का  नाम  निपटाई  गई  लम्बित  अपीलें

 की  गई  फाइल  निपटाई  लंबित

 ee  ॥  _  गई
 गई  __

 1  2  3  4  5  6  7  है

 1.  आंध्र  प्रदेश  व  _-  ]  _

 2...  बिहार  --  --  --  -

 2...  गुजरात  4  —  4  --  —  _

 4.  हरियाणा  ॥  4  ||  )

 $.  हिमाचल  प्रदेश  1  ॥  --  ---  _

 6.  कर्नाटक  8  —  8  --  ---  -

 6.  मध्य  प्रदेश  8  2  8  गा  न+  न

 8.  महाराष्ट्र  12  $  7  —  --  —

 9...  पंजाब  8  न  8  न  न  नल

 9.  राजस्थान  4  —  4  —
 न  --

 10.  तबिसनाइ  4  च+  4  ज+
 83  ञ  श्र  हे  है  ्  |  च्  |  |
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 1  2  3  4  5  6  8

 13.  पश्चिम  बंगाल  4  न  4  न  न  —

 14.  दमण  ओर  दोव  1  1  च््  न  --

 15.  दिल्‍ली  ना
 —  नी  _

 योग  86  9  77  ।  ना

 यूरेनियम  को  तस्करों

 |
 3625.  डा०  रमेश  चन्द

 क्या  विश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जड़गुडा  खानों  से चीन  और  पाकिस्तान  को  यूरेनियम  की  तस्करी  की  जा  रही  है  ;

 यदि  तो  इस  संबंध  में  पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  कितने  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया
 गया  ;  और

 इस  प्रकार  कौ  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  और  उपलब्ध  रिपोर्टों  से  यह
 पता  नहीं  चलता  है  कि  जदुगुडा  खानों  से  चीन  और  पाकिस्तान  को  यूरेनियम  की  तस्करी  की  जा  रही
 है  ।  एक  मामले  में  गलगलिया  सीमा  बिहार  द्वारा  29-1-92  को  490  ग्राम  वजन  की

 एक  ऐसी  सामग्री  पकड़ी  गयी  जिसके  बारे  में  यूरेनियम  होने  का  सन्देह  था  |  इस  सिलसिले  में  एक
 व्यक्ति  को  गिरफ्तार  किया  गया  था  ।  रासायनिक  जांच  से  यह  सिद्ध  नहीं  हो  पाया  कि  यह
 सामग्री  यूरेनियम  ही  थी  ।

 सीमाशुल्क  अधिकारी  तस्करी  की  रोकथाम  के  लिए  सतर्क  रहते  तस्करी  की  शोकथाम

 करने  के  लिए  आसूचना  तंत्र  को  सुदुढ़  कर  दिया  जाता  है  और  तस्करी  की  रोकथाम  और  उसका  पता

 लगाने  के  कार्य  में  लगी  सभी  एजेंसियों  के  बीच  घनिष्ठ  तालमेल  रखा  जाता  है

 कपास  बोर्ड

 3626,  आओ  वलात्र य

 क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कपास  के  उत्पादन  को  नियमित  करने  तथा  कपास  उत्पादकों  को

 लाभकारी  मूल्य  देने  के  लिए  कपास  बोर्ड  स्थापित  करने  का  और

 यदि  तो  इस  बोर्ड  का  गठन  सब  तक  कर  लिये  जाने  की  संभावना  है  ?

 जस्त्र  मस्त्रालय  के  राज्य  मस्त्रो  अशोक  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 sy
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 ट्रान्सपोर्टरों  को  हड़ताल

 3627.  आओ  सत्यनारायण  जटियां  :

 शी  श्रोबल्लभ  पाणिप्रही  :

 >>  थी  बो०  धनंजय  कुमार  :

 प्रो०  रासा  सिह  रावत  :

 श्री  धर्मण्णा  मोंडय्या  सादुल  :

 श्री  मोहन  सिह  :

 थ्रो  लोक  नाथ  चोधरी  :

 श्री  सत्य  गोपाल  मिश्र  :

 श्री  साईमन  मरान्‍्डी  :

 श्री  सुरेन्द्र  रेडडी  :

 श्रो  राजेन्द्र  कुमार  शर्मा  :

 श्री  डो०  वेंकटेश्वर  राज  :

 शो  हरि  कंबल  प्रसाद  :

 शो  गोविन्दराव  निकाम  :

 क्या  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हाल  की  ट्रक  आप्रेटरों  की  हड़ताल  के  फलस्वरूप  अनुमानतः  कितनी  हानि  बौर

 सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  जिससे  कि  दुबारा  ऐसी  हड़तालें  न  हों  ?

 जल-भूतल  परिवहन  सन्त्रालय  के  राज्य  सन्त्री  जगदीश  :  ट्रक  प्रचालकों  की

 हड़ताल  के  कारण  हुए  घाटे  का  अनुमान  लगा  पाना  सम्भव  नहीं  हुआ  है  '

 सरकार  ट्रांसपोटंरों  की  हड़ताल  के  बाद  लिए  गए  निर्णयों  की  प्रगति  की  समीक्षा  करने
 के  लिए  अखिल  भारतोय  मोटर  परिवहन  कांग्रेस  तथा  जल-भूतल  १रिवहन  मंत्रालय  के  प्रतिनिधियों  को
 शामिल  करके  एक  निगरानी  समिति  गठित  की

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  4  पर  भूसिगत  पारपण

 ]

 3628.  श्री  पृथ्वोराज  डो०  चब्हाण  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  4  पर  पूना  और  सतारा  के  बीच  खम्भात  की  घाट
 सेक्शन  पर  एक  भूमिगत  पारपथ  का  निर्माण  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ;
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 यदि  तो  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  कितनी  है  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  परियोजना  के  लिए  विश्व  बैंक  की  सहायता  लेने  का  और

 (")  यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 जल-मूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  लअगदोश  :  से  महाराष्ट्र
 सरकार  ने  सूचित  किया  है  वे  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  खम्भात  की  घाट  में  190  मीटर  लम्बी

 सुरंग  बनाने  पर  विचार  कर  रहे  हैं  । तथापि  राज्य  सरकार  को  अभी  प्रस्ताव  तैयार  करना  है  और  इसे
 भारत  सरकार  को  प्रस्तुत  करना  है  ।

 पश्‌  बीसा  संबंधों  मासलों  को  अवायाक़ृत  धनराशि

 3629.  श्रीमतो  शोला  गोतस  :

 क्रो  राजेश  कमार  :

 क्या  बिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बीमा  कम्पनियों  द्वारा  बीमाकृत  पशु  के  मर  जाने  पर  बीमा  की  जो  राशि  दी  जाती

 है  वह  नए  पशु  खरीदने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  है  ;

 क्‍या  इसके  परिणामस्वरूप  बीमा  की  बहुत  बड़ी  राशि  बिना  उपयोग  के  पड़ी  हुई  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  हैं  ?

 वित्त  खंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  पशु  बीमा  योजना  के  अन्तग्रत  एकीकृत
 ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  खरीदे  गए  पशु  और  साथ  ही  सहकारी  समितियों  या  व्यक्तियों  के

 पशुओं  का  बीमा  साधारण  बीमा  निगम  की  सहायक  कम्पनियों  से  निर्धारित  प्रीमियम  दर  पर  कराया  जा
 सकता  है  |  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  योजना  के  अन्तर्गत  खरीदे  गए  पशुओं  के  मामले
 परियोजना  प्राधिकारी  द्वारा  किए  गए  निर्धारण  के  अनुसार  पशु  के  परियोजना-मूल्य  ऋण  +  आधिक

 की  सीमा  तक  बीमा  कवच  प्रदान  किया  जाता  चूंकि  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम
 पालिसी  सहमत  मूल्य  पालिसी  होती  इसलिए  पशु  की  मृत्यु  होने  पर  सम्पूर्ण  बीमित  राशि  देय  हो
 जाती  है  ।  गैर-एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  पशुओं  के  मामले  में  कम्पनी  द्वारा  देय  बीमे  के  दावे
 कौ  राशि  पशु  की  मृस्यु  के  तत्काल  पहले  उसके  बाजार  मूल्य  तक  जो  पशु  चिकित्सक  द्वारा  प्रमाणित  की
 ग़ई  राशि  जितनी  या  बीमित  राशि  इनमें  जो  भी  कम  होती  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  ओऔद्योगिक  पुनर्निर्माण  बेंक

 3630.  भी  काशी  रास  राजा  :

 क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  ओद्योगिक  पुनर्निर्माण  बैंक  आर०  बी०  का  वाणिष्यिक

 बैंकिंग  गतिविधियों  में  व्यापक  स्तर  पर  भाग  लेने  का  प्रस्ताव  है  ;
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ध्यौरा  क्‍या  है  ;

 इस  संबंध  में  निर्णय  कब  तक  लिया  जायेगा  ;

 क्या  यह  बैंक  रुप्ण  औद्योगिक  एककों  को  पुनः  चालू  करने  के  लिये  उन्हें  विस्तीय  सहायता
 प्रदान  करता  है  ;  और

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  तत्संबंधी  राज्य-वार  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबौर  :  जी  नहीं  ।

 और  प्रश्न  पैदा  ही  नहीं  होते  ।

 और  जी  हां  ।  भारतीय  औद्योगिक  पुर्ननिर्माण  बैंक  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान
 रुणण  औद्योगिक  एककों  को  उनके  पुनरुज्जीवन  के  लिए  मंजूर  और  संवितरित  राशि  का  राज्यवार  ब्यौरा

 संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 1989--92  के  दौरान  रुग्ण  औद्योगिक  एककों  को  पुनरुज्जीबित  करने  के  लिए  भारतीय
 ओद्योगिक  पुर्नानिर्माण  बैंक  द्वारा  राज्यवार  स्वीकृत  तथा  संवितरित  सावधि  ऋण  राहत  ।

 1989-90  1990-91  1991-92

 राज्य/संध  राज्य  क्षेत्र  मजूर  संवितरित  मजूर  संवितरित  मजूर  शंवितरित

 1  2  3  4  5  6  रा

 अंडमान  व  निकोबार  न  न  ---  --  रे

 आंध्र  प्रदेश  1.27  1.22  2.39  1.32  2.63  4.53

 अरुणाचल  प्रदेश  न  न  न  —  —  --

 असम
 —

 ना  जज
 न  —

 बिहार  2.11  0.10  1.19  3.79  2.39  3.54

 दादरा  व  नागर  हवेली  न  ---  ---  _-  —

 दिल्ली
 --.  0.80  न

 —
 —  0.16

 गोवा
 न  न  0.25  ---  _  —

 गुजरात  2.77  2.00  3.08  2.22  7.13  1.69

 हरियाणा  न+  0.24  0.67  0.34  1.25  1.11

 हिमाचल  प्रदेश  ना  न+  0.50  न  0.53  0.32

 कर्नाटक  0.95  0.10  1.87  1.70  1.61  0.77
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 1  2  3  4  5  6  7

 केरल  3.21  2.77  --  1.43  1.89  0.26

 मध्य  प्रदेश  0.07  0.12  2.50  2.39  0.10  0.09

 महाराष्ट्र  3.12  3.67  6.30  2.29  0.48  2.99

 नतागालैण्ड  —
 न

 —
 —  _

 सड़ीसा
 न

 या
 न  ~  “5:  —

 पाण्डीचेरी  0.50  न  ज+  0.38  0.12  0.23

 पंजाब  1.00  3.00  0.89  —  0.77

 राजस्थान  1.82  0.29  न  0.79  2.45.  0.90

 तामिलनाडू  3.52  1.67  0.64  2.28  3.76  3.02

 उत्तर  प्रदेश  3.59  3.87  11.14  8.04  3.88  5.62

 पश्चिम  बंगाल  10.19  14.76  29.72  13.78  11.30  13.93

 योग  34.12  34.69  60.25  41.64  39.52  39.43

 2.  इनमें  नवीन  मामलों  सहित  पहले  से  सहायता  प्राप्त  मामलों  को  स्वीकृत  अवधि  ऋण
 शामिल  हैं  ।

 कॉकण  क्षेत्र  के फल/समुद्ी  उत्पादों  को  निर्यात  क्षमता

 ]
 3631.  भरी  सुधोर  सावन्त  :

 क्या  बाजिक्ष्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कृषि  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  और  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण

 द्वारा  महाराष्ट्र  में  विशेष  रूप  से  कोंकण  क्षेत्र  में  गत  वर्ष  शुरू  की  गई  विकास  परियोजनाओं  तथा  चालू  वर्ष

 के  दौरान  शुरू  की  जाने  वाली  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  फल  उत्पादकों  को  कृषि  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  और

 समुद्री  उत्पात  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  के  साथ  सम्बद्ध  करने  का  है  ;

 यदि  वो  तत्संबन्श्ची  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  कोंकण  क्षेत्र  में
 फल  और  समुद्री  उत्पादों  की  निर्यात  क्षमता  का  अनुमान  लगाया

 गया  है  ;

 (७)  यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ९३.
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 कं  न  तत्व

 बाणि७९्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  :  से  कृषि  ओर  संसाधित  खाद्य
 उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  किसानों  और  उनके  संगठनों  को  कृषि  तथा  संसाधित

 खाध  उत्पादों  के  निर्यात  का  विकास  करने  के  लिए  सहायता  दे  रहा  है  ।  पिछले  वर्ष  सरकार  ने  महाराष्ट्र
 में  निम्नलिखित  पार्टियों  को  सहायता  दी  थी  :--

 (1)  महा  प्रेप्स  को  बुनियादी  सुविधाओं  के  पैकेजिंग  के  विकास  तथा  निर्यात  वृद्धि  की

 योजनाओं  के  अन्तगंत  ।

 के  प्रेषण  के  लिए  ।

 फ्रलोरटेकਂ  को  रेफ्रिजरेटिड  परिवहंनत  सुविष्ट:ओं  की  खरीद  के  लिये

 ए०पी०डा०  ने  ब्रूसेल्स  से  एक  विशेषज्ञ  को  भी  इस  काम  के  लिए  बुलाया  था  कि  वह  रेफ्रीजरेटिड
 कंटेनरों  के  जरिए  अंग्रों  के  प्रेषण  की  देखभाल  करे  ओर  इस  संबन्ध  में  आमों  के  बारे  में  अध्ययन  करें  ।

 चालू  वर्ष  के  दौरान  ए०  पी०  डा०  ने  एक  गर  सरकारी  निर्यातकर्ता  की  सहायता  की  है  और  उसे
 रेफ़िजरेटिड  कंटेनरों  में  आम  के  परिवहन  के  लिए  तकनॉलाजी  उपलब्ध  कराई  है  ।

 इसी  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  ने  भी  कोंककष  क्षेत्र  में  विकास

 और  वद्धि  के  कार्यक्रम  बनाए  हैं  जो जलजीव-पालन  के  जरिए  श्रिम्प  के  निर्यात  उत्पादन  के  बारे  में  है  ।

 फलों  के  उत्पादकों  को  और  समुद्री  उत्पादों  के  उत्पादकों  को  ए०पी०डा०  और  एम्पीडा
 के  बोर्डों  में  प्रतिनिधित्व  दिया  गया  है  ।

 से  (a)  ए०पी०डा०  ने  निर्यात  की  संभावनाओं  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  क्षेत्रवार

 सर्वेक्षण  नहीं  किया  परन्तु  राज्य  सरकारें  यदि  चाहें  तो  निश्चित  क्षेत्रों  के  सर्वेक्षण  क ेलिए  ए०पीडा०
 की  सहायता  ले  सकती  है  ।

 एम्पीडा  ने  महाराष्ट्र  में  सभुद्टी  उत्पादों  की  निर्यात  संभावनाओं  के  लिए  एक  सर्वेक्षण  किया  है  ।

 इस  सर्वेक्षण  के  फलस्वरूप  पता  लगा  है  कि  महाराष्ट्र  के  समुद्री  तट  के  पास  4.61,000  टन  समुद्री
 उत्पादों  के  उत्पादन  की  पूरी  संभावना  है  ।

 अन्य  देशों  से  थो०  सौ०  रेजिनਂ

 5632.  झो  कसला  सिक्ष  मधुकर  :

 क्या  वार्जिक्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अर्जेन्टीना  और  दक्षिण  कोरिया  जैसे  अनेक  देश  हमारे
 देश  को  कीड़ियीं  के भाव  वी०  सी०  रेजिनਂ  देते  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  और  घरेलू  बाजार  पर  इसका  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  ;  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  या  उठाये  जाने  का  विचार

 वाजिज्य  मंत्रालय  में  उप  संत्रो  सलमान  :  से  पी०  बी०  सी  रेजिन
 मैन्यूफ़ैक्च रस  एसो  बम्बई  ने  आरोप  लगाया  है  कि  अर्जेन्टाइनाਂ  दक्षिण  कोरिया
 तथा  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  से  उत्पन्त  पी०  वी०  सी०  रेजिन  को  भारत  में  ऐसी  कीमत  पर  झोंका  जा
 रहा  है  जो  कि  मूल  देश  के  घरेलू  बाजार  में  बिक्री  कीमत  से  भी  कम  है  एसोसियेशन  के  अनुसार  विदेशी

 ढ
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 जापूर्तिकत्ताओं  द्वारा  पी०  वी०  सी०  रेजिन  के  जमाव  से  धरेलू  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  घरेलू  उद्योग

 हारा  नई  क्षमता  की  स्थापना  पर  विपरीत  प्रभाव  पड़ेगा  और  इससे  क्षमता  उपयोग  के  स्तर  में  कमी

 आएगी  ;

 2.  सीमा  शुह़क  टेरिफ  गए  माल  पर  शूल्क  अथवा  अतिशिक्‍्त  शुल्क  को  निर्धारण

 एवं  बसूली  और  नुकसान  का  निर्धारण  1985  के  विनिदिष्ट  प्राधिकरण  ने  पी०  वी०सी०
 रेजिन  के  तथाकथित  जमाव  की  वतेमान  स्थिति  उसकी  मात्रा  तथा  प्रभाव  के  बारे  में  पाटन-रोधी  जांच

 शुरू  कर  दी  है  ।

 प्रक्ष  पासत्रों  का  परीक्षण

 3693.  भरी  अज्ुंग  चरण  सेठो  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल ही  में  उड़ीसा  में  चांदीपुर  में  लम्बी  दूरी  के  प्रक्षेपासत्रों  का  सफलतापूर्वक  परीक्षण

 किया  गया  था  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 इन  परीक्षणों  के  कारण  कुल  कितने  व्यक्ति  विस्थापित  हुए  और  कुल  कितना  क्षेत्र  प्रभावित

 हुआ  ;

 प्रभावित  व्यक्तियों  को  मुआवजे  के  तौर  पर  कितनी  सहायता  दी  गई  है  अथवा  दी  जायेगी

 और  इन  परीक्षणों  के  दौरान  उनके  लिए  कुल  कितने  राहत  शिविरों  की  स्थापना  की  गई  ;  और

 इन  पर  सरकार  द्वारा  कुल  कितनी  धनराशि  व्यय  की  गई  ?

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  शेस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  ध्ंजालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  कृष्ण  :  ओर  थुनः  प्रवेश  प्रौद्योगिकी  प्रदर्शक  का  दूसरा  उड़ान

 परीक्षण  अंतरिम  परीक्षण  उड़ीसा  में  किया  गया  उड़ान  के  दौरान  अत्यधिक  उड़ान

 भार  से  उत्पन्न  स्ट्रक्चर  इंटरऐक्शनਂ  के  कारण  यह  उड़ान  परीक्षण  पूर्णतः  सफल  नहीं  रहा  ।

 प्रक्षेपास्त्र  के  प्रक्षेपण  स्थल  के  आस-पास  3.5  कि०  मी०
 के  प्रभावित  सुरक्षा

 क्षेत्र  से लगभग  11000  व्यक्तियों  को  हटाया

 बालासोर  के  जिला  कलेक्टर  के  माध्यम  से  12  वर्ष  से  अधिक  आयु  के  विस्थापित  व्यक्तियों

 को  प्रति  व्यक्ति  प्रतिदिन  की  दर  से  12  वर्ष  से  कम  आयु  के  विस्थापित  व्यक्तियों  को  प्रति

 ब्वक्ति  प्रतिदिन  50/-8०  की  दर  से  नकद  भुगतान  किया  गया  विस्थाफ्ति  व्यक्तियों  को  मुआवजे

 के  नकद  भूगतान  के  अलावा  भोजन  ओर  चिकित्सा  सहायता  तथा  बाहनों  की

 सुविधाएं  भी  मुहैया  कराई  गईं  ।  विस्थापित  व्यक्तियों  को बालासोर  के  जिला  कलेक्टर  की  देख-रेख  में

 उड़ीसा  सरकार  द्वारा  स्थापित  85  राहत  शिविरों  में  पहुंचाया  गया  ।

 इस  काय॑  पर  24.40  लाख  रु०  ख्च  किए  गए  हैं  ।

 छर्दन  की  लकड़ो  के  खट्ठों  का  निर्यात

 3634.  श्रीमतो  चम्ह्र  प्रभा  आय  :

 क्या  वाजिज्य  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 65
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 क्‍या  चन्दन  की  लकड़ी  का  लट्ठे  के  रूप  में  निर्यात  करने  पर  प्रतिबन्ध  लगा  है  ;

 क्‍या  कर्नाटक  में  चन्दन  की  लकड़ी  के  लट॒ठों  का  एक  बड़ा  भण्डार  जमा,हो  गया  है  और

 इस  पर  प्रतिबन्ध  लगा  होने  के  कारण  क्रेता  इसे  उठा  नहीं  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  चन्दन  की  लकड़ी  क॑  कुछ  प्रतिशत  लट्‌ठों  को  निर्यात
 की  अनुमति  देने  का  है  ;  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सलमान  :  हाँ  ।

 एक  विवरण  संलग्न

 इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधौंन  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नही  उठता  ।

 विवरण

 कर्नाटक  के  सरकारी  चन्दन  डिपोज  में  लगभग  4000  टन  चन्दन  की  लकड़ी  एकत्र  हो  गई  है  ।

 दिनांक  19  1992  को  आयोजित  एक  सरकारी  निलाम  में  453  टन  की  बिक्री  हुई  थी  ।  परन्तु
 खरीदार  चन्दन  की  लकड़ी  उठा  नहीं  रहे  हैं  और  यह  मांग  कर  रहे  हैं  कि  यदि  चन्दन  की  लकड़ी  का
 निर्यात  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  तो  उनकी  जमानती  धनराशि  वापस  कर  दी  जाये  |  आयात  और
 निर्यात  के  मुख्य  नियंत्रक  ने  19  1991  को  एक  विशेष  मामले  के  रूप  में  बिलेट  ओर  रूट  के  रूप
 में  2000  टन  चन्दन  की  लकड़ी  के  लिए  अनुमति  दे  दी  थी  ।  किन्तु  यह  निर्यात  नहीं  हो  सका  क्योंकि
 साथ  इंडिया  सेंडलवृड  प्रोडक्ट्स  डीलस  ऐंड  एक्सपोर्ट्स  एसोसिएशन  नें  तमिलनाडु  उच्च  न्यायालय  में

 एक  प्रादेश  याचिका  दायर  कर  दी  थी  ।  अतः  यह  मामला  न्यायालय  के  विचाराधीन  है  ।

 औसत  सम्पत्ति

 3635.  भरी  रास  सिंह  काधवा  :

 थी  बलराज  पासी  :

 थी  मती  कष्णेन्द्र  कोर  :

 क्या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  ग्रामोण  और  शहरी  क्षेत्रों  में  प्रति  परिवार  की औसत  चल

 और  अचल  सम्पत्ति  के  बारे  में  कोई  अध्ययन  कराया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इस  संबंध  में  ग्रामोण  और  शहरी  क्षेत्रों  में  यदि  कोई  विषमता  है  तो  उसे  दूर  करने  हेतु
 क्या  कदस  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 विक्त  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  दलबोर  से  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  राष्ट्रीय
 नमूना  सर्वेक्षण  संगठन  के  सहयोग  से  भारतीय  ऋण  और  निवेश  सर्वेक्षण  1981-82”  2”  आयोजित

 किया  था  ;  इस  सर्वेक्षण  में  दिनाक  30  1981  की  स्थिति  के  अनुसार  ग्राभीण  और  शहरी  क्षेत्रों  में
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 प्रति  परिवार  हाऊस  अचल  और  चल  सम्पत्ति  के औसत  मूल्य  के  बारे  में  सुचना  इकट्ठी  की

 गयी  जोकि  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  सरकार  की  नीति  सर्देव  कृषि  में  उत्पादन  और  रोजगार

 को  बढ़ावा  देने  की  इसके  लिए  अपनाई  जाने  वाली  नीति  में  भूमि  सुधारों  का  सिंचाई
 तथा  जल  निकास  में  अधिकतम  जल  प्रबन्धन  पद्धति  में  भूमि  की  किस्म  में  गिरावट  पर

 ऋण  पद्धति  को  मजबूत  बनाना  और  कृषि  विस्तार  एवं  अनुसंधान  में  सुधार  शामिल  हैं  ।
 सरकार  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  और  जवाहर  रोजगार  योजना  ज॑से
 विभिन्न  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों  के  निधिकरण  को  जारी  रखने  और  उनमें  सुधार  करने  के  लिए
 बचनबढ्  है  |

 विवरण

 ग्रामीण  और  शहरी  क्षेत्रों  मे ंऔसत  चल  और  अचल  सम्पत्ति

 परिवार  औसत  मूल्य  रुपए

 राज्य  ग्रामीण  क्षेत्र  शहरी  क्षेत्र

 *अचल  संपत्ति  चल  संपत्ति  कुल  संपत्ति  चल  संपत्ति  कुल

 1  2  3  4  5  6  7

 आंध्र  प्रदेश  21015  5232  26247  22171  9531  31702

 असम  15506  4997  20503  19900  12379  32279

 बिहार  28079  4268  22347  24340  11154  35494

 गूजरात  27865  9011  36876  26378  16503  42881

 हरियाणा  75789  15161  90950  41634  17708  59342

 हिमाचल  प्रदेश  52042  10516  62558  39442  14027  53469

 जम्मू व  कश्मीर  49990  9011  59001  71260  12379  %3639

 कर्नाटक  26446  6606  33052  28453  13798  42251

 केरल  67820  8659  76479  92586  18962  111548

 मध्य  प्रदेश  23566  6159  29725  15969  11425  27394

 महाराष्ट्र  29031  6046  35077  25535  16943  42478

 उड़ीसा  14773  2857  17630  12752  8596  21348

 पंजाब  82568  14063  96631  41861  12961  54822

 राजस्थान  30423  10465  40888  26390  13416  39806

 तमिलनाडु  14588  4932  19520  20393  13201  33594
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 2  3  4  5  6  7

 उत्तर  प्रदेश  38364  6296  44660  28291  9535.  37826

 पश्चिम  बंगाल  17118  3592  207:  18603  9601  28204.

 अखिल  भारत  29894  6196  36090  27592  12981  40573

 *अचल  संपत्ति  में  भूमि  और  भवन  शामिल  हैं  ।

 स्रोत  :  भारतीय  रिजवं  बैंक

 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  कॉफी  को  बिक्री

 3636.  करी  थो०  ध्मजय  कुमार  :

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 *  कया  वर्ष  1991-92  के  दौरान  और  उसके  बाद  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  भारतीय  कॉफी  की
 बिक्री  तथा  इसके  मूल्य  में  भारी  गिरावट  आई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 सरकार  द्वारा  इस  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाये
 जाने  हैं  ?

 वाणिज्य  संत्रालय  सें  उप  संत्रो  सलमान  :  से  वर्ष  1990-91  की  तुलना
 में  199  1-92  के  दौरान  अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  में  भारतीय  कॉफी  की  बिक्री  में  कोई  महत्वपूर्ण  कमी  नहीं
 आई  ।  विश्व  की  वेशी  की  स्थिति  को  देखते  हुए  कॉफी  की  अंतर्राष्ट्रीय  कीमतों  में  गिरावट  आई
 है  ।  इसके  1992  में  हुए  निर्यातों  में  पिछले  वर्ष  की  इसी  अवधि  की  तुलना  में
 गिरावट  रही  इसका  मुख्य  कारण  यह  था  कि  पिछले  वित्तीय  वर्ष  की  पहली  तिभाही  में  कॉफी  के

 कुल  19,117  मी०  टन  के  निर्यात  में  से  11,750  मी०  टन  कॉफी  का  कॉफी  बोड  द्वारा  भूतपूर्व
 यू०  एस०  एस०  आर०  को  प्रत्यक्ष  बिक्री  निर्यात  किया  गया  था  जबकि  चालू  वित्तीय  वर्ष  की  पहली
 तिमाही  में  रूस  को  कोई  प्रत्यक्ष  बिक्रियां  नहीं  की  गई  क्योंकि  संविदा  को  1992  में  ही  अन्तिम
 रूप  दिया  गया  इसके  अलावा  वर्ष  1991  कीं  तुलना  में  1992  में  विश्व  की  कीमतों  में  पर्याप्त
 कमी  होने  से  निर्यातों  में  गिरावट  आ  गई  अगस्त  के  बाद  से  रूस  के  साथ  की  जाने  वाली  प्रत्यक्ष
 निर्यात  सविदा  के  अंतर्गत  लदानों  से  स्थिति  में  सुधार  आने  की  सम्भावना  है  ।  भारत  अंतर्राष्ट्रीय  कॉफी
 करार  के  लिए  वाली  समझौता-वार्ताओं  में  सक्रिय  रूप  से  भाग  ले  रहा  जिससे  अंतर्राष्ट्रीय  कीमत  स्थिति
 के  बेहतर  होने  में  सहायता  मिलने  की  आशा  है  ।

 इजीनियरी  सामान  का  नियति

 3637.  झी  शरत  चन्द्र  पटनायक  :

 क्‍या  याजिज्य  मन्त्र  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ेृ

 क्‍या  सरकार  ने  1992-93  के  दौरान  इंजीनियरी  सामान  के  निर्यात  में  वद्धि  करने  की

 दृष्टि  से  नए  क्षेत्रों  की पहचान  की  और
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  २

 वाणिज्य  सन्त्रालय  में  उप  सन्‍्त्रो  सलसान  :  और  इंजीनियरी  निर्यात  संबंध
 परिषद्‌  ने  दक्षिण  पूर्व  पश्चिम  उत्तरी  अमेरिका  और  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  देशों

 की  वर्ष  1992-93  के  लिए  थस्ट  बाजार  के  रूप  में  पहचान  की  है  ।

 सरकार  ने  इंजीनियरी  क्षेत्र  की  निम्नलिखित  आठ  निर्यात  मदों  की  भी  पहचान  की  जो  तीन

 वर्ष  की  अवधि  में  डालर  में  या  मात्रा  में  30  प्रतिशत  वृद्धि  प्राप्त  कर  सकती  हैं  :

 (1)  इलैक्टिक  पावर  जेनेरेशन  एवं  वितरण  उपस्कर  ;

 (2)  दुपहिए  वाहनों  सहित  सर्भी  प्रकार  के  धृर्ण  वाहन  ;

 (3)  आटो  कम्पोनेंट्स  ;

 (4)  साइकिल  एवं  पुर्जे  ;

 ($)  ढलाई  एवं  गढ़ाई  ;

 (6)  आई०  सी०  इंजन  एवं  पुर्जे  ;

 (7)  हाथ  के  औजार  ;  और

 (8)  चीनी  मशीनरी  ।

 निर्यात  संवर्धन  पूंजोगत  सामान  योजना

 3638.  श्री  जांज  फनस्डषीज  :

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  निर्यात  संवर्धन  पूंजीगत  सामान  योजना  के  अन्तगंत  विशेष  निर्यात  बाष्यता  सहित

 शुल्क  की  रियायती  दरों  पर  पूंजीगत  सामान  का  आयात  करने  की  व्यवस्था  की  गई  है  ;

 यदि  तो  क्या  स्ववेशी  लीजिंग  कंपनियों  के  माध्यम  से  आयात  के  लिए  वित्त  प्रदान  करने

 हेतु  निर्यात  संवर्धन  पूंजीगत  सामान  लाइसेंस  की  अनुमति  देने  का  विचार  है  ;  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  सन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  सलमान  :  जी  हां  ।

 और  कोई  ई०  पी०  सी०  जी०  लाइसेंस  घारक  दोनों  पक्षकारों  के  बीच  पक्‍की  संविदा
 के  आधार  पर  किसी  घरेलू  पट्टादाता  कम्पनी  से  पूंजी  माल  जुटा  सकता  ऐसे  मामले  में  घरेलू  पट्टादाता
 कम्पनी  का  नाम  ई०  पी०  सी०  जी०  लाइसेन्स  पर  पृष्ठांकित  कर  दिया  जाएगा  ताकि  वह  रियायती  शुल्क
 दर  पर  माल  का  आयात  कर  सके  और  उसे  ई०  पी०  सी०  जी०  लाइसेन्स  घारक  को  ऐसी  शर्तों

 पर  सप्लाई  कर  सके  जो  कि  दोनों  पक्षकारों  के  बीच  परस्पर  सहमति  से  निर्धारित  की  गई  हों  ।  किन्तु
 उसका  निर्यात  दायित्व  ई०  पी०  सी०  जी०  लाइसेन्स  घारक  के  जिम्मे  होगा  ।  यदि  ई०  पी०  सी०  जी०

 लाइसेंस  धारक  संविदा  का  उल्लंघन  करता  है  और  उसके  परिणामस्वरूप  पट्टादाता  कम्पनी  पूंजीगत  माल
 को  पुनः  प्राप्त  कर  लेता  है  तो  ऐसी  स्थिति  में  लाइसेंसिग  प्राधिकारी  द्वारा  ई०  पी०  सी०  जी०  लाइसेन्स
 धारक  पर  हर्जाना  एवं  प्रतिभूति  इकरारनामा  प्रवर्तित  किया  जाएगा  ।
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 बन्द  तथा  रु  बस्त्रे  सिरलें

 ]
 3639,  श्रो०  रासा  सिंह  शावत  :

 क्या  बस्त्र  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आज  की  तिथि  को  देश  में  कितनी  वस्त्र  मिलें  बंद  तथा  ९ग्ण  पड़ी  हैं  और  राज्यवार  और
 मिलवार  कितने  मजदूर  बेरोजगार  हो  गये  हैं  ;

 इन  मिलों  को  बंद  करने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  इन  मिलों  में  कार्यरत  छंटनी  किये  गये  मजदूरों  को  देय  कुल  राशि  का  भुगतान  क९
 दिया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  अशोक  :  ओर  31-5-92  की  स्थिति

 अनुसार  134  सूती/मानव  निर्मित  फाइबर  वस्त्र  मिलें  बंद  पड़ी  हैं  तथा  31-12-91  की  स्थिति  अनुसार
 बी०  आई०  एफ०  आर०»  के  पास  पंजीकृत  रुग्ण  मिलों  की  संख्या  199  बन्द  पड़ी  मिलों  की  संहृथा
 तथा  बेरोजगार  हुए  कामगारों  की  संख्या  तथा  मिलों  के  बन्द  होने  के  कारणों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण
 संलग्न  है  ।

 और  अधिकांश  वस्त्र  मिलें  निजी  क्षेत्र  में  हैं  तथा  निजी  मिलों  के  मामले  में  सांविधिक
 लाभ  का  भुगतान  मिल  मालिकों  द्वारा  किया  जाता  सरकार  ने  वस्त्र  कामगार  पुनर्वासन  निधि
 योजना  के  अंतर्गत  24  पात्र  मिलों  के  24,097  कामगारों  को  44.82  करोड़  रु०  की  राशि  का  भुगतान
 किया  है|

 विवरण

 क्रम  सं०  मिल  का  नाम  कामगारों  की  बन्द  होने  के  कारण
 संख्या

 1  2  3  |

 आसप्म  प्रतेश

 1.  दि  आन्ध्र  कोआप०»  स्पि०  मिल्स  लि०  1240  वित्तीय  संकट

 2.  करीम  नगर  कोआप०  स्पि०  मिल्स  लि०  339  ब्यौरों  की  प्रतीक्षा  है

 3.  श्री  रामचन्द्र  स्पि०  मिल्स  93  वित्तीय  संकट

 4.  आन्ध्र  काटन  मिल्स  लि०  883  ”

 5.  श्री  निवरास  स्पि०  मिल्स  लि०  45  हि

 6.  श्री  श्रीनिवास  स्पि०  मिल्स  प्रा०  लि०  68  हि

 7.  श्री  कल्याण  श्रीनिवास  टैक्‍्स०  लि०  25  योग्य  व्यक्तियों  की  कमी

 ।

 6 न



 9

 8.

 9.

 1914

 2

 फैनो  फाइबस  लि०

 दिवान  बहादुर  रामगोपाल  मिल्स  लि०

 बिहार

 10.  पंडाल  कोआप०  स्पि०  मिलस  लि०

 11.

 12.

 मैससे  सिवान  कोआप०  स्पि०  मिल्स  लि०

 बिहार  काटन  मिल्स  लि०

 अहमवाबाद
 13.

 14.

 15.

 16

 17.

 18.

 19

 20.

 21.

 22.

 23.

 24.

 .  न्यू  गुजरात  सिंथेटिक्स  लि०  नं०  2 ल्‍्

 26.

 27.

 28.

 29

 30.

 31.

 32.

 33.

 फाइन  निर्टिग  कं०  लि०

 अहमदाबाद  जूबली  मिल्स  लि०

 मैन्यु०  कालिको  कं०  लि०  2)

 ओमेक्स  इन्वैस्टर्स  लि०  गुजरात  सिंथेटिक्स

 अहमदाबाद  श्री  रामकृष्णन  मिल्स  कं०  लि०

 अजीत  मिल्स  लि०

 अरुण  मिल्स  लि०

 अरोदवथा  गिर्निंग  एण्ड  मेन्यु०  कं०  लि०

 अरोदया  स्पि०  एण्ड  वी०  कं०  लि०

 प्रसाद  मिलस  लि०

 भारत  सूर्योदय  मिलस  कं०  लि०

 कर्मरशियल  अहमदाबाद  मिल्स  कं०  लि०

 न्यू  गुजरात  सिथेटिक्स  लि०  नं०  1

 श्री  बंशीघर  स्पि०  एण्ड  बी०  मिल्स  प्रा०  लि०

 कन्टीनेन्टल  टेक्सटाइल  मिल्स  लि०

 दि  नूतन  मिल्स  लि०

 श्री  अम्बिका  मिल्‍स  लि०  नं०  !

 श्री  विवेकानन्द  मिम्स  लि०

 विजय  मिल्स  कं०  लि०

 श्री  अमरुता  मिल्स  लि०

 अहमदाबाद  काठन  एण्ड  मैन्यु०  कं०  लि०्नं

 लिखित  उत्तर

 4

 अग्नि  दुर्घटना  के  कारण

 श्रमिक  समस्या

 जानकारी  नहीं

 वित्तीय  संकट

 वित्तीय  समस्याएं

 प्रबंधन  द्वारा  छंटनी

 विद्युत  आपूर्ति  विश्छेदन

 विसीय  संकट

 विद्युत  आपूर्ति  विज्छेदन

 विद्युत  आपूर्ति  विच्छेदन

 वित्तीय  संकट

 विताय  समस्याएं

 वित्तीय  समस्याएं

 वित्तीय  संकट

 वित्तीय  समस्याएं

 71
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 34.  मलाकिया  मिल्स  कं०  लि०  1726.  वित्तीय  समस्याएं

 35.  तरुण  कमशियल  मिल्स  लि०  2033  वित्तीय  समस्याएं

 36.  मानकचौक  एण्ड  अहमदाबाद  मैन्यु०  कं०  लि०  1345  वित्तीय  समस्याएं

 37.  मासंडन  स्पि०  एण्ड  मैन्यु०  कं०  लि०  2296  वित्तीय  समध्याएं

 38.  अभय  मिल्स  लि०  असरवा  1423  वित्तीय  समस्याएं

 भूजरात

 39.  श्री  महुवा  स्पि०  मिल्‍्स  कं»  प्रा०  लि०  260  वित्तीय  संकट

 40.  गांधीचाम  स्पि०  एण्ड  मैन्यु०  कं०  लि०  611  विद्युत  आपूर्ति  विच्छेदन
 41.  श्री  माण्डवी  स्पि०  मिल्स  लि०  310  वित्तीय  शंकट

 42.  श्री  यभुना  मिल्स  कं०  लि०  948  वित्तीय  संकट

 43.  गायकवाड़  मिलस  लि०  2031  विद्युत  आपूर्ति  विश्छेदन

 44.  नवज्योति  टैक्‍्सटाइल  मिल  लि०  887  वित्तीय  संकट

 45.  कलोल  मिल्स  लि०  1626  विद्युत  आपूर्ति  विच्छेदन

 46.  नवजीवन  मिल्स  लि०  2818  फ

 47.  महाराणा  मिह्स  लि०  वित्तीय  संकट

 हरियाणा

 48.  हिसार  टेक्सटाइल  मिल्स  37759  कामगारोंਂ हारा  हड़ताल
 49.  उषा  स्पि०  एण्ड  बी०  मिल्स  लि०  1513  वित्तीय  संकट
 $0.  मोहन  स्पि०  मिल्स  1276  श्रमिक  जअशान्ति
 51.  एह्सन  काटन  मिल्स  लि०  1038  श्रमिक  समस्याएं
 52.  भिमानी  टैक्सटाइल  मिल्स  2908  कामगार  समस्याएं

 अकर्बादक

 ह

 53.  बाबलकोट  कोआप०  स्पि०  मिलस  लि०  930  विद्युत  आपूर्ति  समस्या
 54.  दि  कीआाप०  स्पि०  मिल्‍स  लि०  735  विद्युत  आपूर्ति  समस्या
 55.  चन्द्रा  स्पि०  एण्ड  वी०  मिल्स  लि०  150  कपास  की  गैर-आपूर्ति
 56.  चिगातेरी  भिल्स  920  कामगारों  की  हिस्सेदारी

 की  समस्‍या
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 57.  बेलारी  स्पि०  एण्ड  वी०  कं०  लि०  298  वित्तीय  समस्या

 58.  श्री  शंकरा  टैक्सटाइल  मिल  लि०  624  श्रमिक  समस्या

 59.  श्री  कृष्णराजेन्द्र  मिल्स  लि०  3304  श्रमिकों  द्वारा  हड़ताल

 60.  टी०  आर०  मिल्स  लि०  79  छ

 केरल

 61.  अल्गप्पा  टैक्सटाईल्स  कोचीन  मिल्स  1108  बंद  होने  के  ब्वौरों  को

 प्रतीक्षा

 सध्य  प्रदेश

 62.  बिलासपुर  स्पि०  मिल्स  एण्ड  इंडस्ट्रीज  लि०  1226  वित्तीय  संकट

 63.  होप  टैक्सटाईल्‍्स  सं०  :)  268  हि

 64.  विनोद  मिल्स  कं०  लि०  3249  दि

 65.  दि  हुकमचन्द  मिल्स  लि०  5659  कर

 66.  होप  टैक्स०  लि०  भण्डारी  मिल्स  2368  ऋ

 जब्ई

 67.  ब्रेडबरी  मिल्स  लि०  3093  कि

 68.  मुकेश  टैक्‍्सटाईल  मिल्स  1658  श्रमिक  हड़ताल

 69.  कमला  मिल्स  लि०  3050  वित्तीय  संकट

 70.  माडन  मिल्स  लि०  नं०  2  2426  ्त

 71.  न्यू  ग्रेट  ईस्टन  स्पि०  एण्ड  वी०  कं०  लि०  1275  कि

 72.  दि  रघुवंशी  मिल्स  लि०  1451  फ

 73.  श्रीनिवास  काटन  मिल्स  लि०  5322  विद्युत  गापूतिं  विश्छेदन

 महाराष्ट्र  ह

 74.  यवसमल  जिला  साह  सूत  व  कपड़  गिरनी  लिण  1588  वित्तीय  संकट

 १5.  औरंगाबाद  जिला  साह  सूत  गिरनी  लि०  385  |

 16.  लोकमान्य  मिल्स  बर्शी  लि०  547  र्

 १7.  किरण  स्पि०  मिल्‍स  1197  तालाबन्दी



 18.  न्यू  रवि  एण्ड  वी०  के  लि०

 79.  राजन  टैक्सटाइल  मिल्स  लि०

 80.  खण्डेश  स्पि०  एण्ड  मैन्यु०  कं०  लि०

 शड़ीसा

 81.  गंगापुर  वीवर्स  कोआप०  स्पि०  मिल्स  लि०

 82.  लिंगराज  टैक्सटाईल्स  लि०

 83.  उड़ीसा  टैक्सटाइल  मिल्स  लि०

 राजस्थान

 84.  जयपुर  स्पि०  एण्ड  वी०  मिलस  लि०

 85.  पोहार  स्पि०  मिल्स

 86  सुदशेन  टेक्सटाईल्स

 87.  सराफ  सिथेटिक्स  लि०

 88.  कृष्णा  मिल्स  लि०

 कोयस्थूटर

 89

 90.

 91.

 92.

 93.

 94.

 .  जयलक्ष्मी  मिल्स  लि०

 मधु  स्पि०  एण्ड  वी०  मिल्स  लि०

 श्री  अरुणाचलेश्वर  मिल्स

 के०  पी०  बी०  टैक्सटाईल्स

 के०  सी०  एस०  स्पिनर्स

 सुबैया  टेक्सटाईल्स

 .  सूर्य  स्पि०  मिल्स  लि०

 «  दि  कुमारन  मिल्स  लि०

 .  राधाकृष्ण  मिल्‍स  लि०

 .  बसन्‍्त  मिल्स  लि०

 सलभाझ
 99.  कीठइम

 स्पि०
 मिल्स

 100.  कावेरी  स्पि०  एण्ड  वी०  भिल्‍्स  लि०

 14

 31  1992

 4

 उपलब्ध  नहीं

 ह

 वित्तीय  संकट

 विस्तृत  जानकारी  की
 प्रतोक्षा

 कामगारों  द्वारा  भत्तों
 की  मांग

 विस्तृत  जानकारी  की

 प्रतीक्षा

 वित्तीय  संकट

 विद्युत  आपूर्ति  विज्छेबन

 वित्तीय  संकट

 ”

 न

 कामगारों  द्वारा  हड़ताल

 छंटनी

 कामगारों  की  मांग

 हडताल

 क

 |

 कामगारों  द्वारा  हड़ताल

 ”

 वित्तीय  संकट
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 रुकमणि  मिल्स  लि०

 102.  शिवकुमार  स्पि०  मिल्स  लि०

 102.  एम०  कमलम  डाइंग  काटन  मिल्स

 104  शिवमणि  स्पि०  मिल्स  लि०

 105.  प्रभ  स्पिनिंग  मिल्स

 106.  श्री  अम्मन  टैक्सटाईल्स

 107.  गोल्डन  स्पि०  मिल्स  लि०

 108.  श्री  बालाकृष्ण  स्पिन  लि०

 109.  श्री  योगलक्ष्मी  मिल्स  लि०

 110.  आइडियल  मिल्स  लि०

 111.  मुदालियानन्दन  स्पि०  मिल्स  लि०

 112  प्नकोडी  टैक्सटाईल्स

 113.  मेटट्र  टैक्सटाईल  इण्डस्ट्रीज  लि०

 कानपुर

 114.  जे०  के०  मैन्युफैक्चर्स  लि०

 115.  जे०  के०  काटन  स्पि०  एण्ड  वी०  मिल्स  कं०  लि०

 उत्तर  प्रदेश

 116.  मयूर  सिथेटिक्स  लि०

 117.  सन्‍्त  कबीर  साह  मिल्स  लि०

 118.  यू०  पी०  सहकारी  कताई  मिल्स

 119.  मदन  इण्डस्ट्रीज  लि०

 120.  माडन  स्पिन्स  लि०  यार  मिल्स  की

 121.  विशाल  सिंथेटिक्स  लि०

 सिथेटिक्स

 122.  य ू०  ग०  स्टेट  स्पि०  मिलस  कं  लि०

 123.  लार्ड  क्ृष्णा  टेक्सटटाइल  मिल्स

 2909

 2424

 लिखित  उत्तर

 रब
 अन्ना

 जानकारी  की  प्रतीक्षा

 श्रमिक  मांग

 सामान  संबंधी  समस्या

 वित्तीय  संकट

 जानकारी
 की  प्रतीक्षा

 वित्तीय  संकट

 बोनस  सम्बन्धी  विवाद

 सामान  संबंधी  समस्या

 तालाबन्दी

 वित्तीय  संकट

 प्रतिकूल  माकिट  हालात

 हड़ताल

 वित्तीय  संकट

 तालाबन्दी

 हड़ताल

 वित्तीय  कमी

 कार्यशील  पूंजी  की

 कमी

 वित्तीय  नियंत्रण

 घाटे  तथा  श्रमिक

 समस्याएं

 वित्तीय  समस्याएं

 तालाबन्दी

 हा
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 124.  मोदी  स्पि०  एण्ड  वी०  मिल्स  कं०  लि०  1404  बिजली  आपूर्ति
 125.  राजा  टैक्सटाईल्स  लि०  2344  कामगारों  का  विवाद

 प०  बंगाल

 126.  इण्डिया  लिनोलियम  लि०  1136  जानकारी  उपलब्ध

 नहीं

 127.  पोहार  प्रोजेक्ट्स  लि०  1277  तालाबन्दी

 128.  मोहिनी  मिल्स  नं०  2  2226...  वित्तीय  संकट

 129.  स्वान  मिल्स  1688  फ

 130.  डनाबार  मिल्स  लि०  नं०  ।  से  5  60020  हड़ताल

 131.  इण्डिया  जूट  एण्ड  इण्डस्ट्रीज  लि०  1484  कामगारों  की  प्रबंधन
 में  अनुशासनहीनता
 तथा  गर-कानूनी
 गतिविधियां

 132.  श्री  दुर्गा  काटन  स्पि०  एण्ड  वी०  मिलल्‍स  लि०  1484  वित्तीय  संकट

 133.  दि  बंगोदिया  काटन  मिल्स  लि०  837  कि

 का

 134.  दिल्‍ली  क्लाथ  मिल्स  नं०  1,24  व  3  5161  दिल्‍ली  के
 पाल  के  आदेश  सं०

 एफ  26  (19)।
 एल  ए  बी  दिनांक
 30-3-89  द्वारा  मिल

 को  बन्द  किये  जाने  की

 अनुमति  ।

 उड़ीसा  को  सड़क  परियोजनाएं

 ]

 3640.  श्री  शिवाजी  पटनायक  :

 शो  गोपोनाथ  गजपति  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उड़ीसा  सरकार  ने  विश्व  बैंक  की  सहायता  में  शुरू  की  जाने  वाली  सड़क
 परियोजनाओं  के  कोई  प्रस्ताव  मंजूरी  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  को  भेजे  हैं  ;

 76
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 संरंकार  की  इन  पर  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 जख-मृतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  जगदोश  :  से  उड़ीसा  में

 राज्यीय  सड़कों  पर  बाढ़  से  क्षतिग्रस्त  6  पुलों  के  पु्ननिर्माण  के  लिए  उड़ीसा  सरकार के  प्रस्ताव  का  द्वितीय

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  परिणोजना  के  एक  भाग  के  रूप  में  विश्व  बैंक  द्वारा  दी  जाने  वाली  सहायता  के  लिए

 अनुमोदन  कर  दिया  गया  है  जिसमें  उड़ीसा  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पांच  के  भुवनेश्वर-जगतपुर  खंड  में  चार
 लेन  बनाना  भी  शामिल  इसके  अतिरिक्त  राज्य  सरकार  ने  विश्व  बैंक  की  ऋण  सहायता  के  लिए
 निम्नलिखित  पांच  प्रस्ताव  परियोजित  किए  थे  :--

 क्रम  सं०  परियोजना  का  नाम  अनुमानित  लागत

 1.  बेरहामपुर-फ्लबनी  सड़क  का  सुधार  <0.00

 2.  पिपली-कोनार्क  सड़क  को  0.0  कि०  मी०  से  44.00  कि०  मी०  22.72
 तक  चौड़ा  करके  चार  लेन  बनाना

 3.  भवनेश्वर-पुरी  सड़क  को  0.0  कि०मी०  से  159.00  कि०  मी०  55.00
 तक  चौड़ा  कर  के  चार  लेन  बनाना

 4.  गोपालपुर  जिले  से  चन्दनेश्वर  तथा  पश्चिम  बंगाल  528.02
 में  डीसा  तक  बरास्ता  पुरी  कोणाकं-पारादीप-धामरा  पन्चन  से

 पत्तन  तक  सड़क  परियोजना

 5.  कटक-चंदाबाली  सड़क  का  सुधार  594  30.64

 विश्व  बैंक  इस  समय  राज्यीय  सड़क  परियोजनाओं  के  लिए  ऋण  सहायता  के  किसी
 प्रध्ताव  पर  क्चिार  नहीं  कर  रहा  है  ।

 आयुध  फंक्टरियों  द्वारा  राकटों  का  निर्माण

 3641.  ओर  संदोपान  भगवान  बोरात  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 भारत  के  नियंत्रक  और  महालेखा  परीक्षक  ने  31  ।99।  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष
 के  लिए  अपनी  वर्ष  1992  की  रिपोर्ट  संख्या  8  में  सेना  के लिए  एक  विशेष  प्रकार  के  राकेट  के  निर्माण
 में  हुई  देरी  क ेकारण  हुए  घाटे  के  बारे  में  बताया  है  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  की  गई  टिप्पणियों  का  क्या  ब्योरा  है  और  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ;

 सरकार  द्वारा  राकेटों  के  निर्माण  में  आत्मनिर्भरता  प्राप्त  करने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की

 है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री

 एस०  कृष्ण  :  हां  ।  ०

 पक

 7%
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 टिप्पणियों  का  ब्यौरा  लोक  सभा  में  ।2  1992  को  प्रस्तुत  की  गई  नियंत्रक

 परीक्षक  की  रिपोर्ट  सं०  8/1992  के  पृष्ठ  77  पर  दिया  गया  मुख्य  समय/लागत  अधिक

 सुविधाओं  का  उपयोग  न  किए  जाने  तथा  मर्दे  अपेक्षित  स्तर  की  न  होने  से  संबंधित  जटिल

 एवं  परिष्कृत  किस्म  के  आयुध  सामान  का  देश  में  विकास  तथा  निर्माण  किए  जाने  में  पहले  से  अज्ञात

 कारणों  की  वजह  से  समय/लागत  अधिक  लग  जाती  इन  मदों  का  देश  में  उत्पादन  किए  जाने  के

 प्रारंभिक  चरणों  में  अपेक्षित  स्तर  प्राप्त  किए  जाने  में  भी  कठिनाइयां  आती  हैं  |  ये  कठिनाइयाँ

 यथा  समय  दूर  कर  दी  जाती  हैं  ।

 इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरे  प्रकट  करना  जनहित  में  नहीं  है  ।

 बासमतो  चावल  का  निर्यात

 3642.  डा०  परशुराम  गंगवार  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भण्डारण  सीमा  लागू  करने  के  पश्चात्‌  बासमती  चावल के  निर्यात  में  पिछले  तीन

 महीनों  को  तुलना  में  1992  में  काफी  कमी  हुई  है  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 क्‍या  सरकार  को  बासमती  चावल  का  केवल  निर्यात  के  लिए  ही  भंडारण  करने  के  सम्बन्ध
 में  भी  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 बाजिज्य  मंत्रालय  सें  उप  संत्रो  सलमान  :  1992  के  दौरान

 बासमती  चावल  का  निर्यात  निम्नानुसार  रहा  :---

 महीना  मात्रा  मूल्य

 र०

 92  24,980  51.72

 92  21,051  56.15

 92  33,355  81.84

 92  18,728  51.53

 से  सरकार  को  बासमती  चावल  को  स्टॉक  करने  के  संबंध  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हो  रहे

 चूंकि  खाद्यान्‍्तों  और  अन्य  आवश्यक  वस्तुओं  के  संबंध  में  विनियामक  उपाय  करने  की  शक्तियां

 राज्य  सरकारों  के  पास  हैं  इसलिए  यह  मामला  बासमती  चावल  का  उत्पादन  करने  बाले  राज्यों  तथा

 संघ  शासित  प्रदेश  दिल्‍ली  को  सौंप  दिया  गया

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेंक  का  कार्य  निल्पादन

 364?.  आओ  निर्मल  कान्ति  चटर्जो  :

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  क॑  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  लाभ  कमाने  वाली  संस्था  है  ;

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के दौरान  इस  की  लाभ/हानि  का  वर्षवार  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  के  वर्तमान  निगम  के  स्वरूप

 को  बदलकर  कम्पनी  अधिनियम  के  अन्तर्गत  उसे  कम्पनी  का  स्वरूप  देने  का  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्‍या  भारतीय  औद्योगिक  विकास  जैंक  में  किए  गए  सरकारी  शेयरों  के  पूंजी-निवेश  को  कम

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  जी

 गत  तीन  वर्षों  के  कर  लगाने  से  पूर्व  भारतीय  ओऔद्योगिक  विकास  बेंक

 डी०  बी०  द्वारा  अजित  लाभ  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 1989-90  1991-91  1991-92

 290.9  398.1  573.9

 करोड़  रुपए  करोड़  रुपए  करोड़  रुपए

 टिप्पणी  :--  (1)  लाभ  में  पूंजीगत  लाभ  शामिल  हैं  ।

 (1)  1989-90  तथा  1990-91  के  लाभ  सामान्‍य  निधि  एवं  विकास  सहायता  निधि  के

 तहत  संयुक्त  लाभ  हैं  ।

 कोई  हानि  नहीं  हुई  है  ।

 और  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  को  कम्पनी  अधिनियम  के  अम्तगंत  या  तो  एक

 कम्पनी  में  बदलते  अथवा  उस  की  शैयर  घारिता  विनिवेश  करने  का  कोई  प्रस्ताव  फिलहाल  सरकार  के

 विचाराधीन  नहीं  है  ।

 और  प्रश्न  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 नौवहन  कम्पनियों  द्वारा  पुराने  जहाजों  को  खरीद

 3644.  शी  विशज्रय  एन०  पाटौलज  :

 क्या  जल-भूतल-परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  नौवहन  कम्पनियां  विदेशों  से  पुराने  जहाजों  की  खरीद  करती  हैं  :

 यदि  तो  पिछले  दो  वर्षों  के दौरान  कितने  जहाज  खरीदे  गए  ;

 क्‍या  नौवहन  कम्पनियों  को  मालभाड़े  की  दरों  में  गिरावट  की  प्रवृत्ति  तथा  विदेशी  नौवहल
 कम्पनियों  से  प्रतियोगिता  क ेकारण  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ;  और

 यदि  हां,'तो  विदेशी  नौवहन  कम्पनियों  की  चुनौतिथों  का  सामना  क  के  लिए  सरकार

 हारा  क्‍या  आवश्यक  कद्बम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 1८4
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 अल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  जी  हां  ।

 नौवहन  कम्पनियों  में  पिछले  दो  वर्षों  क ेदौरान  14  पुराने  जहाज  खरीदे  हैं  ।

 पिछले  कुछ  महीनों  के  दौरान  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  भाड़ा  दरों  में  गिरावट  रही  इसके
 परिणाम  नौवहन  कम्पनियों  जिन्हें  अन्तर्राष्ट्रीय  भाड़ा  दरों  को  मानना  होता  है  तथा  विदेशी

 नौवहन  कम्पनियों  के  साथ  प्रतियोगिता  करनी  होती  की  आय  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ने  की

 संज्ाबना  है  ।

 सरकार  द्वारा  अभी  हाल  ही  में  किए  गए  कुछ  महत्वपूर्ण  ठ्पाय  इस  प्रकार  हैं  :--

 (1)  जहाज  खरीद  प्रक्रिया  का सरलीकरण  ।

 (in)  नौवहन  कम्पनी  के  पास  यदि  खरीद  के  लिए  वैध  अनुमोदन  है  तो  वह  बोट

 चाटे  र-कम-डिमाइजਂ  विधि  के  तहत  जहाज  खरीद  सकती  है  ।

 (Iq)  नोवहन  कम्पनी  सरकार  का  अनुमोदन  प्राप्त  किए  बगैर  30,000  डडी०  डब्ल्यू०  टी०  तक

 के  जअल्क  कैरियसं  खरीद  सकती  हैं  ।

 (IV)  जहाजों  को  भाड़े  पर  लेने  के  लिए  सरकार  की  अनुमति  प्राप्त  करने  की  आवश्यकता  को
 समाप्त  करना  ।

 (५)  जहाजों  की  बिक्री  के  लिए  प्रक्रिया  को  सरल  बनाना  ।

 महाराष्ट्र  को  शेयर  धनराशि  को  वापसी

 3648.  थी  वसा  सेथे  :

 क्या  अस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  को  महाराष्ट्र  सरकार  से  उस  शेयर  धनराशि  को  वापसी  करने  का

 अनुरोध  प्राप्त  हुआ  है  जो  राज्य  सरकार  ने  बम्बई  के  कपड़ा  मिलों  को  दी  थी  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ;

 इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 इस  धनराशि  का  कब  तक  भुगतान  कर  दिया  जाएगा  ?

 बस्त्र  सत्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  से  केन्द्रीय  सरकार  महाराष्ट्र
 सरकार  को  6,  रु०  की  राशि  की  देनदार  है  जो  कि  एन०  टी०  सी०  बम्बई
 के  अधीन  इंडिया  यूनाइटिड  मिल  को  कार्यंशील  पूंजी  की  स्वीकृति  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  तथा
 महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  दी  गई  गारंटी  के  कारण  पंजाब  नेशनल  बैक  को  आज्ञापित  राशि  का  भुगतान
 करने  से  संबंधित  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  यह  राशि  राष्ट्रीय  बस्त्र  निगम  को  रिलीज  की  है  जो  कि  इस
 सैबंध  सें  परिरक्षक  है  ।  अतः  इस  मामले  में  आगे  कारंबाई  एन०  टी०  सी  द्वारा  महाराष्ट्र  राज्य  सरकार
 से  वास्तविक  दावे  प्राप्त  होने  पर  ही  की  जा  सकती  है  ।
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 नशीले  पदायों  को  जब्त  करना

 3646.  झो  चेतन  पो०  एस०  चोहान  :

 भी  राजेमा  अस्निहोत्री  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  छः  महीनों  के  दोरान  जब्त  किए  गए  नशीले  पदार्थों  की  मात्रा  और  मूल्य  का  ब्यौरा
 क्‍या

 जब्त  किए  गए  पदार्थों  का  मुख्य  स्रोत  क्या  है  ;

 जब्त  किए  गए  नशीले  पदार्थों  का  निपटान  कैसे  किया  गया  है  ;  और

 कितने  व्यक्ति  गिर4तार  किये  गए  और  उनके  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की  गई  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  श्री  रापेश्वर  :  पिछने  महीनों  के  दौरान  देश  में
 किए  गए  स्वापक  औषध  एवं  मनः  प्रभावी  पदार्थों  की  मात्रा  निम्नानुसार  सूचित  की  गई  है  :  --

 जब्त  किए  गए  नशीले  पदार्थ  का  नाम  वर्ष  1992  में  जब्त  की  गई
 ग्रा०  धर

 हेरोइन  764.

 अफीम  535

 मारफीन  7

 गांजा  19,942

 हशीश  1,699

 मैथाक्वालोन  2564

 कोकीन  0.350

 नशीले  पदार्थों
 का  मूल्य  समय-समय  पर  तथा  स्थान-स्थान  पर  रासायनिक  मिश्रण  के  अनुसार

 बदलता  रहता  है  ओर  जो  गुप्त  बाजार  से  संबद्ध  उसी  तरह  न  तो  उसका  सही  मूल्य  निर्धारण
 करना  सम्भव  है  ओर  न  ही  चूंकि  उनमें  से  अधिकांश  का  निपटान  उनको  नष्ट  करके  किया
 जाना  होता

 जब्त  किए  गए  नशीले  पदार्थों  के  ल्लोत  का  ठीक-ठीक  पता  लगाना  सदेव  सम्भव  नहीं  है  ।
 जब्त  की  गई  अधिकांश  हेरोइ़न  दक्षिण-पश्चिम  एशिया  से  है  तथा  हशीश  और  गांजा  पर्याप्त

 मात्रा  में  उत्तर  प्रदेश  ओर  बिहार  के  साथ-साथ  देश  की  उत्तरी  सीमा  पार  से  जब्त  किये  जाने  की
 रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  है  ।

 जब्त  किए  गए  नशीले  पदार्थों  का  निपटान  या  तो  स्वापक  ओऔषध  एवं  प्रभावी  पदार्थ
 अधिनियम  की  धारा  52  ए  के  अन्तगंत  मुकदमें  से  पृ  अथवा  मुकदमें  के  पश्चात्‌  न्‍्यायात्रय  के  आदेशों
 से  नष्ट  किया  जाता  उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  10  कि०  ग्रा०  42  कि०  ग्रा०  हशीश तथा  5,411  कि०  ग्रा०  गांजा  1992  तक  नष्ट  किया  गया  |  इन  आँकड़ों  में  1992  से  पहले  की
 जब्तियां  भी  शामिल  हैं  ।

 $1
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 उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  4,029  व्यक्ति  1992  तक  गिरफ्तार  किए
 इसी  अवधि  के  दौरान  1,777,  200,  663  व्यक्ति  क्रमशः  दोषसिद्ध  तथा  मुक्त  किए
 गए  ।  दोषसिद्ध  तथा  मुक्त  व्यक्तियों  के  आँकड़ों  में  6  महीनों  से  पहले  के  दर्ज  किए  गए
 मामले  भी  शामिल  हैं  ।

 रूस  को  निर्यात

 3647.  भरी  सनोरंजन  भक्त  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ४

 1989-90,  1990-91  और  1991-92  के  दौरान  रूस  को  किन-किन  वस्तुओं  का
 निर्यात  किया  गया  ;  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  उसमें  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  आय  हुई  ?

 जाणिज्य  संत्रालय  में  उप  संत्री  सलसान  :  वर्ष  1989-90,  1990-91  तथा
 1991-92  के  दौरान  रूस  को  निर्यात  की  गई  प्रमुब  मदों  में  शामिल  कृषि  खनिज  तथा
 अयस्क  रसायत  तथा  सम्बद्ध  चमड़ा  तथा  चमड़े  से  बने  टेक्सटाइल  तथा  इंजीनियरी
 सामान  ।

 भूतपूर्व  सोवियत  संघ  के  साथ  वर्ष  1989-90  तथा  !990-9  1991
 में  व्यापार  अपरिवर्तेनीय  भारतीय  रुपयों  में  हो  रहा  बाद  की  अवधि  में  रूस  को  दिए  गए  निर्यात
 से  दुलर्भ  मुद्रा  अर्जेन  संबंधी  आंकड़े  अभी  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  को  मिलों  के  लिए  विश्व  बेंक

 वित्त  निगम  को  सहायता

 3648.  भी  थी०  भीनिवास  प्रसाद  :

 भी  एम०  बो०  चनाशेश्र  मूर्ति  :

 क्या  बस्थ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  की  रुग्ण  मिलों  को  अर्थक्षम  बनाने  के  लिए

 विश्व  बेंक/अन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  रिंग्म  से ऋण  लेने  की  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिया  है  ;

 यदि  तो  बनाई  गयी  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  की  किन  शर्तों

 पर  ऋण  लेने  का  विवार  है  ;

 सरकार  को  विश्व  बैंक/अन्तर्रा'ट्रीय  वित्त  निगम  स ेकब  तक  ऋण  मिल  जाने  की  संभावना

 है  ;  और

 कपड़ा  मिलों  के  आधुनिकीक  रण  और  एकीकरण  पर  कुल  कितती  धनराशि

 खब  होगी  ?

 बल  मंजालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  जी  नहीं  ।

 से  प्रश्न  नहीं
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 पुराना  मंडोबो  पुल

 3649.  थी  हरीश  नारायभ  प्रभु  झांटेय  :

 क्या  जल-भूतल-परियहन  मंत्री  23  1991  के  अतारांकित  अ्श्न  4129  के  दिये
 गये  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  !7  पर  पुराने  मंडोवी  पुल  का  पुन्निर्माण  काये  पूरा  कर
 लिया  गया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ;

 परिनिर्धारित  क्षति  के  रूप  में  कितना  जुर्माना  किया  गया  ;  और

 पुल  पर  निर्माण  कायें  को  पूरा  करने  हेतु  बढ़ाया  गया  निर्भारित  समय  कितना  है  ?

 जल-भमूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं

 पुराने  मंडोवी  पुल  चालू  करने  में  विलम्ब  मुख्यतः  पूराने  ढ़ांचे  को  गिराने  के  कठिन

 कार्य  और  जांच  पड़ताल  की  वजह से  कायेक्षेत्र  वृद्धि  तथा  मौजदा  नीवों  को  मजबूत  करने  तथा  अधिक

 कार्यकाल  के  लिए  पूरक  करने  के  कारण्  हुआ
 '  11.54  लाख  रु०  ।

 चेलेय्या  समिति  को  रिपोर्ट

 3650.  श्री  प्रताप  रा८  बो०  भोंसले  :

 क्या  बिक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  चेलेग्या  समिति  की  अब्क्तिम  रिपोर्ट  मिल  गयी  है  ;

 यदि  तो  इस  समिति  की  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  उस  पर  क्या  काय॑वाही  कर  रही  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  जी  नहीं  ;  ५्

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राज्यों  को  सड़क  निर्माण  के  लिए  दो  गई  धनराशि

 3651.  श्री  रामटहल  चोधरो  :

 डा०  सहादोपक  शाक्य  :

 ओर  नोतीश  कुसार  :

 झो  राम  लखन  सिह

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 $3



 लिखित  उत्तर  31  1992,

 केन्द्रीय  सरकार  ने  सड़क  निर्माण  हेतु  राज्यों  को  पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  कितनी

 रशि  दी
 :

 इन  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  के  कार्य  में  कितनी  प्रगति  हुई  और
 _

 वर्ष  परिवहन  2-93  के  दौरान  कितनी  धनराशि  दिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  से  संवैधानिक

 रूप  से  भारत  सरकार  मुख्यतः  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  रूप  में  घोषित  सड़कों  के  लिए  ही  जिम्मेदार  है  ।

 राज्यों  के  राष्ट्रीय  राजमार्ग  को  छोड़कर  अन्य  सभी  सड़कों  के  विकास  के  लिए  सम्बन्धित  राज्य  सरकारें

 ही  अनिवाय  रूप  से  जिम्मेदार  होती  जहां  तक  राष्ट्रीय  का  सम्बन्ध  विभिन्‍न
 राज्यों  में  उनका  विकास  एक  सतत  कार्य  है  जो  राष्टीय  राजमार्गों  की  वतंमान  यातायात
 अखिल  भारतीय  आधार  पर  पारस्परिक  प्राथमिकता  तथा  इस  प्रयोजन  के  लिए  उपलब्ध  कुल  निधियों  को
 ध्यान  में  रख  कर  किया  जाता  राष्ट्रीय  राजमार्गों  से  सम्बन्धित  अनुमोदित  कार्य  प्रगति  के  विभिन्‍न

 चरणों  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  विकास  के  लिए
 जारी  की  गई  निधियां  तथा  चालू  वर्ष  के  दौरान  किए  गए  आवंटन  को  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 क्रम  सं  ०

 विवरण

 राज्य  का  नाम  1989-90  1990-91  1991-92  1992-93

 2  3  4  $  6

 आन्ध्र  प्रदेश

 का

 2000.00  2200.00  2455.00  2700.00

 अरुणाचल  प्रदेश  20.00  25.00  48.00  $0.00

 असम  1100.00  1150.00  1225.00  1225.00

 बिहार  700.00  800.00  1142.00  1250.00

 चण्डीगढ़  30.00  50.00  28.00  50.00

 दिल्ली  ५75.00  350.00  550.00  650.00

 गोवा  950.00  700.00  930.00  850.00

 गुजरात  3200.00  3250.00  4700  00  4200.00

 हरियाणा  477.00  1250.00  1060.00  1620.00

 हिमाचल  प्रदेश  1145.00  1125100  1140.00  1150.00

 जम्मू और  काश्मीर  395.00  300.00  50.00  50.00

 कर्नाटक  1800.00  1800.00  1175.00  1850.00

 केरल  1500.00  1300.00  1120.00  1800.00
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 1  2
 3  4  6  5

 14.  मध्य  प्रदेश  1850.00  1850.00  1850.00  1850.00

 15.  महाराष्ट्र  2006.00  2750.00  3358.00  3100-00

 16.  मणिपुर  300.00  300.00  250.00  250.00

 17.  मेघालय  400.00  300  00  450  00  350.00

 18.  नागालैण्ड  100.00  50.00  48.00  50.00

 19.  उड़ीसा  1295.00  5.00  1050-00  1384.00  1275.0)

 20-  पांडिचेरि  50.00  150.00  120.00  100.00

 21.  पंजाब  2545.00  2900.00  2850.00  2150.00

 22.  राजस्थान  1817.00  1700.00  1800.00  2430.00

 23.  तमिलनाड्‌  2000.00  1375.00  1422.00  1550.00

 24.  उत्तर  प्रदेश  5550.00  6500.00  6025.00  5300.00

 25.  पश्चिमी  बंगाल  928.00  500.00  1634.00  2050.00

 जोड़  :  32558.00  33725.00  37484.00  37900.00

 को  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  रिक्त  पदों  का  अनारक्षण

 ]

 3652.  ओ  महेश

 डा०  रमेश  चना  तोसर  :

 क्या  जिंत्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  राष्ट्रीयकृत  बेकों  की  कुछ  शाखाओं  में  लिपिक  श्रेणी  तथा

 उप-स्टाफ  श्रेणी  की  प्रत्यक्ष  भर्ती  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  कुछ
 रिक्त  पदों  को  अनारक्षित  किया  गया  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  ओर

 बैंकों  में  अनुसूचित  जातियों/जनजातियों  के  पदों  का  अनारक्षण  रोकने  के  लिए  सरकार  ने

 क्ष्या  कदम  उठाए

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  ओर  वर्ष  1988  से  1990  के

 दौरान  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  आरक्षित  रिक्तियों  के  अनारक्षण  के  सम्बन्ध  में  20

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  से  उपलब्ध  सूचना  अगले  पृष्ठ  पर  दी  गई  है  :--



 वर्ष  लिपिकीय  संवर्ग  अधीनस्थ  संवर्ग

 अनु०  जा०  अनु०  जनजाति  अन ु०  जाति  अनु०  जनजाति

 988...  190...  140...
 |

 938  65

 1989  6  7  न

 1990  —
 SS  ह  त  फ  त  तु  रात

 इन  पदों  के  लिए  अनु०  जाति/अनु०जन  जाति  के  उचित  उम्मीदवार  पर्याप्त  संख्या  में

 उपलब्ध  न  होने  के  कारण  अनारक्षण  करने  की  आवश्यकता  पड़ी  थी  ।

 अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  आरक्षित  रिक्तियों  को  भरने  के  लिए
 सरकारो  क्षेत्र  के  सभी  बंकों/बित्तीय  संस्थाओं  को  निम्नलिखित  उपाय  करने  का  परामर्श  दिया  गया  है  :

 1.  चयन  के  लिए  सामान्य  अभ्यार्थियों  की  तुलना  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के
 उम्मीदवारों  के  निम्न  कट  आफ  प्वाइंट  निर्धारित  किया  गया  है  ।

 2.  भर्ती  परीक्षा  के  लिए  अनुसूचित  जाति/अनुसूबित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  को  तैयार  करने  के

 लिए  बेंकों  द्वारा  भर्ती-पूर्व  प्रशिक्षण  कार्ययक्रम  आयोजित  किए  जा  रहे  हैं  ।

 3.  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजातियों  के  उम्भीदघारों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  साक्षात्कार
 बोर्डो  में  अनुसूचित  जाति/अनुसू चित जनजाति  का  एक  सदस्य  रखा  गया  है  ।

 4  लिपिकीय  संवगं  में  श्रेणी  सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों  की  सेवाओं  में  उनकी  भर्ती  को  सुविधाजनक
 बनाने  के  लिए-अनुसू चित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  अभ्यार्थियों  के  लिए  शैक्षणिक  अहंताओं

 को  कम  किया  गया  है  ।

 5.  साक्षात्कार  प्रक्रिया  के  दौरान  सामान्य  उम्मीदकीरीं  से  उनकी  तुलना  न  की  जा  सके  इसके

 लिए  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  साक्षात्कार  पृथक  बैठक/तारीखों  में  आयोजित
 किग  जाते  हैं  ।

 6.  बेंकिग[उद्योग  में  विभिन्‍न  पदों  क ेलिए  आवेदन  करने  वाले  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति

 के  लोगों  की  संख्या  में  बढ़ोतरी  करने  के  लिए  अनुसूचित  जाति/गनुसूचित  जनजाति  के

 उम्मीदवारों  को  परीक्षा  शुल्क  का  भुगेतान  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 साक्षात्कार  के  लिए  बुलाए  गए  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  को

 यात्रा  खंचों  की  वापसी  अदायंगी  की  जाती

 8.  यह  सुनिश्चित  क*ने  के  लिए  कि  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  पूर्ण  अनुज्ञेय

 पिछले  बकाया  को  माँग-पत्र  में  शामिल  गया  बैंकों  और  बैंकिय  सैवा  भर्ती  बोर्डों  की

 सुविधा  के  लिए  सरकार  द्वारा  एक  धिस्तृत  प्रोफार्मा  '  तिर्धारित  किया  गया  है  |

 9.  लिपिकीय  और  अधीनस्थ  संवर्गो  के  सम्बन्ध  में  दिनांक  |  4.1989  के  बाद  आरक्षित  रिक्तियों

 का  अनारक्षण  बन्द  करं'दिया  गया
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 प्राकृतिक  रबड़  का  आयात

 3653,  ओ  राजबोर

 क्या  बाणिज्य  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1990  और  1991  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  प्राकृतिक  रबड़  का  आयात  किया  गया

 है  औरवर्ष  1992-93  में  कितनी  मात्रा  में  प्राकृतिक  रबड़  का  आयात  किए  जाने  का  बिचार

 और  वि

 इस  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  हुई  है  और  होगी  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  सम्जो  सलसान  और  1990-91  तथा

 1991-92  के  दौरान  एस०टी०सी०  द्वारा  आयात  की  गई  प्राकृतिक  रबड़  की  मात्रा  तथा  मूल्य
 सार  है  :--

 वर्ष  आयात

 मात्रा  हे
 )  (रु०/करोड़)

 1990-91  31,699  48.64

 1991-92  श्न्य  शून्य

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  एस०टी०सी०  द्वारा  प्राकृतिक  रबड़  का  आयात  किए  जाते  का  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 केरल  में  केशीय  सड़क  निधि  से  सहायता  प्राप्त  योजनायें

 ]

 3652८,  श्री  पौ०सी०  थरमस  :

 श्री  टी०  थाइल  जांन  जे०  अंजलोज  :

 क्या  जल-भू तल  परिवहन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कषा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  केरल  की  किन-किन  योजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  सड़क  निधि

 आबंटित  की  गई  है  ;

 परियोजनाबार  उपसब्ध  कराई  गई  धनराशि  का  ब्यौरा  क्या  ओर

 उन  योजनाओं  का  व्यौरा  क्‍या  है  जिनके  लिए  वर्ष  1992-93  में  केरल  को  केन्द्रीय  सड़क
 निधि  आवंटित  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मन्‍्त्राषय  के  राज्य  संत्री  जगदीश  :  से  केन्द्रीय

 सड़क  तिधि  को  संवालित  करने  वाले  पुराने  संकल्प  के  आधार  पर  31.3.92  तक  राज्य  सरकार  के  लिए

 हि



 लिखित  उत्तर  31  1992

 उपलब्ध  संभूतियों  के लिए  पिछले  तीन  वर्षों  1.4.89  से  3:.2.92  के  दौरान  319.30

 लाख  र०  लागत  की  निम्नलिखित  दो  स्कीमें  अनुमोदित  की  गईं  :---
 EERE  FT Fo स्कीम का नाम अनुभोदित धनराशि

 क्रम  सं०  स्कीम  का  नाम  अनुमोदित  धनराशि

 उपर्युक्त  कोचीन  में  एस०  जी०  रोड  को  सुधारना  54.30  लाख  ₹०

 2.  केरल  में  अरुर-अस्कुट्टी  पुल  का  निर्माण  265.00  लाख  २०

 योग  3.9.30  लाख  ०

 उपर्युक्त  स्कीमों  सहित  केद्रीय  सड़क  निधि  कार्यक्रम  के  तहत  चल  रही  बिभिल्न  स्कीमों  के  लिए
 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  केरल  को  निम्नलिखित  निधियां  दी  गईं  :--

 वर्ष  दी  गई  निधियां

 40.00

 चूंकि  केन्द्रीय  सड़क  निधि  को  संचालित  करने  वाले  पुराने  संकल्प  के  राज्य  सरकार  ने
 संभूतियों  का  के  तक  पढ़ले  ही  इस्तेमाल  कर  लिया  है  इसलिए  के ब्यौरे  के  दोरान  केरल  के
 जिए  कं०स०ति०

 के  तहत  अनुमोदित  की  जाने  वाली  संभवित  स्कीमों  के  ब्यौरे  देवा  अभी  संभव  नहीं
 है  क्योंकि  यह  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  ।3.5.88  को  संसद  द्वारा  पारित  संशोधित  संकल्प  के  अनुसार
 केन्द्रीय  सड़क  निधि  में  वास्तविक  वृद्धि  केरल  के  लिए  उपलब्ध  मुक्त  शेष  तथा  राज्य  सरकार  द्वारा

 अनुशंसित  प्रस्तावों  पर  निर्भर  करेगा  ।

 कम्पनियों  द्वारा  शेयरों  के आवंटन  में  को  गई  हेराफेरी

 3654.  डा  बसल्त  प्यार  :

 क्या  न्याय  और  कस्षनी  कार्य  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  कुछ  कम्पनियों  द्वारा  कम्प्यूटरों  के  इस्तेमाल  के  माध्यम  से  लोगों  को  शेयरों
 का  आवंटन  करने  में  की  गई  हेराफेरी  के  बारे  में  कोई  शिकायत  प्राष्त  हुई  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  कम्पतीवार  ब्यौरा

 क्या और सरकार ने इस संबंध में क्या कारंबाई की है/करने का प्रस्ताव है ? स्थाय ओर कम्पनों कार्य मस्त्रालय सें राज्य सन्‍्त्री एच० आर० : जी नहीं । और प्रश्न नहीं उठते । रु
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 ७3 नपऊ का  भव  लत  ततत-त--त3लननननमम+-नननन---न  नमन नम»

 हथकरघा  उल्योग  का  विकास

 3659.  भी  एन०  डेमिस  :

 क्या  बस्तर  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सरकार  द्वारा  हथकरघा  क्षेत्र  के  विकास
 अन्य  देशों  के  द्वारा  अतिक्रमण  किए  जाने  से  बचाने  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  मस्त्रालय  के  राज्य  अन्त्रो  अशोक  :  हथकरघा  क्षेत्र  को  पावरलूम  और  मिल
 क्षेत्र  की  प्रतिस्पर्धा  से  बचाने  के  उद्देश्य  से भारत  सरकार  ने  हथकरघा  क्षेत्र  को  कच्चे  माल  की  उपलब्धता

 सुनिश्कित  अतिरिक्त  रोजग।र  अजित  विपणन  सहयोग  और  कल्याणकारी  उपायों  के  लिए
 स्थायी  प्रकार  की  चालू  कई  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  अतिरिक्त  कई  कदम  उठाए

 (1)  करचों  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  वित्तीय  सहायता  |

 (2)  सुधरी  प्रौद्योगिकी  पर  बुनकरों  को  विकन्द्रीकृत  प्रशिक्षण  देने  की  योजना  ।

 (3)  देश  के  विभिन्‍न  बुतकर  सेवा  केंन्द्रों  के  माध्यम  से  डिजाइन  सहयोग  और  प्रौद्योगिक  निवेश
 का  प्रावधान  ।

 (4)  हथकरघा  उत्पादों  की  प्रतिस्पर्धा  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  करघों  से  व  इसके  उपरान्त  की
 प्रोसेसिग  सुविधाओं  की  स्थापना  के  लिए  राज्य  हथकरघा  विकास  निगमों  और  हथक  रघा
 सहकारी  समितियों  को  वित्तीय  सहायता  ।

 (5)  हथकरा  क्षेत्र  में  अनन्य  रूप  से  उत्पादन  के  लिए  कुछ  विशेष  मदों  को  आरक्षित  करक

 हथकरा  क्षेद्र  को  संरक्षण  प्रदान  करना  ।

 (6)  पावरलूम  क्षेत्र  की  तुलना  में  हयकरघा  क्षेत्र  में  कॉस्ट  हैंडीकेप  को  दूर  करने  के  लिए
 हथकरघा  क्षेत्र  को  कई  वित्तीय  सुविधाएं  देना  ।

 विदेशों  कम्पतियों  के  साथ  सिविल  निर्माण  ठेके

 3657,  ओ  बिलासराय  नागनाण  राव  गृन्टवार  :

 क्या  बाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 उन  विदेशी  कम्पनियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिन्होंने  भारत  में  ठेके  लिए  थे  ये  ठेके  कितने

 मूल्य  के  हैं  और  उन्हें  किन-किन  निर्माण  कार्यों  के  लिए  ठेके  दिए  गये  हैं  ;

 इनमें  से  कोत-कौन  से  निर्माण  कार्य  पूरे  होने  वाले  हैं  ;

 क्या  भविष्य  में  इन  कम्पनियों  को  इस  प्रकार  के  और  अधिक  ठेकें  दिये  जायेंगे  ; और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप  सन्त्रो  सलमान  खुशोंद  )  :  से  जानकारी  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  सभापटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 कच्चे  रेशम  के  आयात  पर  रोक

 3658.  श्री  साणिकराव  होडल्या  गावीत  :

 क्या  बस्त्र  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 क्या  सरकार  को  कच्चे  रेशम  के  आयात  पर  रोक  लगाने  के  लिए  कहीं  से  कोई  अभ्यावेदन

 प्राप्त  हुआ  है  क्योंकि  इसका  घरेलू  मूल्य  और  इसके  उत्पादन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा  है  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  सन्त्रो  अशोक  :  जी  हां  ।  सरकार  को  रेशम  के

 आयात  पर  पूरा  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिए  कर्नाटक  सरकार  से  एक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ

 नई  निर्यात  व  आयात  नीति  के  अन्तगंत  कच्चे  रेशम  को  निसिद्ध  सूची  में  शामिल  किया
 गया  है  तथा  इसका  आयात  केवल  लाइसेंस  के  आधार  पर  अथवा  इस  सम्बन्ध  में  जारी  की  गई  सार्वजनिक

 सूचना  के  अनुसार  किया  जा  सकता  इस  प्रकार  सरकार  रेशम  के  ».थात  के  सम्बन्ध  में  पहले  से  ही
 निषिद्ध  दृष्टिकोण  अपना  रहो  है  ।

 इसके  अतिरिक्त  सरकार  ने  यह  भी  निर्णय  लिया  है  कि  पेबरीन  रोग  के  फूट  पड़ने  की  स्थिति  में

 जों  200  टन  रेशम  का  आयात  करने  की  अनुमति  दी  गई  उसमें  से  133.74  3.74  टन  की  ज्ेष  मात्रा  का

 अब  आयात  करने  की  जरूरत  नहीं  है  '

 यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  के  व्यापार  संबंध

 3659.  श्री  हरि  किशोर  सिह  :

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यूरोपीय  आथिक  समुदाय  के  एक  व्यापार  इकाई  टू ंड  यूनिट  बनने  से  पूर्व  उसके

 साथ  व्यापार  संबंध  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  कोई  संधि  व रने  हेतु  प्रयास  किए  गए  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  सनन्‍्त्रालय  सें  उप  मन्‍्त्री  सलमान  :  और  भारत  ई०  ई०  सी०

 सम्बन्धों  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  अर्थोपायों  की  जांच  करने  हेतु  कदम  उठाए  गए  एक  कार्यंदल  की

 स्थापना  की  जा  रही  है  जो  एकीकृत  रूप  में  वित्तीय  तथा  तकनीकी  सहयोग  बढ़ाने  की

 संभावनाओं  का  पता  लगाएगा  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पूृति  और  निपटान  महानिदेशालय  द्वारा  पटसन  के  बोरों  को  खरीद  किया  जाना

 3660.  श्री  सुधीर  गिरि  :

 क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पूति  और  निपटान  महानिदेशालय  ने  पटशन  के  बोरों  की  खरीद  के  लिए  पटसन  मिलों
 को  क्रयादेश  देना  बन्द  कर  दिया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 चल्त्र  संत्र।लय  में  राज्य  मंत्री  अशोक  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता
 ।  हु
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 दिल्‍लो  परिवहन  निगम  कों  कार्यप्रणालों  में  सुधार  लाना

 डा०  महादीपक  सिह  शाक्य  :

 भी  नीतीश  कुमार  :

 भी  आनम्द  रत्म  सौर्य  :

 क्या  अल-मूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  पुनर्गठन  और  इसकी  कायं  प्रणाली  में  सुधार  लाने  हेतु  कोई
 उच्च  स्तरीय  समिति  गठित  की  गई  है

 ह॒दि  तो  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  क्या  हैं  ;

 क्‍या  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है  ;

 यदि  तो  समिति  द्वारा  दिये  गये  सुझावों/की  गई  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 (€)  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 जल-भतल  परिवहन  मनन्‍्त्रालय  के  राज्य  मनन्‍्त्रो  जगदीश  टाईटलर  )  :  और  दिल्ली

 परिवहन  निगम  की  पुनस्थपन  के  लिए  परस्पर  सम्बन्धित  पैकेज  त॑यार  करने  हेतु  वित्त  म.त्री  की  अध्यक्षता
 में  7  1992  को  सरकार  द्वारा  मन्त्रियों  का एक  दल  गठित  किया  गया  दल  का  गठन  निम्न
 प्रकार

 1.  श्री  मन  मोहन  सिंह  अध्यक्ष

 2.  श्री  एस०  बी०  चब्हाण  सदस्य

 3.  श्री  सी०  के०  जाफर  शरीफ  सदस्य

 4.  श्री  पी०  चिदम्बरम  मन्त्री  स्वतन्त्र  सदस्य
 वाणिज्य  मन्त्रालय

 5.  श्री  जगदीश  टाईटलर  सदस्य

 स्वतंत्र  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय

 6.  श्री  पी०  के०  थृंगन  मन्त्रालय  में  ;  सदस्य

 से  मंत्रियों  के  दल  ने  !  :  1992  को  हुई  अपनी  बैठक  में  जल-भूतल  परिवहन
 मंत्रालय  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  दिल्‍ली  परिवहत॒  निगम  के  पुनर्स्थापन  के  लिए  कार्य  योजना  पर  विचार

 किया  और  कुछ  सिफारिशें  की  ।  इन  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  अन्तिम  अनुमोदन  किए  जाने  के  लिए
 आगे  कारंवाई  की  जा  रही  है  ।

 स्वर्ण  भष्डार

 3662.  झो  चस््रेश  पटेल  :

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृत्रा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्वर्ण  आयात  नीति  लागू  करने  के  बाद  देश  में  स्वर्ण  भण्डार  में  वृद्धि  हुई  और
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 Too  मकान  कक» मआ  कमਂ

 यदि  तो  ।  1990,  ।  1991,  1  1:92  और  :0
 1992  कों  स्वर्ण  भण्डार  की  स्थिति  क्या  थी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  रामेश्वर  :  और  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा
 घारित  स्वर्ण  जिसकी  स्थिति  नीचे  दी  गई  के  साथ  स्वर्ण  आयात  नीसि'को  गू  करने  का
 कोई  संबंध  नहीं  है  ।

 भार  तीय  श्शिव  जेंक  फक्रा  कण्डार
 इन  तारीख  को

 1  1990  324,989

 1  1991,  332,563

 1  1992  350,921

 30  1992  350,०23

 कोसी  नदी  का  नेपाल  के  लिए  जलसाग्ग  के  रूप  में  विकास

 |

 3663.  श्री  सूर्य  नारायण  यादव  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बिहार  में  कोसी  नदी  को  नेपाल  सरकार  के  सहयोग  से  नेपाल
 के  लिए  जलमागर्ग  के  रूप  में  विकसित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मन्‍्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  जगदोश  :  के

 पास  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 उड़ीसा  में  रबड़  के  पेड़  लगाना

 3664.  आओ  के०  प्रधानों  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  अब  तक  कितने  हेक्टेयर  भूमि  में  रबड़  के  पेड़  लगाये  गये  हैं  ;

 पिछले  दो  दर्षों  के  दौरान  उड़ीसा  में  रबड़  की  वाधिक  पैदावार  कितनी  हुई  ;

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उड़ीसा  में  कितने  हेक्टेयर  अतिरिक्त  में  रबड़  के

 पेड  लगाने  का  प्रस्ताव  और

 राज्य  में  रबड़  के  पेड़  लगाने  के  लिये  उपयुक्त  पाये  गये  नये  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  ?
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 यवाजिज्य  मस्त्रालय  में  उप  मन्त्रो  सलमान  :
 उड़ीसा  राज्य  में  अब  तक  270

 हेक्टेयर  क्षेत्र  में  रबड़  के  पेड़  लगाए  गए  हैं  ।

 इन  पेड़ों  से अभी  उपज  प्राप्त  होनी  शुरू  नहीं  हुई  है  ।  वर्ष  1963  में  प्रायोगिक  आधार  पर

 कुछ  पोधे  लमाए  गए  इनके  टेपिंग  की  जांच  कर  ली  गई  है  और  इनसे  प्राप्त  उपज  उत्सहृजनक
 पाई  गई  |

 आठवीं  पंच  वर्षीय  योजना  के  दौरान  उड़ीसा  राज्य  में  रबड़  के  पेड़  लगाने  के  लिए  500

 हेक्टेयर  क्षेत्र  का  प्रस्ताव  किया  गया  है|

 रबड़  बोडं  द्वारा  इन  क्षेत्रों  का  सर्वेक्षण  करने  पर  पता  चला  है  कि  डड़ीसा  के  मयूर
 गंजम  और  ढेकनाल  जिले  के  भीतरी  क्षेत्र  रबड़  के  पेड़  लगाने  के  लिए

 उपयुक्त  हैं  ।

 असम  के  राज्य  ग्रामोण  विकास  बेंक  को  पुनविस  सुविधाएं

 3665.  श्री  उद्धव  बर्सन  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  आवास  बैंक  ने  मकानों  के  निर्माण  और  मरम्मत  के  लिए  असम  के  राज्य

 ग्रामीण  विकास  बैंक  को  पुनवि्त  सुविधाएं  प्रदान  की  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  ओर  राष्ट्रीय  आवास  बँक  ने

 सूचित  किया  है  कि  राष्ट्रीय  आवास  असम  सहित  विभिन्‍न  राज्यों  के  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंकों

 को  उनके  द्वारा  संवितरित  पात्र  आवास  ऋणों के  संबंध  में  कुषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंकों  द्वारा  जारी

 किए  गए  ग्रामीण  आवास  डिबेंचरोंਂ  में  (100%  अंशदान  के  रूप  बित्तीय  सहायता

 प्रदान  करता  असम  राज्य  सहकारी  कृषि  एवं  भप्रामीण  विकास  बैंक  लि०  उनके  द्वारा  जारी  किए

 जाने  विशेष  ग्रामीण  आवास  डिबेंचरों  के  लिए  राष्ट्रीय  आवास  बैंक  ढ्वारा  50  लाख  रुपए  की  सीमा

 तक  अंशदान  के  वास्ते  आवेदन  किया  था  ओर  उसे  अनुमोदन  प्रदान  किया  गया  उनके  द्वारा  इसका

 उपयोग  नहीं  किया  गया  है  ।

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 भारतीय  पटसन  निगम  को  अंद

 3666.  प्रो०  सुशान्त  अक्वर्तो  :

 क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  पटसन  निगम  ने  अपने  कार्य  को  चरणबद्ध  रूप  से  बंद  करने  का  निर्णय

 किया  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  तथा  इसके  कितने  कर्मचारियों  की  छंटनी  हो  जाने  की

 संभावना  और
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 (a,

 छंटनी  किये गये  अ्मिकों  को  वैकल्पिक  रोजगार  देने  तथा  पटसन  उत्पादकों  को  समर्थन

 मूल्य  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं/उठाने  का  बिचार  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  अशोक  :  जी  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं

 राष्ट्रीय  कपड़ा  मिगस  के  कर्मचारियों  को  कपड़े  को  खरीद  में  श्यायत

 3667.  श्री  रामेश्वर  पाटोदार  :

 क्या  बस्च्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  अपने  कमंचारियों  को  निगम  का  कपड़ा  खरीदने  में  रियायत
 देता  है  ;

 यदि  तो  निगम  के  कमंचारियों  और  अधिकारियों  को  कितनी  रियायत  दी  जाती
 है  ;  और

 ऐसी  रियायत  देने  के  क्या  कारण  हैं  जबकि  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  मिलें  घाटे  में  चल
 रहीं  हैं  ?

 वस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  अशोक  :  जी  हां  ।

 (a)  रियायत  की  सीमा  10  से  20/  के  बीच  है  तथा  उच्चतम  सोमा  के  अध्ययधीन  होती

 यह  रियायत  कमंचारियों  के  लिए  कल्याण  उपायों  का  एक  भाग  हैं  ।

 उड़ोसा  सरकार  को  ऋण

 3668.  श्री  शोकांत  जेना  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  सरकार  ने  पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान  कितनी  धनराशि  के  ऋण  की  मांग  की  थी
 और  यह  किस  प्रयोजनार्थ  मांगा  गया  ;

 राज्य  सरकार  को  कितनी  घनराशि  का  ऋण  मंजूर  किया  गया  ;

 क्‍या  दी  गयी  ऋण-राशि  राज्य  सरकार  द्वारा  मांगी  गयी  राशि  से  बहुत  कम  थी  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जिस  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रोी  शान्ताराम  वर्ष  1990-91  के  दोरान

 उड़ीसा  सरकार  ने  प्रारम्भिक  घाटे  को  कवर  करने  के  लिए  135  करोड़  रुपए  तथा  वर्ष  के  दौरान  के
 बजटीय  घाटे  को  पूरा  करने  के  लिए  150  करोड़  रुपए  की  सहायता  देने  हेतु  अनुरोध
 राज्य  ने  अपनी  उसी  वर्ष  की  वार्षिक  योजना  के  वित्त  पोषण  के  लिए  250  करोड़  रुपए  के  योजनागत

 ऋण  हेतु  भी  अनुरोध  किया  1991-92  में  राज्य  सरकार  ने  अपनी  उस  वर्ष  की  वाधिक  योजना
 की  वित्त  व्यवस्था  के  लिए  150  करोड़  रुपए  के  योजमागत  ऋण  हेतु  भी  अनुरोध  किया  था  ।
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 से  राज्य  सरकार  के  सभी  अनुरोधों  पर  विचार  किया  गया  था  तथा  1990-91  के

 बजटीय  घाटे  को  कवर  करते  के  लिए  राज्य  को  100  करोड़  रुपए  का  योजना-भिन्‍्त  ऋण  रिलीज  किया
 गया  था  ।  1990-91  में  ही  किए  गए  250  करोड़  रुपए  के  योजनागत  ऋण  के  अनुरोध  को  स्वीकार

 नहीं  किया  गया  था  क्‍योंकि  वह  अनुरोध  नें  वित्त  आयोग  की  दूसरी  रिपोर्ट  के  पैरा  7.31  के  अनुसरण
 में  किया  गया  था  जो  कि  एक  सुझाव  की  तरह  का  था  न  कि  सिफारिश  थी  और  उसे  सरकार  ने  स्वीकार

 नहीं  किया  था  ।  1990-91  में  135  करोड़  रुपए  की  सहायता  तथा  «1991-92  में  करोड़  रुपए
 की  सहायता  के  अनुरोधों  को  केन्द्र  की  वित्तीय  कठिनाइयों  को  मद्देनजर  रखते  हुए  स्वीकार  नहीं  किया

 गया  था  ।

 विदेशों  से  वाजिज्यिक  ऋण

 3669.  श्री  ममताज  अंसारी  :

 श्री  राजेश  कूमार  :

 क्या  विष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  अनेक  कम्पनियों  तथा  एकाधिकार

 और प्रतिबन्ध  त्मक  व्यापार  व्यवहार  अधिनियम  के  अन्तगंत  संचालित  अन्य  कम्पनियों  द्वारा  विदेशों  से

 उच्च  ब्याज  दर  पर  वाणिज्यिक  ऋण  लेने  के  मामलों  में  बुद्धि  हुई  है  ;

 यदि  तो  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  तथा  एकाधिकार  और  प्रतिबन्धात्मक

 व्यापार  व्यवहार  अधिनियम  के  अन्तगंत  संचालिचत  कम्पनियों  द्वारा  लिये  गए  वाणिज्यिक  ऋणों  का

 ब्यौराक्‍या  है  ;

 क्या  प्रत्येक  मामले  में  भारतीय  रिजवं  बैंक  अथवा  सरकार  से  अनुमति  लेना  आवश्यक  है  ;

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  द्वारा  वाणिज्यिक  ऋण  लेने  के  बारे  में  सरकार  की  क्या

 प्रधिक्रिया  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितनी  कम्पनियों  को  ऋण  लेने  की  अनुभति  प्रदान  की  गई  ?

 बित  मंत्रालय  में  राज्य  मस्त्री  रामेश्वर  :  ओरं  नहीं  ।

 हां  !  मध्याव्रधि  और  दीर्घावधि  विदेशी  मुद्रा  उधार  लेने
 क ेलिए  सरकार  और  भारतीय

 रिजर्व  दोतों  की  अनुमति  देने  की आवश्यकता  है  ।  विनिमय  नियंत्रण  मैनुअल  की  परिधि  के  अन्तर्गत

 लिए  गए  6  महीने  तक  के  व्यापार  उघारों  को  छोड़कर  एक  वर्ष  से  कम  अवधि  के  उधारों  के  लिए

 भारतीय  रिजवं  बैंक  की  अनुमति  को  आवश्यकता  होती  है  ।

 विकास  प्रायमिकताओं  के  संगत  प्राकृतिक  प्रयोजनों  के  लिए  निजी  क्षेत्र

 की  कंपनियों  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  उधार  लने  में  कोई  पाबंदी  नहीं  है  बशर्त  कि  उधार  की  शर्ते  वित्त  मंत्रालय

 द्वारा  अनुमोदित  की  गई  हों  ।

 वर्ष  1989-90  से  1991-92  के  दौरान  निजी  ओर  सरकारी  दोनों  क्षेत्रों  के  संस्थानों

 की  संख्या  और  उन्हें  अवुनोदित  विदेशी  मुद्रा  उध्ारों  का  मुल्य  अगले  पृष्ठ  पर  दिया  गया  है  :--
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 मिलियन

 वर्ष  संस्थानों  की  संख्या  मूल्य  ड/लर)

 सरकारी  निजी  सरकारी  निजी

 1989-90  9-90  15  53  2517.29  662.95

 1990-91  |  17  30  1357.25  382.73

 1991-92  2  96  1160.48  529.29
 ०  nod

 दिल्‍लो-कानपुर  सड़क  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोधित  करना

 3670,  श्री  राजेना  अग्निहोत्रो  :

 श्री  भगवान  शंकर  रावत  :

 श्री  सन्‍तोध  कमार  शंगवार  :

 क्या  जल-भूतल-परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  दिल्‍ली  से  कानपुर  तक  की  ग्रांण्ड  ट्रक  रोड  को  राष्ट्रीय
 राजमार्ग  घोषित  करने  के  लिए  कई  बार  अनुरोध  किया  है  ;  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  पर  क्या  कारंबाई  की  है  ?

 जल-जतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगलेश  :  जी

 वितीय  कमी  तथा  अन्य  प्राथमिकताओं  के  कारण  उत्तर  प्रदेश  सहित  अप्रिकांश  राज्यों  के

 अनुरोधों  कोःस्वीकार  कर  पाना  संभव  नहीं  हुआ  ।  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  उत्तर  प्रदेश

 सहित  विभिन्‍न  राज्यों  न ेलगभम  37,566  कि०  मी०  लम्बी  सड़कों  का  नए  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  रूप

 में  घोषित  किए  जाने  के  लिए  135  प्रस्ताव  भेजे  इन  प्रस्तावों  को  विस्तृत  जांउ  किए  जाने  के

 प्रयोजन  से  राज्यः  सरकारों  से  निर्धारित  फाम  में  पूरे  ब्यौरों  । औचित्य  इत्यादि  का  उल्लेख  करते  हुए
 प्रत्येक  प्रस्ताव  के  बारे  में  सूचना  देने  का  अनुरोध  किया  गया  यह  सृ  रना  अनेक  राज्यों  से  अभी  भी

 आती  शेष  है  ।  निधियों  का  भी  अभाव  है  ।  आठवीं  योजना  के  उत्तर  प्रदेश  सहित
 विभिन्‍न  शाज्यों  में  नए  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  बारे  में  किसी  निर्णय  के  संबंध  में  अभी  नहीं  बताया  जा

 सकता  ।

 शाहजहांपुर  जिले  में  राष्ट्रीय  राजमार्थ  पर  बाई  पास  का  निर्माण

 3671:  श्री  सत्यपाल  सिंह  यादव  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  30  !991  के  अतारांकित  प्रश्न  सं०  5195  के  उत्तर
 के  सम्बश्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श््ह
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 उत्तर  प्रदेश  के  शाहजहांपुर  जिले  में  बाई  पास  के  निर्माण  के  मामले  जो  बहुत  दिनों  से
 लंबित  पड़ा  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ;

 इस  बाई  पास  के  निर्माण  में  ऐपी  कौन-कौन  सी  कठिनाइयां  आ  रहीं  हैं  जिसके  कारण

 इसका  निर्माण  कार्य  अभी  शुरू  नहीं  हुआ  है  ;  और

 इन  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  कया  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 जल  भूतल  परिवहन  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  सन्‍त्री  जगदीश  :  से  राज्य

 सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  बाई  पास  के  लिए  जीन  का  पूरी  तरह  से  अधिग्रहण  कर  लिया  गया  है  ।

 8.00  करोड़  रु०  की  अनुमानित  लागत  से  बाई  पास  के  निर्माण  को  संस्वीकृति  के  लिए  1992-93  के

 वाधिक  कार्यक्रम  में  शामिल  किया  गया  राज्य  सरकार  से  कहा  गथा  है  कि  वे  सड़क  तथा  पुल  अंशों

 सहित  पूरी  परियोजना  से  संबंधित  प्राककलन  भिजवाएं  और  उसके  साथ  आर्थिक  विश्लेषण  एवं  पर्यावरण

 झंबंधी  प्रभाव  की  रिपोर्टों  को  भी  संलग्न  करें  ।

 अंडमान  द्ोप  समूह  के  निकट  लीनी  नौसेनिक  अड्ा

 3672.  डा०  आरਂ  सल्ल  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 क्‍या  चीन  ने  अंडमान  द्वीप  समृह  के  निकट  नौसैनिक  अड्डा  स्थापित  किया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गेस  मस्त्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  रक्षा  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री

 एस०  कृष्ण  :  और  सरकार  के  पास  इस  मामले  में  कोई  सूचना  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हथकरघा  मिलों  का  आधुनिकोकरण

 3673.  थी  चन्द्लाल  चसल्त्राकर  :

 ओऔ  डो०  बेंकटेश्वर  राव  :

 क्या  धस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कुल  कितनी  हथकरघा  मिलें  हैं  और  उनमें  कितनी  मिलें  पुरानी  हो  गयी  हैं  ;

 क्‍या  सरकार  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  देश  में  हथयकरधा  मिलों  के  आधुनिकी -
 करण  और  इनको  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  कोई  योजना  बनायी  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इस  पर  कितनी  घनराशि  ख्च  होगी  ?

 बस्च्  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अशोक  :  30.4.92  की  स्थिति  अनुसार

 11.60  लाख  विद्युत  करघे  पंजीकृत  अप्रच'लित  विद्युत  करवों  के  ब्यौरे  नहीं  रखे  जाते  ।

 जी  हां  ।
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 5  वीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  20  नए  विद्युत  करघा  सेवा  केन्द्र  विश्युत  करघा
 के  विद्युत  करधा  बाहुत्य  क्षेत्रों  में  इत्फ्रास्ट्क्चर  सुविधाएं  प्रदान  विद्युत  करणाः

 कामगारों  के  लिए  स्वास्थ्य  बीमा  सावंजनिक  क्षोत्र  के  मैर-अर्थक्षम  वस्त्र  एककों  के  बंद  होने  से

 बेरोजगार  होने  वाले  संभावित  कामगारों  के  लिए  पुनर्वासन  योजनाएं  आदि  बनाई  गई  8  वीं  पंचवर्षीय

 योजना  में  विद्युत  करघा  क्षेत्र  के  लिए  प्रस्तावित  कुल  परिव्यय  98.33  करोड़  रु०  है  ।

 चांदीपुर  में  चांदमारो  क्षेत्र  का  विस्तार

 डा०  कार्तिकेश्वर  पात्र  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  चाँदीपुर  में  चांदमारी  क्षेत्र  का  विस्तार  करने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 कितने  व्यक्तियों  को  विस्थापित  किया  जायेगा  ;  और

 प्रभावित  व्यक्तियों  को कितनी  राशि  का  मुआवजा  दिया  जायेगा  ?

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गेस  मअन्‍त्रांलय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  रक्षा  मन्त्रोलय  में  रथ  मंत्री
 एस०  कृष्ण  :  और  नहीं  ।  लेकिन  कुल  521  एकड़  भूमि  जो सुरक्षा  क्षेत्र  का

 भाग  अजित  की  जा  रही

 लगभग  600  व्यक्तियों  को  विस्थापित  किया

 अनुमान  है  कि  भूमि  के  अर्जन  पर  प्रभावित  व्यक्तियों  को  दिए  जाने  मुआवजे  की
 राशि  सहित  1.45  करोड़  रुपये  की  लागत  आएगी  ।

 सहिला  उच्चमियों  को  ऋण

 3675.  श्री  भूपेख  सिह  हुड्डा  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  और  यरकारी  क्षेत्र  की  अन्य  वित्तीय  संस्थाओं  के  माध्यम  से
 वित्तीय  सहायता  देने  क ेलिए  महिला  उद्यमियों  को  एक  पृथक  श्रेणी  के  रूप  में  बर्गक्रुत  किया  जा
 रहा

 |

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  और  अधिक  महिलाओं  को  अपने  कारोबार  शुरू  करने  के  लिए  मदद  देने  हेतु  कोई  नये
 प्रस्ताव  किये  गये  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  बलबोर  :  से  महिला  उद्यमियों  को
 अपने  प्राथमिकता  क्षेत्र  उधार  कार्यक्रम  के  अंग  के  रूप  में  ऋण  अदान  करते  बैंक  अनुरोध  पर  तभी
 विवार  करे  हैं  यदि  ऋथ  के  प्रताव  सन्नव  हों  ।  मे  डिताधिकारियों  के  हितों  की  सुरक्षा  करने  और

 यह  भी  सुनिश्वत  करते  के  जिर  कि  अजिक  से  अधिक  में  देनाओं  को  प्राथमिकता  क्षेत्र  तथा  अन्य  गरीबी
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 उन्मूलन  कायेक्रमों  के  अन्तर्गत  सहायता  प्राप्त  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  महिला

 हिताधिकारियों  के  लिए  लक्ष्य  दि  धारित  किए  गए  हैं  और  सहायता  प्राप्त  करने  वाले  हिताधिकारियों  में  से

 40%  महिलाएं  होनी  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  भी  वाणिज्यिक  बैंकों  को  ये  अनुदेश  जारी  किए

 हैं  कि जिन  परिवारों  की  मुखिया  महिलाएं  उन्हें  कृषि  निवेशयों  एवं  ऋण  के  आबंटन  में  वरीयता

 प्रदान  की  जानी  स्वरोजगार  उद्यमों  के  लिए  अनुरोघ  करने  वाले  बेरोजगार  एवं  अधे-बेरोजगार

 शहरी  गरीबों  को  प्रोत्साहित  करने  के लिए  बतायी  गई  शहरी  अति  लघु  उद्यमियों  की  योजना  के  अन्तगंत

 40  प्रतिशत  निधियां  महिला  हिताधिकारियों  के  लिए  निर्धारित  की  जाती  इसके  साथ  ही  भ्रामीण

 क्षेत्रों  में  कमजोर  वर्गों  की ऋण  संबंधी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  तैयार  की  गई  विभेदी  ब्याज

 दर  योजना  के  अंतगंत  जहां  बिक्री  योग्य  सामान  बनाया  जाता  है  और  जिसका  वित्तपोषण

 करने  के  लिए  कोई  पर्याप्त  और  भरोसेमंद  साधन  नहीं  है  वे  उत्पादक  प्रयाजनों  के  लिए  ऋण के  पात्र  हैं  ।

 भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बैंक  महिला  उद्यमियों  के  लिए  एक  योजना  का  परिचालन  कर  रहा  है  जिसके

 अन्तर्गत  उन्हें  उदार  शर्तों  पर  वित्तीय  सहायता  देने  के  साथ-साथ  प्रशिक्षण  और  विस्तार  सेवा  समर्थन  भी

 प्रदान  किया  जाता  है  ताकि  वे  लघु  क्षेत्र  में  इकाइयाँ  स्थापित  कर  सकें  ।  इसके  अलावा  भारतीय  लघु
 उद्योग  विकास  बैंक  ने  उद्यम  निधिਂ  नामक  एक  योजना  तैयार  की  है  जो  लघु  क्षेत्र  में  नई

 औद्योगिक  परियोजनायें  स्थापित  करने  में  महिला  उद्यमियों  को  इक्विटी  किस्म  की  सहायता  प्रदान  करती

 भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बैंक  उन  स्वयं  सेवी  एजेंसियों  को  वित्तीय  समर्थन  प्रदान  करने  की  एक

 योजना  का  भी  परिचालन  करता  है  जो  महिलाओं  के  उत्थान  में  उनके  लाभ  के  लिए  काम  करती

 भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम  महिला  उद्यमियों  के  लिए  ब्याज  सब्सिडी  की  एक  योजना  का  परिचालन

 करता  इस  योजना  के  अन्तर्गत  वह  महिला  उद्यमियों
 की

 उन  परियोजनाओं  जिनकी

 अति  लघु  क्षेत्र  में  ।5  लाख  रुपए  तक  की  परियोजना  लागत  की  20,000/-  रुपए

 वाधिक  की  अधिकतम  सीमा  की  शर्ते  पर  एक  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  राज्य  वित्तीय  निगमों  या  राज्य

 स्तरीय  संस्थाओं  या  बैंकों  द्वारा  संवितरित  ऋणों  पर  एक  कालिक  ब्याज  सब्सिडी  प्रदान  की

 जाती  है|

 अभ्तर्राष्ट्रीय  सुद्राकोष  द्वारा  भारत  की  अअथंव्यवस्था  के  समायोजन
 कार्यक्रम  की  पुनराक्षा

 3676.  औ  अंकुशराव  रावसाहेब  टोपे

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष  में  31  1992  तक  की  अवधि  से  संबंधित  भारतीय

 व्यवस्था  के  समायोजन  कार्यक्रम  की  पहली  पुनरीक्षा  पूरी  कर  ली  है  ;

 यदि  तो  उसका  क्‍या  निष्कर्ष  निकला  ;

 क्‍या  दूसरी  पुनरीक्षा  इस  वर्ष  अक्तूबर  में  की  जानी  है  ;  और

 यदि  तो  उसकी  मूल  बातें  क्या  हैं  ?

 बिस  मस्थालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  रामेश्बर  :  हां  ।

 समीक्षा  करने  के  वैकल्पिक  व्यवस्था  के  अन्तगंत  2  1992  को  हमें

 46.2  करोड़  रुपए  एस०  डी०  आर०  की  किश्त  प्राप्त  हुई  है  ।

 99



 लिखित  उत्तर  31  1992

 वैकल्पिक  व्यवस्था  की  दूसरी  समीक्षा  30  1992  को  पूरी  करने  का
 प्रस्ताव  है  ।

 ये  विशेषताएं  1992-93  की  आधिक  नीतियों  के  ज्ञापन  में  बतायी  गयी  हैं  जिसे
 वित्त  मंत्री  के  दिनांक  2-6-92  के  आशय-पत्र

 के  साथ  10  1992  को  सभा  पटल  पर  रखा
 गया  था  ।

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  छंटनो  किए  गए  कामगारों  के  लिए  प्रतिपति  योजना  के  संबंध
 में  त्रिप्षीय  समिति

 3679.  श्री  शंकर  सिह  वाघेला  :

 श्रो०  रासा  सिह  रावत  :

 क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  छंटनी  प्रतिपूर्ति  योजना  तैयार  करने  के  लिए  एक  त्रिपक्षीय  समिति
 गठित  की  है  ;

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम के  प्रबंधकों  द्वारा  मिल-वार  कितने  श्रमिकों
 की  छंटनी  की  गई  ;

 उनकी  छंटनी  के  मुख्य  कारण  क्‍या  हैं  ओर  क्या  छंटनी  किए  गए  श्रमिकों  को  सभी  बकाया
 राशि  का  भुगतान  कर  दिया  गया  है  ;  और

 इस  भुगतान  के  लिए  उक्त  अवधि  के  दौरान  इन  मिलों  को  सरकार  द्वारा  वर्ष-वार  और
 मिल-वार  राज  सहायता  के  रूप  में  कुल  कितनी  घन  राशि  दी  गई  ?

 वस्त्र  मन्त्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्री  अशोक  :  जी  नहीं  ।

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  ने  किसी  भी  कामगार  की  छंटनी  नहीं  की  है  ।

 और  प्रश्न  नहीं

 विश्व  बेंक  सहायता  हेतु  उत्तर  प्रदेश  को  योजनाएं

 3680.  थ्रो  राजेन्द्र  कुसार  शर्मा  :

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  विश्व  बैंक  सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं

 हेतु  परियोजनावार  कितनी  ऋण  राशि  दी

 प्रत्येक  मामले  में  उपयोग  में  न  लाई  गई  धनराशि  कितनी  है  ;

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  विश्व  बैंक  सहायता  हेतु  भेजी  गई  उन  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या

 है  जो  केन्द्र  सरकार  के  पास  लम्बित  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्बर  :  ओर  वर्ष  1990-91  और

 1991-92  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  में  विश्व  बैंक  सहायता  की  वचनबद्ध  परियोजनाओं  की  सूची  और

 90-6-92  को  खर्च  न  हुई  शेष  राशि  संलग्न  में  दी  गई  है  ।

 और  इस  समय  उत्तर  प्रदेश  राज्य  में  विश्व  बैंक  सहायता  के  लिए  सक्रिय  रूप  से

 घीन  योजनाएं  संलग्न  पर  दी  गई  परियोजनाओं  का  वचनबद्धता  संबंधी  समय
 और  सीमा  जिसे  विश्व  बैंक  सहायता  के  लिए  अन्तिम  रूप  से  वचनबद्ध  किया  तैयारी  की

 विक  दाता  अधिमानताओं  और  वचनबद्धता  की  उपलब्धता  पर  निर्भर

 नी

 क्रम  संद्या  १रियोजना  निकासी  न  की  गई
 अधिशेष  राशि

 (30-6-92  की  स्थिति  के

 डालर

 1.  तकनीशियन  शिक्षान  196.6

 2.  बाल  उत्तरजीविता  ओर  सुरक्षित  मातृत्व  198.7

 3.  राष्ट्रीय  एड्स  नियंत्रण  84  0

 4.  मत्स्य  और  झींगी  मछली  पालन  85.0

 उपर्युक्त  परियोजनाएं  र।ष्ट्रीय/बहु-राज्यीय  परियोजनाएं  हैं  जिनके  एक  भाग  को  उत्तर  प्रदेश  में
 भी  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  ये  आंकड़े  परियोजनाओं  के  लिए  समग्र  रूप  में

 क्रम  संख्या  परियोजना  पूर्वानुमानित  परिव्यय
 नन्‍नीयीकी-सक्‍  क  न अअ्ओं२))७इ७अ8इ७?फ७ज----ततत3त3त3त3तेतन्तहतहततमभतमन्‍+त+तततहन  हति_>तऋत_न्‍न्‍.3..3ह8ह8त0  **  अमेरिकी

 अमेरिकी

 उ० प्र० प्राथमिक शिक्षा 200 2... 3० प्र० सोडिक भूमि-उद्धार परियोजना 3. उ० प्र० सार्वजनिक नलकूपना।ओ 200 रा भारतीय वायु सेना में महिलाओं को भर्तों 368 यु० के० रामसूर्तों टिडिवयास : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे के :
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 क्‍या  का  भारतीय  वायु  सेना  में  महिलाओं  की  भर्ती  करने  का  कोई  भ्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  ओर

 किन-कित  शाखाओं  में  ऐसी  भर्तियां  की  जायेंगी  तथा  प्रत्येक  शाखा  में  कतनी  महिलाओं  को

 नियुक्त  किया  जायेगा  ?

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मरत्रो

 एस०  कृष्ण  :  और  भारतीय  वायुसेना  में  महिलाओं  को  प्रायोगिक

 आधार  पर  भर्ती  किए  जाने  का  निर्णय  ले  लिया  गया  चुनी  गई  माहला  उम्मीदवारों  को  अस्थाई  रूप

 से  अल्पसेवा  कमीशन  प्रदान  किया  जाएगा  और  एक  वर्ष  उसकी  पुष्टि  कर  दी  उनकी  नियुक्ति
 की  अवधि  5  से  10  वर्ष  तक  की  होगी  जो  विभिन्‍न  शाखाओं  में  अलग-अलग  होगी  ।  महिला  भ्फसरों  को

 स्थाई  कमीशन  तभी  दिया  जाएगा  जब  वे  इसके  लिए  उपयुक्त  पाई  जाएंगी  और  भारतीय  वायुसेना  को

 उनकी  आवश्यकता  होगी  ।

 जिन  शाखाओं  में  महिलाओं  को  भर्तो  किए  जाने  का  प्रस्ताव  किया  है  वे  हैं  :-

 लेखा  उड़ान  उड़ान

 हेलिकाप्टर  उड़ान  वेमानिक  इंजीनियरी  और  वैमानिक

 इंजीनियरी  |  कुल  12  महिला  उम्मीदवारों  का चयन  किया  गया  है  और  उन्हें  प्रशासन

 और  शिक्षा  शाखाओं  में  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  उनकी  भर्ती  की  प्रक्रिया  अभी  शुरू  नहीं  हुई  है  ।

 एसोसियेशन  आफ  साउथ  ईस्ट  एशिया  लेशन्स  पूर्व  एशियाई  राष्ट्रों  के
 संघ  के  साथ  व्यापार

 3682.  श्रोमतो  सुमित्रा  महाजन  :

 क्या  वाणिष्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  और  दक्षिण-पूर्व  एशिथाई  राष्ट्रों  के  संघ  के  देशों  के  बीच  व्यापार  की  वर्तमान  स्थिति

 क्‍या

 क्‍या  इन  देशों  के  साथ  कोई  संयुक्त  उद्यम  लगाने  के  लिए  हाल  ही  में  किसी  समझौते  पर
 हस्ताक्षर  किये  गये  और

 यदि  तो  तत्सम्बंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वबालिज्य  मन्त्रालय  में  उप  भन्‍त्रो  सलमान  :  वाणिज्यिक  जानकारी  ओर

 सांख्यिकी  महानिदेशालय  से  प्राप्त  आंकड़ों  के  1991-92  के  दौरान  दक्षिण  पूर्व  एशियाई  देशों

 के  साथ  हमारा  कुल  व्यापार  5505.72  करोड़  २०  का  हुआ  ।

 और  हां  ।  1992  से  एशियन  देशों  से  संयुक्त  उद्यम  के  ग्यारह  प्रस्तावों

 को  स्वीकृति  प्रदान  की  गई  है  ।  विस्तृत  विवरण  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया
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 बिहार  को  जनता  कपड़े  का  नियतन

 3683,  भरी  छोड़ी  पासवान  :

 क्या  बस्ञ्ञ  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्यों  को  जनता  कपड़े  के  नियतन  का  लक्ष्य  राज्यों  में  चल  रहीं  हथकरघा  मिलों  और

 उनकी  पूर्व  उत्पादन  क्षमता  के  आधार  पर  निर्धारित  किया  जाता  है  ;

 यदि  तो  गत  वर्षों  के  दोरान  प्रतिवर्ष  बिहार  में  जनता  कपड़े  का  वार्षिक  उत्पादन

 कितना  रहा  ;

 iq)  गत  दो  व्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  बिहार  को  इस  कपड़े  का  वाधषिक  आबंटन  कितना  किया

 गया  है  और  1992-93  के  लिए  प्रस्तावित  लक्ष्य  कितना  है  ;  और

 यह  सुतिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गये  हैं  कि  बिहार  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  क ेगरीब

 लोगों  को  जनता  कपड़ा  आसानी  से  उपलब्ध  हो  सके  ?

 वस्त्र  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अशोक  :  जी  हां  ।

 बिहार  में  वर्ष  1990-91  और  1991-92  के  दोरान  क्रमशः  ?2  मिलियन  वर्ग  मीटर

 और  11.64  मिलियन  वर्ग  मीटर  जनता  कपड़े  का  उत्पादन  हुआ  |

 गत  दो  वर्षों  और  चालू  वर्ष  के  दौरान  बिहार  को  आबंटन  किये  जाने  के  लिए  जनता  कपड़े

 का  लक्ष्य  इस  भकार  है  :  —

 वर्ग  मीटर

 वष  उत्पादन  का  लक्ष्य

 1990-91  42.16

 1991-92  24.00

 199  2-93  21.50

 लक्षित  समूह  में  जनता  कड़े  की
 डिलीबरी  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उत्तरदायित्व  राज्य

 सरकारों  को  भारत  सरकार  द्वारा  निदेश  दिये  गये  है  कि  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  के  लोगों  को  जनता

 कपड़े  का  वितरण  सुनिश्चित  करने  हेतु  आवश्यक  कदम  उठाये  जायें  ।  जनता  कपड़े  के  वितरण  के  लिए

 जारी  मार्गदर्शिका  में  यह  प्रावधान  है  कि  कम  से  कम  75%  कपड़ा  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लक्षित  समूह  को

 बेचा  ग्रामीण  पंचायतों  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ऐसे  अभिकरणों  का  पता  लगाया  जाये  जिनके  अपने

 वितरण  विक्रय  केन्द्र  हों  ।

 भविष्य  निधि  का  बेंकों  में  निवेश

 3684.  श्री  अन्यारासु  इरा  :

 क्या  विस  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  भविष्य  निधि  को  विभिन्‍न  बैंकों  में  निवेश  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  विशेष  नीति
 नाई  जाती  है  ;

 यदि  तो  ब्याज  दर  निर्घारित  करने  हेतु  क्या  दिशा-निर्देश  दिए  गए  हैं  ;

 क्‍या  भविष्य  निधि  का  निवेश  करने  हेतु  दी  जाने  वाली  ब्याज  दर  सिल्न+भिरन  बैंकों  में
 भिन्‍न  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विज्ञार  सभी  बेंकों  की  भविष्य  न्श्चि  के  लिबेश  पर  ब्याज
 दर  के  सम्बन्ध  में  समरूप  नीति  अपनाने  हेतु  कोई  दिशा  निर्देश  जारी  करने  का  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शांताराम  :  आयकर  अधिनियय  के  अधीन
 मान्यता  प्राप्त  भविष्य  निधि  से  अपनी  निधि  को  डाकघर  बचत  बैंक  खाते  अथवा  किसी  अनुसुच्ित  बैंक
 के  चालू  खाते  में  जमा  कराना  अपेक्षित  है  ।  इस  प्रकार  जमा  न  की  गई  निधियों  का  निम्तानुसार  निवेश

 किया  जाना  है  :

 (i)  किसी  राज्य  सरकार  द्वारा  जारी  प्रतिभूतिथों  अथवा  राज्य  सरकार  द्वारा  दी  गई  गारंटी  में

 15  प्रतिशत  से  और

 (ii)  केन्द्र  सरकार  की  विशेष  जमा  स्क्रीम  में  85  प्रतिशत  से  अनधिक  ।

 केन्द्र  सरकार  डाकघर  बचत  बैंक  खाते  में  बाकी  शेष  राशि  पर  5.5  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  की

 दर  से  ब्याज  देती  बैंक  चालू  खाते  पर  ब्याज  नहीं  देते  ।

 और  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 दक्षिण  कोरिया  से  ऋण

 3685.  भी  ग्रूदास  कामत  :

 क्या  जि्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  ही  में  दक्षिण  कोरिया  से  ऋण  मांगा  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ;

 क्या  दक्षिण  कोरिया  सरकार  ने  उच्च  ऋण  हेतु  भारतीय  स्टेट  बैंक  की  गारंटी  को  अस्वीकार

 कर  दिया  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरक!र  दक्षिण  कोरिया  के  निर्देश  के  अनुसार  किसी  अन्तर्राष्ट्रीय  बेंक़  से

 गारंटी  लेने  में  सफल  हुई  है  ;

 यदि  तो  उन  बैंकों  के  क्‍या  नाम  हैं  ;  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 विस  सम्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्जी  रासेश्वर  :  नहीं  ।

 से  ये  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।
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 चूजरात  के  तटबर्तों  क्षेत्रों  में  तस्करो

 3686.  भर  छीतूमाई  गामीत  :

 क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1992  में  अब  तक  पाक  सीमा  पर  गुजरात  के  तटवर्ती  क्षेत्र  में  जब्त  की  गई  तस्करी
 की  वस्तुओं  और  निषिद्ध  वस्तुओं  का  मूल्य  और  ब्यौरा  क्या  और

 पकड़े  गये  तस्करों  की  संख्या  कितनी  है  ओर  उनके  विरुद्ध  क्या  कारंवाई  की  गई  है  ?

 विक्त  अन्त्रालय  में  राज्य  अन्त्रो  रामेश्वर  :  और  कैलेण्डर  वर्ष  1992
 के  दोरान  गुजरात  में  सीमा  शुल्क  प्राधिकारियों  द्वारा  पकड़े  गए  सोने  और  चांदी  की  मात्रा

 और  उसके  मूल्य  तथा  अन्य  निषिद्ध  माल  के  मूल्य  का  ब्यौरा  नीचे  सारणी  में  दिया  गया  है  :---

 सात्रा  मूल्य
 रुपयों

 सोना  152  6.74

 चांदी  2098  6.58  17.03

 अन्य  माल  ना  0.90

 प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  भारत-पाकिस्तान  सीमा  के  निकट  कच्छ  जिले  के  तटीय  क्षेत्र

 में  दर्ज  किये  गये  एक  मामले  3.58  करोड़  रुपये  के  मूल्य  का  /5.725  कि०ग्रा०  सोना

 पकड़ा  गया  सोने  को  एक  प्लवमान  डोंगी  के  साथ  बांध  कर  समुद्र  में  डाल  दिया  गया  था  ।

 लूंकि  सोने  के  बारे  में  किसी  ने  भी  दावा  नहीं  किया  अतः  किसी  व्यक्ति  को  गिरफ्तार  नहीं  किया

 गया  ।

 नाजविक  प्रशिक्षण  संस्थान

 3687.  ओ  के०  मुरली  धरन  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  नोवहन  शिक्षा  ओर  प्रशिक्षण  संबंधी  समिति  ने  देश  में  नाविक  प्रशिक्षण  संस्थान
 स्थापित  करने  की  सिफ्लारिश  की  थी  ;

 यदि  तो  ये  संस्थान  कहां-कहां  खोले  और

 इस  सम्बन्ध  में  अंतिम  निर्णय  कब  तक  लिये  जाने  की  संभावना  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  सन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगवदोश  :  और  नोवहन
 शिक्षा  और  प्रशिक्षण  समिति  ने  देश  में  नाविक  प्रशिक्षण  संस्थान  स्थापित  करने  के  लिए  अगले  पृष्ठ  घर
 लिखित  प्रस्ताबों  की  सिफारिशें  की  हैं  :--
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 (1)  गोवा  में  एक  नई  नाविक  प्रशिक्षण  अकादमी  जिसकी  वार्षिक  क्षमता  600  समुद्र  पूर्व  और

 300  समुद्रगामी  नाविक  स्थापित  करने  के  लिये  भारतीय  राष्ट्रीय  नाविक  संघ
 का  प्रस्ताव  ।  समुद्र  पूर्व  नाविकों  के  प्रशिक्षण  की  क्षमता  को  वर्ष  1995  तक  बढ़ाकर
 1200  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।

 बअम्बई  में  बम्बई  पत्तन  न्यास  की  सहायता  से  पाज्ञता  के  मानकों  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  तथा

 अन्य  शर्तों  के  अध्यधीच  360  समुद्र  पूर्व  नाविकों  के  प्रशिक्षण  के  लिए  विदेशी  मालिक

 तथा  पोत  प्रबंधक  एसोसिएशन  का  प्रस्ताव  ;

 (1!)  सरकार  के  तत्वाधान  में  पारादीप  और  केरल  में  रस्थानों  के  प्रस्ताव  को  वर्ष  1993  के

 प्रारंभ  में  नाविकों  की जनशक्ति  की  समीक्षा  किए  जाने  तक-खला  रहना

 नौवहन  शिक्षा  तथा  प्रशिक्षण  समिति  की  सिफारिशों  की  जांच  करने  के  लिए  एक  शक्ति

 प्राप्त  समिति  गठन  किया  गया  है  ।  शक्ति  प्राप्त  समिति  द्वारा  सिफारिशों  को  जांच  करने  के  बाद  ही

 कोई  अंतिम  निर्णय  लिया  जाएगा  ।

 खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  हारा  लाभ  केन्द्रों  को  स्थापना

 3689.  कुमारी  पुष्पा  देवों  सिह  :

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  ने  लाभ  केन्द्रों  को  स्थापित  करने  का  काये  शुरू
 किया  है  ;

 यदि  तो  इन  केन्द्रों  की  स्थापना  करने  का  प्रमुख  उद्देश्य  क्या  है
 ;

 क्‍या  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  के  पुनर्गठन  करने  की  कोई  आवश्यकता  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  मामले  में  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  संत्री  सलमान  :  हां  ।

 एम०  एम०  टी०  सी०  द्वारा  ऐसे  लाभ  केन्द्रों  की  स्थापना  करने  का  मुख्य  उद्देश्य
 एम०  एम०  टी०  सी०  के  प्रचालन  में  क्वालिटी  प्रबन्ध  धारणा  को  दिन  प्रतिदिन  का  तत्व  बनाना  *

 और  नई  आयात-निर्यात-नीति  के  अन्तगंत  अनेक  मदों  के  ब्रेरसरणीकरण  से

 एम०  एम०  टी०  सी०  के  लिए  इस  बात  की  आवश्यकता  है  कि  वह  गैर  सरकारी  व्यापार से  प्रतिस्पर्धा

 करने  के  लिए  स्वयं  को  ऐसे  विशेष  लाभ  केन्द्रों  के  रूप  में  पुनर्गंठित  इस  संबंध  में  एम०एम०टी  ०सी ०
 जो  कदम  उठाए  हैं  वे  हैं  क्वालिटी  प्रबन्ध  में  नए  बाजारों/उत्पादों  की  पहचान  करना  और

 क्वालिटी  सुधार  तथा  प्रशिक्षण  की  अपेक्षाओं  के  लिए  भारतीय  उद्योग  परिसंघ  में  पंजीकरण  ।

 स्थण  नोति  बोर्ड

 3689.  श्री  हरिन  पाठक  :

 क्या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ः

 क्‍या  सरकार  का  स्वर्ण  नीति  बोर्ड  की  स्थापना  करने  का  विचार  है  ;
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है;:ओऔर

 बोड्ड  को  स्थापित  करने  से  क्या  लाभ  होंगे  ?

 वित्त  सम्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  कामेश्यर  :  से  ऐसा  कोई  प्रस्ताव
 विचाराधीन  नहीं

 करल  में  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  किया  गया  निवेश

 3690.  श्रो  थाइल  जॉन  अंजालोज  :

 क्या  थित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  गत  तीन  वर्षों
 क॑

 दौरान  प्रत्येक  वर्ष  में  भारतीय  यूनिट  राष्ट्रीयकृत  बैंकों
 और  जीवन  बीमा  निगम  की  लघ  बचत  योजना  और  अन्य  जमा  योजनाओं  में  कुल  कितनी  धनराशि
 जमा  की  गई  ;  और

 राज्य  में  इस  जमाराशि  में  से  कितने  धन  का  विभिन्‍न  विकास  परियोजनाओं  में  निवेश
 किया  गया  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  दलबोर  ओर  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से
 मांगे  गए  अनुसार  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती  है  ।  भारतीय  रिजवं  बैंक  की  रिपोर्ट  के  केरल
 में  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  में  ;990,  1991  तथा  1992  के  अंतिम  शुक्रवार  को  कुल
 राशियां  तथा  सकल  ऋण  एवं  उसी  अवधि  के  लिए  ऋण-जमा  अनुपात  निम्नानुसार  थे  :---

 ब

 के

 अंतिम  शुक्रवार  की  स्थिति  जमा  ऋण  ऋण-जमा  अनुपात
 के  अनुसार  राशियां  )

 1990  5037  3211  637

 1991  5934  3483  58.7

 1992  7084  3607  50.9

 इसके  अलावा  यूनिट  ट्रस्ट  आफ  इंडिया  तथा  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  गत  3  वर्षों  1988-89,
 1989-90  तथा  1990-91  के  दोरान  केरल  में  स्वीकृत  सहायता  तथा  संवितरित
 धनराशि  निम्नानुसार  थी  :--

 1988-89 9  1989-90  1990-91

 स्वीकृत  संवितरित  स्वीकृत  संवितरित  स्वीकृत  संवितरित
 ैन्‍न्‍न्‍«के  3  िनन  मनन  33  थन3ततन  अमान

 गूनिट  ट्स्ट  आफ  इंडिया  2.8  4.3  1.8  2.2  1.0
 भारतीय  जीवन  बीमा

 निगम  सहायता )  8.1  5.6.  4.2  4.3  2.1  5.4



 लिखित  उस्रें  3।  1992
 ह  पंजाब

 में  बुनकरों को  सूतो  ध्वे की  सप्लोरईड

 3691.  श्री  कमल  चौधरी  :

 क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वित्तोय  वर्ष  के  दोरान  प्रत्येक  महीने  में  बुनकरों  को  कितनी  मात्रा  में  सूती  धार्गे  की

 सप्लाई  की  गई  अथवा  करने  का  विचार  है  और  कौन  सी  एजेंसी  इसकी  सप्लाई  करेगी  ;

 क्‍या  सप्लाई  की  गई/सप्लाई  की  जाने  वाली  मात्रा  राज्य  में  बुनकरों  की  मांग  को  पूरा
 करने  के  लिए  पर्याप्त  है  ;

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  सूती  रंगों  ओर  रजायनों  की  बढ़ती  हुई  कीमतों

 को  देखते  हुए  पंजाब  के  हथकरघा  बुनक  रों  की  सहायता  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  हैं  ;  और

 रन्द्रीय  सरकार  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  वे  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  में  पंजाब  के  बुनकरों  को  कितनी

 सहायता  उपलब्ध  कराई  गई  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  अशोक  :  सरकार  देश  में  बुनकरों  को

 सीधा  सूती  धागा  सप्लाई  नहीं  करती  है  ।  प्राइवेट  साधनों  के अतिरिक्त  शाज्य  हथकरघा  अभिकरण  केन्द्र

 सरकार  की  वित्तीय  सहायता  से  बुनकरों  को  सूती  धागा  संप्लाई  करने  का  कार्य  कर  रही  है  ।  राष्ट्रीय

 हथक  रचा  विकास  निगम  भी  राज्य  अभिकरणों  के  प्रयत्नों  में  योगदान  दे  रहा  है  ।

 पंजाब  में  सूती  धागे  की  उपलब्धता  की  कोई  समस्या  नहीं  है  ।

 सरकार  हथकरघा  बुनकरों  को  उपयुक्त  मूल्यों  पर  सृत  की  उपलब्धता  सुनिश्चित  कराने  के

 लिए  कई  स्थायी  प्रकार  की  योजनाएं  कार्यान्वित  कर  रही  इन  योजनाओं  में  निम्नलिखित  योजनाएं
 शामिल  हैं  ;  (1)  हैंक  यानें  दायित्व  आदेश  जिसमें  प्रत्येक  सुत  उत्पादक  को  अपने  विक्रेय  सृत  का  कम
 से  कम  50%  हैंक  के  रूर  में  पक  करना  होता  (2)  नई  बुनकर  सहकारी  कताई  मिलों  की  स्थापना
 और  वतंमान  कताई  मिलों  का  विस्तार  तथा  उनका  (3)  हथकरघा  बुनकरों  को  मिल
 गेट  मूल्यों  पर  सृत  की  आपूर्ति  की  योजना  ।  इसके  अतिरिक्त  हथकरपा  क्षेत्र  में  प्रयोग  होने  वाले  निवेश
 में  कई  प्रकार  की  वित्तीय  रियायतें  दी  गई  हैं  ।

 हथकरा  क्षेत्र  क ेविकास  के  लिए  गत  3  वर्षो  के  दौरान  पंजाब  सरकार  को  दी  गई
 वित्तीय  सहायता  का  विवरण  इस  प्रकार  --

 रुपयों

 वर्ष  जारी  की  गई  राशि

 1989-20  32.31
 1990-91  50.62
 1991-92  43.86

 बिहार  में  सेमिक  स्कूल

 3692.  आओ  साइसन  भरांडो  :

 क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 180  .
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 बिन  न  नल  तीन  न  तन  en  न

 बिहार  में  अब  तक  कितने  ज््यानों  पर  सैनिक  स्कूल  खोने  गए  हैं  ;

 उनमें  कितने  विद्यार्थी  अध्ययनरत  हैं  और  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  पर  कितना
 व्यय  किया  गया  ;

 रा

 क्‍या  राज्य  में  और  अधिक  सैनिक  स्कूल  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 े  पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  बेस  मंत्रहत्य  में  राज्य  संत्रो  तथा  रक्षा  मन्त्रालय  राज्य  संत्रो
 एस०  कृष्ण  :  )  सैनिक  स्कूल  सोसाइटी  का  ब्रिहार  में  केवल  एक  ही  सैनिक  स्कूल

 यह  तिलैया  में  है  ।

 सैनिक  तिल॑ंया  में  छात्रों  की  संख्या  और  लेखा  वर्ष  वर्ष  1988-  9  से  1990-91
 तक  की  अवधि  में  इस  स्कूल  द्वारा  किया  गया  व्यय  इस  प्रकार  हैं  ---

 वर्ष  छात्रों  की  संख्या  व्यय
 छात्रों  रुपये

 1988-89  925  10375...

 1989-90  993  112.15

 958  11690

 नहीं  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 परियोजनाओं  के  लिए  तियेशी  सहायता

 3693.  ओ  सुरण  सण्डल  :

 क्या  जित्त  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जमंनी  और  फ्रान्स  सहित  कुछ  देशों  ने  देश  की  कुछ  परियोजनाओं  के  लिए  सहायता

 देने  का  प्रस्ताव  किया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 ये  परियोजनाएं  किन-किन  राज्यों  में  स्थापित  की  जाएंगी  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्बर  :  हां  |  जमंनी  ओर  फ्रान्स  सहित

 बहुत  से  दाता  देशों  ने
 भारत  को  परियोजना  संबंधी  सहायता  देने  का  प्रस्ताव  क्या  है  ।

 और  विदेशी  सहायता  से  स्थापित  की  जाने  वाली  किसी  नई  संभावित  परियोजना

 अंतगत  देश  के  विभिन्‍न  राज्यों  में  परियोजना  का  क्षेक्वार  बंटबारा  सहाथता  संबंधी

 विस्तृत  परियोजना  दाता  देशों  की  प्राथमिकताओं  तथा  वयनतबद्ध  सहायता  कीं  उपलब्धता  पर

 निर्भर  करेगा  ।
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 पश्चिम  बंगाल  को  ऋण

 3694.  भ्री  बीर  सिह  महतो  :

 क्या  जिस्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  कितनी
 राशि  की  मांग  की  गई  और  राज्य  सरकार  को  वष-वार  कितनी  ऋण-राशि  दी  गई  ;

 क्‍या  मांग  की  गई  ऋण-राशि  से  कम  धन-राशि  प्रदान  की  थई  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बित  मंत्रालय  में  र/ज्य  मंत्री  शांताराम  :  1989-90  89-90  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार

 से  कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  था  ।  1990-91  में  राज्य  सरकार  ने  अपने  योजनागत  व्यय  को

 सुनिश्चित  करने  तथा  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्रों  में  व्यय  करने  हेतु  200  करोड़  रुपए  का  मध्यम  अवधि

 ऋण  माँगा  था  !  अगले  वर्ष  अर्थात्‌  199  1-92  राज्य  सरकार  ने  अपने  उस  वर्ष  के  योजनागत

 परिव्यय  को  सुनिश्वित  करने  के  लिए  2.0  करोड़  रूपए  के  मध्यम  अवधि  ऋण  हेतु  अनुरोध  किया

 उन्होंने  1991-92  की  वाबिक  योजना  का  वित्त  पोषण  करने  हेतु  गाडगिल  फार्मूले  स ेअलग  155  करोड़

 रुपए  के  योजनागत  ऋण  हेतृ  भी  जोर  दिया  ।

 और  1990-91  में  200  करोड़  रुपए  के  ऋण  के  अनुरोध  को  केन्द्र  की  अपनी

 अर्थोषायों  की  कठिनाइयों  के कारण  स्वीकार  नहीं  किया  गया  1991-92  के  दौरान  ऋण  हेतु

 अनुरोध  को  भी  स्वीकार  नहीं  किया  गथा  था  क्योंकि  तब  तक  केन्द्र  ने  राजकोषीय  संतुलन  बहाल  करने  हेतु
 उपाय  करने  शुरू  कर  दिए  थे  ।

 दिल्‍लो  में  लघु  बचत  योजनाओं  के  अन्तर्गत  जमा  राशि

 ]
 3695.  शो  एन०  ले०  राठवा  :

 क्या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  वित्त  वर्ष  के  दोरान  दिल्ली  में  लघु  बचत  योजवाओं  के  अलगंत  कितनी  राशि

 जमा  हुई  ;

 चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  कितनी  घनराशि  जमा  करने  का  लक्ष्य  रखा  गया  है  और  यह
 लक्ष्य  पिछले  वर्ष  के  लक्ष्य  की  तुलना  में  कितने  प्रतिशत  अधिक  है  ;  और

 चालू  विस  वर्ष  के  दौरान  अब  तक  यह  लक्ष्य  कितना  प्राप्त  हो  पाया  है  ?

 बिश्त  मंत्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  दलबोीर  वर्ष  1991-92  के  दौरान  दिल्ली  में

 अल्प  बचत  स्कीमों  के  अन्तर्गत  निवल  संग्रहों  क ेअनन्तिम  आंकड़े  1-7.51  करोड़  रुपए  बंठते  हैं  ।  इनमें

 बैंकों  के  माध्यम  से  लोक  भविष्य  निश्रि  स्क्रीम  तथा  सेवा-तिवृत्त  होते  ने  कर्पेव/रियों  की  जमा

 जो  कुछ  समय  पश्चात्‌  उपलब्ध  हुई  से  होने  वाले  निव्रल  संग्रह  शामित्र  नहीं
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 केन्द्रीय  बजट  में  दर्शाह  गये  केन्द्रीय  सरकारਂ  के  अल्क  बचत  संग्रहों  के  अनुमानों  में
 संघ  राज्य  क्षेत्रवार  समुच्चयन  नहीं  हैं॥  तथापि  योजना  प्रयोजनों  के  लिए  राज्य  सरकारों  तथा  संघ
 राज्य  क्षेत्र  के  प्रशासनों  द्वारा  कुछ  आन्तरिक  लक्ष्य  स्वीकार  किए  जाते  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  वर्ष
 1992-92  2-9  2  के  लिए  459  करोड़  रुपए  का  आन्तरिक  लक्ष्य  स्वीकार  किया  जो  वर्ष  1991-92  के
 425  करोड़  रुपए  के  संशोधित  लक्ष्य  की  तुलना  में  15  प्रतिशत  की  वृद्धि  का  द्योतक  है  ।

 चांलूँ  वित्त  वर्ष  के  दौरान  1992  तक  दिल्ली  में  निवल  अल्प  बचत  जिनमें

 बैंकों  के  माध्यम  से  लोक  भविष्य  निधि  तथा  सेवा-निवृत्त  होने  वाले  कर्मचारियों  की  जमा  योजनाएं
 शामिल  नहीं  32  लाख  रुपए  राशि  कं  थे  ।

 राष्ट्रीय  सड़क  सुरक्षा  परिथद  हारा  आयोधित  बेठकें

 3596.  भरी  सदन  लाल  खुराना  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1992  के  राष्ट्रीय  सड़क  सुरक्षा  परिषद  द्वारा  कितनी  बैटकें  आयोजित  की

 गई  ;  और

 इनमें  क्या  सिफारिशें  की  और  उन  पर  क्या  कारंबाई  की  गई  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  राष्ट्रीय  सड़क

 सुरक्षा  परिषद की  1992  में  कोई  बैठक  नहीं  हुई  है  ।

 उपर्युक्त  के  उत्तर  को  देख्षते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के एककों  की  वित्तीय  स्थिति

 3697.  भरी  बी०  वेवराजन  :

 क्या  बलस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  के  अंतगंत  सरकारी  क्षेत्र  के  कितने  एकक  हैं  और  उन्हें  पिछले  वर्षों
 के

 दौरान

 कितना-कितना  लाभ  अथवा  घाटा  हुआ  ;

 क्या  बहुत  से  एकक  घाटे  में  चल  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  ओर

 उन  एककों  को  अथे-क्षम  बनाने  क॑  लिये  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वस्त्र  मन्त्रालय  में  राज्य  सनन्‍्त्रो  अशोक  :  वस्त्र  मत्रालय  के  अधीन  सार्वजनिक

 क्षत्र  के  9  एकक  कार्य  कर  रहे  सरकारी  क्षेत्र  के इन  छककों  के  लाभ  ओर  हानि  के  ब्योरे  अगले  पृष्ठ
 पर  दिए  गए  हैं  :
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 र०  लाभ  (+)  है
 हानि  (-)

 सरकारी  क्षेत्र  के  1989-90  1990-91  1991-92

 उपक्रमों  के  नाम

 एन०टीगण्सी०
 -  203.53  —  191.58  -32 1.21

 एन०एच०डी०सी  ०  +  1.2923  +  1.39745  +0.0631

 डी०आई०सी  ०  -  15.35  —  31.36  —

 जी०सी०आई०  न  23.24  +  62.85  +32.07  (६)

 एन०्जे०एम०सी
 -  53.47  - 65.18  -  60.00

 जी  ढीसी  ०आई  ०  +21.18  +25.23  -  सपलब्ध  नहीं

 सी०सी०आई०सी  ०  +0.4721  + 1.203  $  0.6975

 एन०एच०एस  »डी  ०सी  -  0.1538  -  0.4663  —  736(  *

 एच  ०एच०ई०सी  ०  एककों में मिलों का  -  करने के लिए  एक

 पी  5-  अनन्तिय

 अनुमानित

 जी

 इनमें  हुए  घाटों  के
 कारण  निम्तोकत  अनुसार

 अप्रचचित  मशीनें

 (2)  कम  उत्पादकता

 (3)  फालतू  श्रमिक  बल

 (4)  क्ाधुनिकीकरण  के  लिए  पर्याप्त  विधियों  का  अभाव

 (5)  अनिवायें  कच्चे  माल  की  अनुपलब्धता

 (6)  अधिक  ब्याज  भार  आदि

 सरकारी  क्षेत्र  के  एककों  में  मिलों  का  पुनरुड्धार  करने  के  लिए  एक  नीति  बनाई  है  जिसमें

 श्रमिक  सुव्यवस्थीकरण  वित्तीय  पुनः  निर्माण  गादि  दि  निहित  हैं  ।

 रेशम  का  धागा

 क्या  बस्तर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 234
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 पिछले  छः  महीनों  के  पेब्राइन  रोग  के  कारण  रेशम  के  उत्पादन  को  हुए  नुकसान
 का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इस  समय  चीनी  कच्चे  रेशम  धागे  पर  सरकार  द्वारा  किस  दर  से  आयात  शुल्क  प्रभारित
 किया  जा  रहा  है  ?

 ह

 वस्त्र  म्जालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  आन्ध्र  प्रदेश  और

 तमिलनाडु  जैसे  प्रमुख  रेशम  उत्पादक  राज्यों  में  1991  और  उसके  बाद  पेब्नरीन  जिससे

 रेशम  कोसा  उत्पादन  प्रभावित  होता  फैलने  की  सूचना  मिली  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  और  संबद्ध

 राज्य  सरफारों  ने  तत्काल  उपयचारी  उपाय  किये  और  इन  राज्यों  में  1992  के  माह  में  इस  रोग

 पर  नियन्त्रण  पा  लिया

 पिछले  कलैण्डर  वर्ष  की  जनवरी  से  जून  की  अवधि  और  92  से  1992  की

 अवधि  के  दौरान  इन  राज्यों  के  सरकारी  कोसा  वाजारों  में  किए  गए  कोसा  सौदों  के  विवरण

 निम्नानुसार  हैं  :--

 91  92

 कर्नाटक  24,914  23,960

 आन्ध्र  प्रदेश  3,036  3,521

 तमिलनाड  598  869

 इन  राज्यों  ने  1992  की  अवधि  के  लिये  कच्चे  रेशम  के  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में

 आंकड़े  अभी तक  नहीं  भेजे  हैं  ।

 कच्चे  रेशम  याने  यानें  पर  आयात  शुल्क  की  दर  यथा  मूल्य  30%

 कलकतसा  पत्तत  पर  नया  कंटेनर  टर्मिनल

 3699.  झो  सनत  कुमार  संडल  :

 क्या  जल-भूलल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कलकता  पोर्ट  ट्रस्ट  का  विचार  एशियाई  विकास  बैक  की  सहायता  से  एक  नया  कंटेनर

 ट््षिनल  स्थापित  करने  का  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  संबंधित  श्रमिक  संघों  से  इस  सम्बन्ध  में  विचार  बिमर्श  किया  गया  था  ;  और

 यदि  तो  इस  पर  उनकी  क्‍या  प्रतिक्रिया  और  यह  कलकत्ता  पोर्ट  ट्रस्ट  पद्धति  के

 कितना  अनुरूप  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  हां  ।  कलकत्ता

 पतन  न्यास  एशियाई  विकास  बैंक  की  सहायता  से  कंटेनर  हैंडलिग  सुविधाएं  स्थापित  कर  रहा  है  ।

 इस  योजना  की  संस्वीकृत  लागत  24.37  करोड़  रु०  है  और  एशियाई  विकास  बैंक  644
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 मिलियन  अमेरिकी  डालर  का  ऋण  दे  रहा  एशियाई  विकास  बैंक  के  ऋण  का  उपयोग  यांत्रिक  उपकरण
 तथा  कंभ्प्यूटर  खरीदने  के  लिए  किया

 जी  हां  ।

 मजदूर  संघों  ने  कंटेनर  हैंडलिग  सुविधाएं  चालू  करने  का  स्वागत  किया  कंटेनर  हैँडलिंग

 सुविधाओं  का  कार्य  कलकत्ता  पत्तन  न्यास  के  नमूने  पर

 र/ष्ट्रीय  वस्त्र  मिगस  ओर  क्षिटिश  इब्डिया  कारयोशेशन  कानपुर  को

 इकाइयों  में  उत्पादन

 3701.  श्री  ताराचन्व  खंडेलवांल
 :

 क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 कातपुर  में  स्थित  ब्लविटिश  इण्डिया  कारपोरेशन  लिमिटेड  और  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के

 अन्तगंत  चलने  व्गली  मिलों  में  पिछले  वर्ष  के  दौरान  हुए  उत्पादन  इसके  मूल्य  और  मात्रा  का  ब्यौरा

 क्‍या

 क्‍या  इन  दो  निगमों  के  अस्तर्गत  कार्य  करने  वाली  इकाइयों  को  कच्चे  माल  की  सप्लाई

 और  आयात  के  मामले  में  नितांत  उपेक्षा  की  जा  रही  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ;  और

 सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  कदम  उछाए:हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 वस्त्र  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  वर्ष  1991-92  के  दौराम  कानपुर
 स्थित  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  तथा  ब्रिटिश  इंडिया  कारपोरेशन  के  अधीन  मिलों  क॑  उत्पादन के  ब्यौरे  नीचे

 दिए  गए  हैं  :--

 ऋण्सं०  मिलों  के  ताम  उत्पादन

 मात्रा  मूल्य

 कपड़ा  या  यानें  लाख  ०

 हर

 1  2  3  4

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम

 1.  मयूर  मिल्स  39.67  1.40  4.97

 2.  न्यू  विक्टोरिया  मिल्स  32.80.  --  4.85

 3.  स्वदेशी  काटन  मिल्स  39.13  1.04  5.29

 4.  लक्ष्मी  रतन  काटन  मिल्स  21.38  063  3.36

 5.  अथर्ठेन  मिल्स  3.14  0.81  0.24
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 2  3  4  ।

 ब्रिटिश  इण्डिया  कारपोरेशन

 1.  कानपुर  वूलन  मिल्स  10.73  न  15.10

 2.  एल्गिन  मिल्स  162.80  न  23.13

 3.  कानपुर  टेक्सटाइल  99.48  जगा  15.99

 से  कानपुर  ब्थित  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  तथा  ब्रिटिश  इण्डिया  कारपोरेशन  के
 धीन  मिलें  संसाधन  संबंधी  आधुनिकीकरण  की  कम  क्षमता  उपयोग  लथा  फालतू
 श्रमिकों  की  समस्याओं  का  सामना  कर  रही  हैं  ।  कायंशील  पूँजी  की  अनुपलब्धता  के  फलस्वरूप  कच्चे

 माल  आदि  की  खरीद  में  कमी  हुई  एन०  टी०्सी०  और  बी०  आई०  सी०  ने  इन  मिलों  का  पुनरुद्धार
 करने  के  लिए  नीतियां  तैयार  की  हैं  जिनमें  आधुनिकीक  श्रमिक  बित्तोय  पुनर्निर्माण
 आदि  निहित  हैं  ।

 ओरिएन्टल  इन्श्योरेंश  कम्पनी  लिमिटेड

 3702.  छा०  सो०

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  ओरियंटल  इन्श्योरेंस  कम्पनी  लिमिटेड  ने  मृद्ध  से
 ध्वस्त

 खाड़ी  बेश,कुवत
 में  अपना

 कारोबार  शुरू  कर  दिया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्‍या  कम्पनी  को  युद्वोत्तर  पु्नानर्भाण  कार्य  से  कुछ  विदेशी  मुद्रा  की
 आय  हुई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  ओर  (a)  ओरिएन्टल

 इंप्योरेंश  कम्पनी  लिमिटेड  ने  20  1991  से  अपना  कारोबार  फिर  से  शुरू  कर  दिया  है  ।

 और  1992  तक  कम्पनी  ने  581,636  कुवत  दोनार  के  सकल

 प्रत्यक्ष  प्रीमियम  का  अर्जन  किया  है  जिसमें  युद्ध  क ेपश्चात  की  अवधि  के  बाद  पुनर्निर्माण  काये  के  दौरम्ण

 का  प्रीमियम  भी  सम्मिलित  है  ।

 राष्ट्रीय  जलमार्ग  संख्या  ।  पर  माल  बाहक  जहालों  को  आवाजाही

 3703.  जी  जिजय  कुमार  यादव  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  फरेंगे  कि  :

 क्‍या  गंगा  नदी  के  हल्दिया  गीय  जलमाग्ग  संख्या  |  पर  माल  बाहक  जहाजों

 तथा  एल  सी०्टी०  स्टीमरों  की  आवाजाही  1992  से  बन्द  कर  दी  गई  है  ;

 01१
 हर
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  जहाज  को  आवागमन  के  पुनः  जारी  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  सन्त्रालय  के  राज्य  मंत्रों  जगदीश  टाईटलर  ,  और  केन्द्रीय

 अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  निगम  द्वारा  कहलगांव  तथा  कारागोला  के  बीच  एल०सी०टी०  फैरी  सेवा  |

 1992  से  बन्द  कर  दी  गई  थी  क्‍योंकि  कपनी  को  इस  सेवा  से  भारी  घाटा  हो  रहा  था  ।  फरी  सेवा  मूलतः
 राज्य  का  बिषय  है  और  उनसे  तदनुसार  उचित  कारंबाई  करने  के  लिए  कहा  गया

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 नए  शेयर  पन्नों  की  निगरानो

 ]

 3704.  भी  आर०  सुरेम्र  रेह्ो  :

 क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  भारतीय  रिजवं  बैंक  और  यौजना  आयोग  के  साथ  मिलकर  संयुक्त
 रुप  से  शैयर  बाजार  में  आने  वाले  नए  शेयर  पन्नों  पर  पर  निगरानी  रखने  का  है  ;

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  की  मुख्य  शर्तें  क्या  हैं  ;

 क्या  प्रस्ताव  को  कार्य  रूप  दे  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्‍या  परिणाम  निकले  हैं  ;  और

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  को  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्री  रामेश्बर  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 से  (७)  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 नेशनल  जूट  संनुफेक्थरर्स  कारपोरेशन  को  छूट  को  सप्लाई  रोकना

 3705.  श्रो  केशरो  लाल  :

 क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  जूट  कारपोरेशन  ऑफ  इण्डिया  ने  नेशनल  जूट  मैनुफैक्चरसं  कारपोरेशन  की  मिलों  को

 जूट  की  सप्लाई  बन्द  कर  दी  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ओर  राज्यवार  उन  मिलों  का  ब्योरा  क्या  है  जो  इस

 कारण  प्रभावित  हुएं  हैं  ; और

 सरकार  ने  इस  सवध  में  क्या  कार्यवाही  को

 वस्त्र  सन्त्रालय  सें  राज्य  सन्‍्त्रो  अशोक  :  भारतीय  पटसन  मिग्रम

 कह
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 जे०  एम०  सी०  को  पारस्परिक  रूप  से  तय  की  गई  शर्तों  के  अनुसार  कच्चे  पटसन  की  सप्लाई
 करने  को  तयार

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 री  साधारण बोसा  तिगस  हारा  निपषटाये  गये  थोसा  दावे

 ]
 3706.  प्रो०  रीता  वर्मा  :

 भी  थेतन  पी०एस०  चौहान  :

 भी  महेश  कनोडिया  :

 झो  नरेश  कुमार  बालियान  :

 क्या  बिख  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  1०9  .-92  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  बीमा
 सम्बन्धी  कितने  दावे  दजं  किए  गए  तथा  साधारण  बीमा  निगम  द्वारा  निपटाए  गाए  और  गत  तीन  वर्षों  के

 आंकड़ों  की  तुलना  में  इन  आंकड़ों  की  स्थिति  क्‍या  है  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  |भो  दलबीर  :  भारतीय  साधारण  बीमा  निगम  एयर  इण्डिया
 और  इण्डियन  एयरलाइन्स  के  विमानन  संबंधी  बीमा  कारोबार  की  हामीदारी  करता  इसकी  चार
 सहायक  कम्पनियाँ  सारे  देश  में  साधारण  बीमा  कारोबार  करती  कंपनियों  द्वारा  सूचित  किए  गए
 और  निपटाए  गए  दावों  से  संबंधित  आंकड़ों  का  राज्यवार  संकलन  नहीं  किया  जा  भारतीय
 साधारण  बीमा  बम्वई  और  इसकी  चार  सहाथक  कंपनियों  द्वारा  वर्ष  1991-92  और  उससे
 पहले  के  तीन  वर्षों  के  दौरान  सूचित  किए  गए  और  निपटाए  गए  दावों  की  संख्या  निम्नलिखित

 बर्षे  किए  गए  दावों  की  संख्या  निपटाए  गए  दावों  की  संख्या +  रातों  को  संख्या
 सा०ण्बी>नि०  चार  सहायक  कंपनियां  सा०्बी०नि०  चार  सहायक

 कंपनियां

 1988-89  660  22,46,927  639  21,26,717

 (15
 1989-90  609  19,07,756  3526  18,22,810
 1990-91  €25  19,9:,094  511  20,35,067
 1991-92  711  20,66,454*  724  20,09,626*

 *खबस्तिम  आंकड़े
 देकों  में  उल्‍य  पद

 ]
 3707.  ञओी  जयमीस  सिंह  बरार  :

 औी  नोतोश  कुसार  :

 ओो  संदोपन  भगवान  थोराज  :

 ली  सर्यद  शाहाबुह्दौन  :
 ओ  हरिकशोर  सिह  :

 क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :
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 1  1992  की  स्थिति  के  अनुसार  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  में  चे4रमैन
 मैनेजिंग  डायरेक्टर  और  मैनेजिंग  डायरेक्टरों  के  कुल  केतने  पद

 उक्त  तिथि  को  इन  बैंकों  में  पदेत  डायरेक्टरों  को  छोड़कर  डायरेक्टरों  के  कितने

 ।  को  उक्त  भाग  और  में  उल्लिखित  कितने  पद  रिक्त  पड़े  थे  ;

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  कितने  अतिरिक्त  पद  रिक्त  हुए  ;

 इसी  वर्ष  के  दौरान  कितने  पद  भरे  गये  ;  और

 यदि  कोई  पद  रिक्‍त  पड़े  हैं  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  दलबोर  :  से  भारतीय  स्टेट  बैंक  और  20
 बैंकों  के  लिए  जिनमें  के-द्री५  सरकार  एक  नियुक्ति  प्राधिकार  अध्यक्ष/अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  निदेशक  और

 राष्ट्रीयकृत  प्रवन्ध  निदेशक  के  पदों  से  सम्बद्ध  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।  सरकार  ने  रिक्तियों
 को  भरने  के  लिए  पहले  ही  आवश्यक  उपाय  प्रारम्भ  कर  दिए  हैं  ।

 1.  अध्यक्ष/अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध

 प्रबन्ध  निदेशक  के  पदों  की  संख्या

 जिम्हें  कानून  के  अनुसार  नियुक्त
 किया  जा  सकता  है

 2.  मैर  सरकारी  निवेशकों  के  पदों  की

 सैंकुया  जिन्हें  कानून  के  अनुसार

 नियुक्त  किया  जा  सकता  है

 3.  1.6.1991  की  स्थिति  के

 सार  अध्यक्ष/अध्यक्ष

 प्रबन्ध  प्रबन्ध
 निदेशक  ओर  गैर  सरकारी

 निदेशकों  के  पदों  की  संख्या

 4.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध

 प्रबन्ध  निदेशक  और  गैर  सरकारी

 निदेशकों  के  पदों  की  संख्या  जो

 2.6.1991  से  30.6.1992  के

 दौरान  खाली  हुए  थे

 5.  अध्यक्ष/अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध

 प्रबन्ध  निदेशक  और  गैर  सरकारी

 निदेशकों  के  पदों  की  संख्या  जो

 2.6.1991  से  30.6-1992

 तक  की  अवधि  के  दोरान  भरी  गई
 थीं

 विवरण

 20  राष्ट्रीयक्ृत  बैंक  भारतीय  स्टेट  बैंक
 (1)  अध्यक्ष  और  प्रबन्ध  ([)

 निदेशक--प्रत्येक  (11)  प्रबन्ध
 बंक  में  एक  दो  से  अधिक  नहीं

 प्रत्येक  बेंक  में  नो  दो  से  कम  नहीं
 ओर  से  अधिक

 ।  नहीं

 (1)  अध्यक्ष  और  गेर  सरकारी
 प्रबन्ध

 (11)  गैर  सरकारी
 0

 (1)  अध्यक्ष  ओर  (1)  प्रबन्ध
 प्रबन्ध  (11)  गैर  सरकारी

 (41)  गैर  सरकारी  निदेशक-शून्य

 (I)  अध्यक्ष  और  प्रबन्ध  (1  अबन्ध

 (HN)  गैर  सरकारी

 (77)  गैर  निदेशक-सुन्य

 राणा न

 ,
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 सहाराष्ट्र  क ेलिए  केल्तोय  सड़क  निधि  का  ह्स्सा

 3708.  भरी  मुकुल  आलक्ष्ण

 क्या  जल-भूलल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  महाराष्ट्र  सरकार  से  केन्द्रीय  सड़क  निधि  में  उसके  हिस्से  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार
 को  कोई  अभ्यावेदन  हुआ  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 जल-भूतल  परिबहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जयदीश  :  संसद  ने
 केन्द्रीय  सडक  निधि  में  वृद्धि  करने  के लिए  13.5.88  को  ऐक  संशोधित  संकल्प  पारित  किया  था  लेकिन

 इस  आधार  पर  इसमें  अभी  तक  वास्तविक  वृद्धि  नहीं  हुई  केन्द्रीय  सड़क  निधि  के  पुराने
 संकल्प  के  अनुसार  31.3.93  को  महाराष्ट्र  के  लिये  10.58  करोड़  रु०  कीं  शेष  राशि  उपलब्ध

 होने  पर  राज्य  सरकार  द्वारा  प्राथमिकता  के  आधार  पर  भेजीं  गई  17.70  करोड़  Fo  की  लागंत  वालीं

 42  स्कीमें  अनुमोदित  ऋर  दी  गई  थी  जो  इस  शर्तें  के  अध्यक्षीन  दी  थी  कि  10.58  क्ररोड़  रू०  अधिक

 लागत  को  राज्य  सरकार  द्वारा  अपने  योजनागत  संसाधनों  से  पूरा  किया  जाएगा  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  ०4  को  थोड़ा  करमा  ।

 3709.  भरी  अन्ना  जोशी  :

 क्या  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  को  क़रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं  ०-4  के  से  किलोमीटर  67  तक  के  भाग  को  चार

 लेन  वाला  बनाने  का  हार्य  1992-93  2-93  के  दौरान  आरम्भ  फिये  जाने  का  विचार

 यदि  तो  उसके  लिए  क्या  समय  सीमा  निर्धारित  की  गई  है  ;

 परियोजना  के  लिए  कितना  धन  आवंटित  किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ;

 जलभूतल  परिवहम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जग्रदोश  :  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  विकास  कार्य  प्कल  प्राथमिकताओं  तथा  संसाधनों'की  उपलब्धता  के

 आधार  पर  किए  जाते  हैं  |  वाधिक  कार्यक्रम  199  2-93  में  इस  कार्य  के  लिए.कोई-प्रावधान-नहीं  है  ।

 डिल्ली  में  सोटर  दुघंटना  टावा  न्यायाधिकरणों  में  स्यायाधरीशों  के  पद

 ]
 3710.  ओर  स॒त्यंजय  भाबक

 :

 क्या  जज  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  दिल्ली  में  स्थित  मोटर  दुर्घटना  दावा  न्‍्यायाधिकरणों  में  न्यायाधीशों
 के  कुछ  पद  काफी

 समय  से  रिक्त  पड़े  हैं  ;

 यदि  तो  ये  रिक्त  पद  किन-किन  न्यायाधिकरणों  में  हैं  और  ये  कब  से  रिक्त  पड़े  हैं  ;

 और

 मासलों  को  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  इन  पदों  को  भरने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए

 गए  हैं  ?

 लजल-भूतल  परिवहन  मस्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  जगदोश  :  हां  ।

 ब्यौरा  निम्त  प्रकार

 (I)  27.5.1991  से  मोटर  दु्घंटना  दावा  तोस  हजारी

 30.5.1991  से  मोटर  दुघेटना  वावा  पटियाला  हाउस  ।

 (77)  4.6.1991  से  भोटर  दु्घेटना  दावा

 दिल्ली  प्रशासन  ने  मोटर  दुर्घटना  दावा  न्यायाधिकरणों  के  पीठासीन  अधिकारियों  के  पदों

 को  भरने  के  लिए  समाचार  पत्रों  में  29.4-1992  को  बिज्ञापन  दिए  हैं/आवेदन  प्राप्ति  की  अंतिम  तारीख

 1$.5.1992  थी  ।  उम्मीदवारों  के चयन  के  लिए  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  आगे  कारंबाई  की  जा  रही

 कर्नाटक  में  लेख्य  प्रसाजकों  नोटरी  को  नियुक्षि

 3711.  भी  जी०  साठेगौडा  :

 क्या  स्याय  और  कस्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  में  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकार  द्वारा  आज  शक  पृथक-पृथक्‌  रूप  से  कुल
 कितने  लेख्य  प्रमाणक  नियुक्त  किए  गए  हैं  ;

 कया  वर्ष  1992-93  के  दौरान  इनकी  संख्या  में  वृद्धि  करते  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 न्याय  ओर  कम्पनी  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०आर०  :

 27.7:92  को  कर्नाटक  राज्य  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नियुक्त  किए  गए  28  नौटेरी  और  राज्य  सरकार

 द्वारा  नियुक्त  किए  गए  65  नौटरी  के  रूप  में  विधि  व्यवसाय  कर  रहे

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  हीनहीँ  उठता  ।

 उच्चतम  व्यापासय  में  लंबित  आपराधिक  भामले

 3712.  श्री  कृष्णदस  सुल्तानपुरी  :

 क्या  स्पाय  भौर  कंपनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 उच्चतम  न्यायालय  में  आज  तक  लंबित  आपराधिक  मामलों  की  संख्या  कितनी  है  ;  ओर

 बकाया  चले  आ  रहे  मामलों  को  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  क्या  प्रयास  किए  गए

 न्याय  ओर  कंपनी  कार्य  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्रो  एज०  आर०  :  और

 बना  उच्चतभ  न्यायालय से  प्राप्त  जानकारी  के  अनुसार  30.6.92  को  उक्त  न्यायालय  में  5260  दांडिक
 मामले  लंबित  थे  ।  उच्चतम  न्यायालय  ने  कंप्यूटर  की  सहायता  से  सूची  में  रखने  की  प्रक्रिया  को  सरल
 बना  दिया  है  जिससे  यह  सुनिश्चित  हो  जाता  है  कि  पुराने  मामलों  को  उपयुक्त  पूविकता  प्राप्त  हो
 जाए  ।  विधि  के  समान  प्रश्न  वाले  मामलों  को  एक  समूह  में  रखा  जाता  है  और  उन्हें  एक  ही  न्‍्यायपीठ

 के  समक्ष  रखा  जाता  न्‍्यायपीठों  को  भी  इस  प्रकार  से  गठित  किया  जा  रहा  है  कि  वे  लंबी  अवधि

 कार्य  करें  और  कार्य  इस  प्रकार  आबंटित  किया  जाता  है  कि  एक  ही  प्रकार  के  मामले  एक  ही
 पीठ  के  समक्ष  रखे  जाएं  ।  इसके  लंबित  मामलों  की  स्थिति  को  निरन्तर  मानिटर  किया  जा

 रहा  है  और  कारबार  की  सूची  और  न्यायपीठों  का  गठन  इस  प्रकार  से  व्यवस्थित  किया  जा  रहा  है
 जिससे  कि  निर्माण  की  प्र.क्रेया  पर  कोई  प्रभाव  डाले  अधिक  से  अधिक  मामलों  का  निपटारा  किय

 जा  सके  ।

 बेकों  के  लिए  सुरक्षा  बल

 श्री  अनस्तराब  देशमुख  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बैंकों  की  सम्पत्ति  की  रक्षा  करने  हेतु  एक  सुरक्षा  बल  स्थापना
 करने  का  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बितत  संजालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 बैंक  सामान्यतया  भारत  सरकार/भारतीय  रिजरवं  बैंक/भारतीय  बैंक  संघ  द्वारा  समय-समय
 पर  जारी  सुरक्षा  व्यवस्था  संबंश्री  निर्देशों/दिशानिदेशों  का  क्रियान्वयन  करते  रहे  सरकारों  क्षेत्र

 के बैंकों द्वारा क्रियान्वित किए जाते वाले सुरक्षा उपायों की निरन्तर आधार पर समीक्षा भी की जाती है | फलों और सब्जियों का निर्यात ] श्री बेजी बक्‍स शओ बविलांसराव नागनायराव गुूंडेवार : शी धर्मण्णा सॉडय्या साढुल : भो शोभनाड्रोश्वर रांव वाड़ड़े : शो थापू हरि चौरे : भी आनन्द रत्न सौर : ओमती चन्द्र प्रभा अं : क्या बाजिज्य भन्‍त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : #23



 लिखित  उत्तर  म  199  :.

 गत  दो  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  और  चालू  वर्ष  में  अभी  तक  निर्यात  किए  गये  उनके

 उत्पादों  और  सब्जियों  के  नाम  क्‍्यां  हैं  तवा  1992-93  की  शेष  अवधि  में  किन  मदों  का  निर्यात

 करने  का  विचार  है  और  प्रत्येक  पद  कां  कितनी  मात्रा  में  निर्यात  कियां  जायेगा  ।

 उपर्युक्त  अवधि  में  इनंके  निर्यात  से  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  हुई  तथा  कितनी  विदेशी

 मुद्रा  अजित  होने  का  अनुमान  है  ;  और

 फल  और  सब्जियों  के  निर्वात  को  प्रोत्साहित  करने  हेतु  तथा  यह  सुनिश्चित  करने  हेतु  कि

 देश  में  भी  उपभोक्ताओं  को  ये  मर्दे  उचित  मूल्यों  पर  आध्षानी  से  उपलब्ध  करा  कदम  उठाये  गये  हैं
 अथवा  उठाये  जाने  का  बिचार  है  ?

 वाणिज्य  संत्रालब  सें  उप  संत्रो  सलमान  :  और  निर्मात  किए  जाने  वाले

 प्रमुख  फल  हैं  अनार  और  भारत  से  निर्यात  की  जारे  वाली  प्रमुख  सब्जियां  हैँ  प्याज
 औरभिण्डी  ।  भारत  से  निर्यात  किए  जाने  वाले  प्रसंसक्षत  फल  और  सब्जियां  हैं  डिब्बा  बंद  और

 फल  और  फल  रस  जैसे  आम  का  अमरूद  ११  पपीतें  का  अचार  और  चटनी  ।

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  इन  मदों  के  निर्यात  और  चालू  वर्ष  के  दौरान  सम्भाबित  निर्यात  की

 मात्रा  और  मूल्य  का  विवरण  निम्नलिखित

 मांत्रां  मो  ०टन०  में  मूल्य  लाख  रु०  में

 1990-91  *  199  1-9  2"  1992-93  2-93  1992-93
 92**  93#%* बनन-बनत.-++-_लससततललीतदतीनभ-+

 सात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य  भात्रा  मूल्य

 फल  4684५  5199  68000  7200  3094!  486-  469948 8  40054

 ग्जियां  267648  10679  426000  21500  76958  3064

 प्रसस्क्ृत

 फल  और  36748  4806  47000  7500  670  169

 सब्जियां  उल्फाद  49680  11062

 स्रोत*डी ०  जी  ०सी  ०आई  एण्ड  एस**  पार्टियों  की विवरणियों  पर  आधारित  अन्तिम**अलक्ष्य

 सब्जियों  और  उनके  उत्पादों  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  कृषि  एवं  प्रसस्कृत  ब्वाद्य
 उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  निर्यातकों  को  विभिन्‍न  विकास  योजनाओं  के  लिए
 वित्तीय  सहायता  देता  अन्तर्राष्ट्रीय  खाद्य  प्रदर्शनियों  में  भाग  लेता  हैं  और्रेंता-बिक्र ता  बैठकें  आयोजित
 करता  सार्वजनिक  उपयोग  की  वस्तुओं  के  मार्मलें  में  जहां  आवश्यक  होता  वहां  कृषि  उत्पादों  के
 निर्यात  पर  मात्रात्मक  सीलिग  या  पूर्ण  प्रतिबन्ध  लगाया  जाता  है  ।

 केखोय  रेशम  बोर्ड

 ]
 3715.  श्रो  राम  सिह  काप्वां

 क्या  अस्च्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 124
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 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  रेशम  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  हेतु  केन्द्रीय  बोर्ड  केः  कशबेक  रण  में

 सुधार  किया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 देश  में  रेशम  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का

 प्रस्ताव  है  ?

 वस्त्र  सन्त्रा  लय  मे  राज्य  मन्‍्त्री  अशोक  :
 से

 केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  के

 चालन  तथा  बोडे  द्वारा  क्रियान्वित  की  जा  रही  विभिन्‍न  योजनाओं  की  प्रगति  की  समय-समय  पर  समीक्ष
 की  जाती  है  तथा  जब  कभी  भी  आवश्यक  होता  है  बोर्ड  के  सुचारू  कार्यचालन/कार्यकर्मों  का  क्रियान्व॒श्नत

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  आवश्यदः  बदम  उठाये  जाते  हैं  ।

 रेशम  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  उठाये  जा  रहे  कदमों  में  शामिल  शहतुृत  की  कृषि  के

 अन्तगंत  अतिरिक्त  क्षेत्र  को  शामिल  नई  किस्म  की  शहत्तूत  को  कृषि  शुरू  रेशम  कीट

 क्वालिटी  में  सुधार  लाना  नई  किस्मों  की  रेशम  कीट  प्रजातियों  का  विकास  नियंत्रण

 उपाय  करना  आदि  ।

 लघु  पसनों  का  बड़  पसनों  के  रूप  में  विकास

 3716.  श्री  शरत्‌  चन्द्र  पटनायक  :

 श्री  शोभनाद्रीश्वर  राव  वाडडे  :

 की  मोफीनाथ  गजपति  :

 क्या  जल  भूसल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आठवें  पंचवर्षीध  योजना  के  दौरान  कौन-कौन  से  छोटे/मध्यम/पत्तनों  बड़े  पत्तनों  में

 विकसित  करने  का  प्रस्ताव  है
 ;

 क्‍या  सरकार  को  उड़ीसा  सरकार  से  गोपालपुर  पत्तन  को  वर्षभर  खुले  रहने  बाले  पत्तन  के

 रूप  में  विकसित  करने  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  ;  और

 मदि  तो  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदौश  :  सरकार  ऐसे  किसी
 प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  कर  रही  है  ।

 *  ह

 कोई  औपचारिक  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  1990  में  राज्य  सरकक्र
 ने  इस  पत्तन  के  लिए  एशियाई  विकास  बँक  सहायता  का  अनुरोध  किया

 इस  प्रस्ताव  को  एशियाई  विकास  बैंक  सहायता  के  लिए  व्यवहाये  मातत्ी  ।

 राष्ट्रीय मिर्यात बसा निधि « श्री जाजं फर्नानडीज : ओर सनोरंजन भक्‍त : क्या वानिस्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :



 लिखित  उंसरं  $1  1992

 क्‍या  सरकार  का  विचार  अधिमूल्य  वाली  वस्तुओं  के  निर्यात  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  निर्यात
 बीमा  निधि  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इस  निधि  से  क्‍या  लाभ  होंगे  ?

 वाणिज्य  मम्त्रालय  में  उप  सन्‍्त्री  सलमान  :  से  भारतीय  निर्यात  ऋण

 गारंटी  निगम  लि०  सी०  जी०  ने  उन  अधिमृल्य  वाले  निर्यात-व्यापार  और  ऊंचे  जोखिम  वाले

 सौंदों  का  बोमा  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  निर्यात  बीमा  लेखा  ई०  आई०  स्थापित  करने  का

 प्रस्ताव  रखा  जिनका  वे  स्वयं  की  व्यावसायिक  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  बीमा  नहीं  कर  सकते

 परन्तु  जिन्हें  दीधंकालीन  राष्ट्रीय  हित  को  ध्यान  में  रखते  हुए  देना  आवश्यक  है  ।

 सोमा  शुल्क  को  कथित  जोरी

 3718.  भरी  निर्मल  कान्ति  लटर्जो  :

 थी  अभिल  धसु  :

 शी  बसुदेव  आचार्य  :

 क्या  जिस  मंत्री  2:  1992  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3943  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सीमा  शुल्क  की  कथित  चोरी  की  इस  बीच  जांच  पड़ताल  पूरी  हो  गई  है  ;

 यदि  तो  इस  जांच  के  निष्कर्ष  क्‍या  हैं  ;

 (a)  इस  सम्बन्ध  में  दोषी  पाये  गये  व्यक्तियों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इनमें  से  प्रत्येक  के  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  भरत्रालय  में  राज्य  सन्‍त्री  रामेश्वर  :  हां  ।

 से  वर्ष  1991  के  दौरान  जस्त  की  सिल्लियों  के  निःशुल्क  आयात  के  सम्बन्ध  में  शुल्क

 छूट  हकदारी  प्रमाणपत्र  की  शर्तों  क ेअभिकथित  उल्लंघन  के  सम्बन्ध  में  अभी  तक  दो  नामशः  मैसस
 राजेन्द्र  ब्राद्से  तथा  मैससं  एन०  एस०  ओवरसीज  को  तथा  सात  अन्य  व्यक्तियों  कौ कारण  बताओ  नोटिस

 जारी  किये  गये  नोटिसों  में  175  मीटिक  टन  की  जस्त  की  सिल्लिथों  को  जब्त  करने  और  संबंधित
 व्यक्तियों  पर  अथंदण्ड  लगाने  के  लिए  कहा  गया  है  ।  इसमें  1,04,69,593  रुपये  के  सीमा  शुल्क

 की  अदायगी  करने  की  भी  मांग  की  गई  जिसका  अभिकथित  रूप  से  अपवंचन  किया  गया  है  ।

 कारण  बताओ  नोटिसों  पर  न्यायिक-कत्प  कार्यवाहियों  में  निणंय  किया

 «औद्योगिक  गृहों  को  आयात-निर्यात  योजनाएं

 3719.  श्री  थी०  श्ोनियास  प्रसाद  :

 श्रो  एस०  थो०  चन्द्रशेसर  मूति  :

 क्या  बालिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 री
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 कया  सरकार  ने  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  की  दष्टि  से  बड़े  औद्योगिक  गहों  से  अपनी  चालू  वर्ष
 की  निर्यात  और  आयात  योजनाओं  को  श्रस्तुत  करने  को  कहा  है

 यदि  तो  ऐसे  बड़े  औद्योगिक  गहों  का  ब्यौरा  क्‍या  जिन्होंने  सरकार  को  योजनाएँ

 स्‍्तुत  कर  दी  है

 क्‍या  सरकार  ने  इस  बीच  उनकी  योजनाओं  की  जांच  कर  ली  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इनके  फलस्वकृप  निर्यात  में  कितनी  बृद्धि  होने
 की  सम्भावना  है  ?

 जाजिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  सलमान  खुर्शोद  हां  ।

 ऐसे  18  बड़े  ओद्योगिक  गृहों  की  जिनके  साथ  अब  तक  बंठकें  की  गई  संलरत
 बिवरण  पर  दी  गई

 और  इन  बड़े  औद्योगिक  गृहों  के  साथ  आने  वाले  वर्षों  के  लिए  निर्यात  अनुमानों  के
 बारे  में  विच।र-विमर्श  किया  गया  है  और  ऐसी  आशा  है  कि  उनके  नियति  काफी

 विवरण

 लार्सेन  एण्ड  टोब्नो  ग्रप

 2.  आई०  सी०  आई०  ब्रप

 3  थापसे  ब्रूप

 4  रैनबैक्सी  ग्रुप
 हक

 5  बजाज  आटो

 6...  ब्रिटानिया

 7  महिन्द्रा  एण्ड  मुहिन्द्रा  ग्रुप  ु

 8.  अरविन्द  मफतलाल  ग्रूप
 हा

 हि

 9  मुकन्द  ग्रुप

 10.  अशोक  लोलैन्ड

 11.  एम०  आर०  एफ»  ग्रुप

 12.  एच०  एस०  सिंधानिया  ग्रुप

 13...  किलेंस्कर  ग्रुप
 पी

 14.  आाई०  टी०  सी  ०  ग्रुप

 15.  उषा  मार्टिन  भुप
 16.  अरविम्द  लाल  भाई  ग्रुप

 17.  बी०  के०  सोदी  ग्रुप
 हक

 18.  हिन्दुस्तान  लीवर  ग्रुप  ;  कि

 181,



 विकरित-कतर  34  1992

 धोजा-मुस्यई  राष्ट्रीय  राजमार्ग
 ह

 3720.  श्री  हरोश  नारायभ  प्रभु  शांदये  :

 क्या  अल-भूतल  पंरिवहूत्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  1991-92  और  1992-93
 कै  दौरान  अब  तक  बरास्ता-मह॒द-गोवा-बम्बई  राजमार्ग  की  मरम्मत  और  रख-रखाब  पर  कितनी  धनराशि

 खर्चे  की  गेंयी  |

 अलसं-मूतेल  परिवहन  मन्ज्ालय  के  राज्य  मन्त्रो  जगदीश  :  जैसा  कि  महाराष्ट्र  और

 गोवा  राज्य  सरकारों  द्वारा  सूचित  किया  गया  निम्नलिखित  अवधियों  के  दौरान  राष्ट्रीय
 के  इस  भाग  की  मरम्मत  और  रख-रखाव  पर  निम्नलिखित  धनराशियां  खर्ज  की  गई:हैं  :---

 1991-92  357.72  लाख  रु०

 1992-93  15.94  लाख  ३०

 1992

 बर्मा  द्वारा  संयन्‍त्रों  और  उपकरणों  का  आयात

 3721.  श्री  प्रभू  दयाल  कठेरिया  :

 हा०  श्सेश  लन्ा  तोसर  :

 श्री  रसिलाल  वर्मा  :

 क्या  धाजिज्य  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बर्मा  का  विचार  भारत  से  संयन्त्रों  और  उपकरणों  का  अस्यात  ज्कस्ने  का  और

 यदि  तो  वर्ष  1992-93  के  दौरान  बर्मा  द्वारा  आयात  किए  जाले  वाले  संगन्त्रों  और

 डपकरलों  का  ब्यौरा  तथा  मूल्य  क्‍या  है  ?

 जाजिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  :  भारत  सरकार  को  ऐसा  कोई  प्रस्ताव

 ब्राप्त  नहीं  हुआ  है  !

 उपर्युक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 आठवीं  योजना  के  दोरान  राष्ट्रीय  जलमागों  का  विकास

 3722.  डा०  जबसम्त  प्यार  :

 क्या  जल-भूसल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  अन्तर्देशीय  जलमार्ग  प्राधिकरण  की  उपलब्धियों  का  ब्योरा  क्‍या
 और

 आठवीं  योजना  के  दौरान  विकप्चित  किये  जाने  वाले  जलमार्गों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल-भूतल  परियहन  मंजालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  राष्ट्रीय  जलमाग
 के  हल्दिया-बलिया  खंड  में  1.5  मीटर  गहरी  और  45  मीटर  चौड़ी  तथा  राष्ट्रीय  जलमार्ग

 के  शुवरी-ग  भारी  खंड  में  ?  मी०  गहरी  और  45  मी०  चौड़ी  नोचालन  चैनलों  की  व्यवस्था  की
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 दोनों  राष्ट्रीय  जलमार्गों  में  चेनलों  को दिन  के  समय  नौचालन  सरल  बनाने  के  लिए  चिह्नित  फिया  गया

 और  का  प्रावधात  किया  नौचालन  कौ  सुरक्षा  के  लिए  पाक्षिक  नदी  नोटिस  जारी

 किए  गए  ।  इसके  अतिरिक्त  नदी  की  आक्ृति  के  अध्ययन  के  लिए  आँकड़े  एकत्र  किए  गए  और  उनका

 विश्लेषण  किया  गया  जो  भावी  विकास  कार्यों  को  योजना  के  लिए  अनिवाय  है  |  पटना  में  4.90  करोड़  रु०

 की  अनुमानित  लागत  से  एक  कार्गों  हैंडलिग  टमिनल  के  निर्माण  के  लिए  एक  स्कीम  बनाई  गई  थी  जो

 1991  में  सरकार  द्वारा  संस्वीकृत  की  गई  |  प्राधिकरण  ने  कलकत्ता  में  टमिनल  सुविधाओं  तथा

 राष्ट्रीय  जलमार्ग  पर  कलकत्ता  और  फरकक्‍का  के  बीच  तथा  राष्ट्रीय  जलमार्ग  पर  गुवाहटी
 से  बंगलादेश  सीमा  तक  हर  समय  नौचालन  सुविधाओं  के  लिए  एक  स्क्रीम  भी

 बनाई

 पश्चिमी  तटीय  गोदावरी  तथा  कृष्णा  नदी  के  विभिन्‍न  खंडों  में  जल  सर्वेभंण  और

 तकनीकी-आथ्िक  व्यवहायंता  अध्ययन  किए  गए  ।

 आठवीं  योजना  के  दौरान  पश्चिमी  तटीय  नहर  के  कोल्लाम-कोट्टापुरम  खंड  के  साथ-साथ

 शम्पाकारा  और  उद्योग  मंडल  नहरों  को  नए  राष्ट्रीय  जलमार्गों  के  रूप  में  विकसित  किया

 शब्दीय  जलमाग  के  इलाहाबाद-हल्दिया  खंड  तथा  राष्ट्रीय  जलमागं  सं  ०-2  के  सैदिया-धुबरी  खंड

 का  और  विकास  जारी  रखा  जाएगा  ।

 जाय  के  मूल्य

 3723.  भरी  एन०  डेलिस  :

 क्या  थाजिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  उत्पादित  कुछ  बेहतर  किस्म  की  चाय  के  मूह्य  बहुत  अधिक  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्‍या  देश  में  उत्पादित  बेहतर  किस्म  की  चश्य  को  अधिकांशतः  निर्यात  किया  जाता  है  ;

 यदि  तो  उन  देशों  के  क्‍या  नाम  हैं  जो  भारो  मात्रा  में  चाय  का  आयात  करते  और

 (5)  घरेलू  बाजार  में  चाय  के  दाम  घटाने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का

 विचार  है  ?

 बाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  :  भारत  में  उत्पादित  कुछ  सर्वोत्तम

 क्यालिटी  की  चाय  की  कीमतें  देश  में  उत्पादित  औसतन  अच्छी  या  सामान्य  किस्म  को  चाय  की  कीमतों

 से  बहुत  अधिक  हैं  ।

 इसके  मुख्य  कारण  हैं  क्वालिटी  और  फ्लेवर  की  श्रेष्ठता  और  मांग  तथा  आपूर्ति  की

 जी  हां  ।

 जमेंती  और  जापान  भारत  से  सर्वोत्तम  चाय  के  आयातक  हैं  ।
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 लिखित  उत्तर  ॥  1092

 वर्ष  1992  के  भारतीय  नीलामियों  में  चाय  की  औसत  कौमत  पिछले  वर्ष  की

 औसत  कीमत  से  कम  रही  है  ।
 ह॒

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजांतियों  के  रिक्त  पद

 3724.  श्री  विलासराव  नागनांथराव  गुंडेवार  :

 क्या  वस्त्र  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 .

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निमम  में  पिछले  तीन  वर्षों  से  अनुसूचित  जूति  ओर  अनुसूचित  जनजाति  के

 श्रेणी  वार  तथा  वर्ष  वार  कितने  पद  खाली  पड़े  हैं  ;  व

 परे

 उनमें  कितने  पद  अनुम्नूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  अभ्यार्थियों  से

 भरे  गए  ;  ॥

 चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  फितने  पद  रिक्ति
 डे  और

 इन  पदों  को  शीघ्र  भरने  हेतु  क्या  क्रम  उठाए  जा  रहे

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  अशोक  :  से  एकत्र  की  जा  रहां

 है,और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 परिवहन  क्षेत्र
 में  संपीड़ित  प्राकृतिक  गेस  का  प्रयोग

 3725.  डा०  महादोपक  सिंह  शाक्य  :
 ा  पर

 थ्री  नीतोश  कुमार  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  परिवहन  क्षेत्र  में  संपीड़ित  प्राकृतिक  गैस  का  प्रयोग  करने  की  संभावनाओ  का
 पत्ता  लगाया  गया  है  ‘

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  सरकार  ने  परिवहन  क्षेत्र  में  इस  गैस  का  प्रयोग  करने  हेतु  एक  व्यापक  यौंज॑नी  बनायी
 +  पक

 rn

 है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  श्रेणीवार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 नध्ड  न +नक्रीछ

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जगदोश  :
 से

 सड़क

 बहन  में  संपीड़ित  प्राकृतिक  गैस  एन०  का  उपयोग  अभी  प्रयोगिक  स्तर  पर  प्रारंभ
 में  सी०  एन०  जी०  का  उपयोग  मुख्यतः  पैट्रोल  से  चलने  वाले  वाहनों  में  किया  जाएगा  क्योंकि  वित्तीय

 रूप  से  सी०  एन०  जी०  उपभोक्ताओं  के  लिए  आकर्षक  होगो  ।  पंदोकिय्रम  मंऋ्लय  ने  प्रक््मव  का  प्रथम
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 चरण  अनुमोदित  कर  दिया  है  जिसके  अंतर्गत  220  पैदल  चालित  वाहनों  को  प्रायोगिक  तौर  पर

 सी०  एन०  जी०  से  चलाया  जाएगा  |

 मूल्य  के  कारण  तथा  तकनीकी  आंकड़ों  को  अपर्याप्तता  के  कारण  डीजल  के  स्थान  पर

 सी०  एन०  जी०  का  प्रयोग  करने  के  प्रश्न  पर  और  तकनीकी  आथिक  जांच  करने  की  आवश्यकता  इस

 वर्ष  दिल्ली  में  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  5  बसों  को  प्रयोग  के  तौर  पर  सी०  एन०  जी०  डोजल  की

 दुहरी  ईंधन  विधि  से  चलाए  जाने  के  लिए  परिवर्तित  किया  मद्रास  रिफाइनरीज  लि०  ने  भी

 प्रयोष  के  तौर  पर  10  बसों  को  परिवर्तित  करने  के  लिए  एक  प्रायोगिक  परियोजना  शुरू  की  है  तथा

 सी०  एन०  जी०  डीजल  दुहरी  ईंधन  विधि  पर  पहली  बस  ने  22-3-92  से  प्रचालन  शुरू  कर  दिया  छः
 ओर  बसों  को  परिवर्तित  कर  दिया  गया  है  और वे  प्रचालन  में  हैं  ।

 सड़क  परिवहन  क्षेत्र  में  सी०  एन०  जी०  बड़े  पैमाने  पर  उपयोग  की  तकनीकी-आश्थिक

 इन  प्रयोगों  क ेतकनीकी  और  आधिक  परिणामों  १२  निर्भर  करेगो  ।

 कृषि  उत्पाद  निर्यात  नीति

 जमे

 3726.  श्री  के०  प्रधानी  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  वर्तमान  कृषि  उत्पाद  निर्यात  नीति  में  कुछ  महत्वपूर्ण  संशोधन  करने
 का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्या  पूर्वी  राज्यों  से  कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  पर  कोई  बल  दिया  गया

 है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणि  ज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  :  ओर  सरकार  ने  निर्यात  के

 लिए  नीति  परिवेश  में  सुधार  लाने  के  लिए  अनेक  उपाय  किए  नई  आयात-निर्यात  नीति  द्वारा  इन
 उपायों  को  और  अधिक  सुदृढ़  किया  गया  है  |  यह  नीति  1  १992  से  पांच  वर्षों  की  अवधि  के  लिए
 लागू  की  गई  है  ।

 और  बड़ी  इलायची  तथा  चपड़ा  ऐसे  दो  कृषि  उत्पाद  हे  जिनका  पूर्वी  क्षेत्र  में  सर्वाधिक
 उत्पादन  होता  है  ।  पूर्वी  क्षेत्र  स ेइन  मदों  के  निर्यात  को  सभी  संभव  सहायता  देने  के  लिए  मसाला  बोर्ड  ने
 कलकत्ता  तथा  सिक्किम  में  अपने  कार्यालय  स्थापित  किये  हैं  तथा  चपड़ा  निर्यात  संवर्धन  परिषद  ने
 कलकत्ता  में  अपना  मुख्यालय  स्थापित  किया  है  ।
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 मध्य  प्रवेश  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  मरम्मत

 |

 3721.  श्री  रामेश्वर  पाटीदार  :

 क्या  जल-भूतल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्र  सरकार  के  पास  इस  समय  राष्ट्रीय  राजपार्गों  की  मरम्मत  हेतु  मध्य  प्रदेश  के  लम्बित

 प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 ये  प्रस्ताव  कब  से  लम्बित  और

 सरकार  ने  इन  प्रस्तावों  पर  अब  तक  क्या  कायंवाही  की  है  ?

 जल-भतल  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जगदीश  :  ओर  मध्ठप  प्रदेश
 में  राप्टीय  राजमार्गों  की  मरम्मत  के  उन  प्राककलनों  के  ब्यौरे  सलग्त  विवरण  में  दिए  गए  हैं  जो  मंत्रालय

 के  पास  लम्बित  हैं  ।

 इन  प्राककलनों  पर  विभिन्‍न  स्तरों  पर  कारंवाई  की  जा  रही  है  ओर  अन्तिम  निर्णेय  कार्य

 की  आवएफ  कता  तथा  निधियों  की  उपलब्धता  पर  निभर
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 लिखित  उत्तर  3  1992

 सीमाशुल्‍्क  विभाग  द्वारा  निर्यातोन्मुख  इकाइयों  पर  छापे  मारना

 3728.  श्री  मुमताज  अंसारो  :

 थ्रो  राजेश  कुमार  :

 क्या  बिस  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सीमाशुल्क  विभाग  के  अधिकारियों  ने  हाल  ही  में  कुछ  बड़ी  निर्यातोन्मुख  इकाइयों  के
 परिसरों  पर  छापे  के  दौरान  कुछ  अनियमितताएं  पाईं  ;

 यदि  तो  वर्ष  1991  और  1992  में  आज  तक  उन  मामलों  का  राज्यवार  क्या  ब्यौरा
 जिनमें  अनियमितताएं  पाई  गयीं  ;

 सरकार  ने  इन  इकाइयों  के  विरुद्ध  कया  कारंवाई  की  है  ;  और

 ऐसी  अनियमितताओं  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  रामेश्वर  :  से  सूचना  एकत्रित  की  जा

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 निजो  नौवहन  कम्पनियों  हारा  कच्छे  तेल  को  ढुलाई

 |
 3729.  श्री  अन्यूलाल  चन्द्राकर  :

 क्या  जल  भूतल  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  निजी  नौवहन  कम्पनियों  को  आयातित  कच्चे  तेल  की  ढुलाई  की  अनुमति

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 किन-किन  कम्पनियों  को  ऐसी  अनुमति  दी  गई  है  ?

 जल  भूतल  परियहन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  जगवोश  :  और  सरकार
 ने  कुड  की  ढहुलाई  के  लिए  सावंजनिक  तथा  निजी  क्षेत्रों  में  भारतीय  जहाजों  के  विकास  के  लिए  वर्ष
 1984  में  दिशा-निर्देश  तयार  किए  थे  जिन्हें  1985  में  आंशिक  रूप  से  संशोधित  कर  दिया  क्ूड

 की  ढुलाई  के  लिए  जहाज  लगाने  की  प्राथमिकताएं  इस  प्रकार  हैं  :---

 (1)  भारतीय  सा्ंजनिक  क्षेत्र  के  टैंकर  तथा  वी०एल०ओ०सी०एस०  ।

 (11)  भारतीय  निजो  क्षेत्र  के  टैंकर  ।

 (UI)  भारतीय  सावंजनिक  क्षेत्र  के  ओ०  बी०  ओ०  ।

 (1५)  भारतीय  निजी  क्षेत्र  के  ओ०  बी०  ओ०  ।

 (५)  विदेशी  टैंकर  तथा  ओ०  बी०  ओ०  |

 इस  खनिज  तेल  की  ढुलाई  के  लिए  भारतीय  नौवहन  निगम  लि०  के  जहाजों  के
 अतिरिक्त  मेसस  एस०  आर०  शिपिंग  कम्पनी  मैससे  ग्रेट  ईस्ट  शिपिंग  कम्पनी  लि०  तथा  मैससे
 इंडिया  स्टीस  शिप्स  कम्पनी  लि०  के  जहाज  लगाए  गए  हैं  ।
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 वाराशसी  को  मोतों  बनाने  बालो  फर्से

 3730.  श्री  राज  नाथ  सोनकर  शास्त्रों  :

 क्या  जिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वाराणसी  की  मोती  बनाने  वाली  कुछ  फर्मों  ने  स्टेट  बैंक  आफ  वाराणसी
 की  विदेशी  शाखा  तथा  कुछ  अन्य  बैंकों  से  अपने  कारोबार  की  तुलना  से  अधिक  राशि  के  ऋण
 लिये  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  इन  फर्मों  न ेगत  कई  वर्षों  में  करोड़ों  रुपये  क ेसाठ  (60)  से  अधिक  निर्यात  बिलों  की
 बकाया  राशि  को  विदेशों  में  छोड़  दिया  है और  इस  देश  में  विदेशी  मुद्रा  अभी  तक  नहीं  लाई  गई  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इन  फर्मों  द्वारा  की  गई  धोखाधड़ी  पर  कोई  कार्यवाही  करने
 का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बिस  मम्त्रालय  सें  राज्य  सनत्री  बलबोर  :  भारतीय  स्टेट  बैंक  ने  सूचित  किया  है
 कि  उसकी  ओवरसीज  वाराणसी  द्वारा  मोती  बनाने  वाली  किसी  भी  फरमं  का  वित्तपोषण  नहीं  किया
 गया  भारतीय  रिजवे  बैंक  ने  भी  सूचित  किया  है  कि  उन्हें  भी  अन्य  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  ऐसा
 वित्त  भ्रंदान  किए  जाने  के  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं

 से  ये  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होते  ।

 भारतोय  विदेश  व्यापार  संस्थान  में  छात्रों  को  प्रवेश

 ]
 |  3731.  डा०  कारलतिकेश्वर  थाज्र :

 क्या  वाजिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :!

 भारतीय  विदेश  व्यापार  संस्थान  में  स्नातकोत्तर  स्तर  प्र  पिछले  दो  वर्षों  के
 क्तिने  छात्रीं  को  प्रवेश  दिया  गया  और  चालू  वर्ष  के  दौरान  कितने  छात्रों  को  प्रवेश  दिया  जायेगा  पर

 और

 संस्थान  में  और  अधिक  छात्रों  को  प्रवेश  देने  के,लिए  सरकार  का  विचार  क्‍या  कार्यवाही
 करने  का  है  ?  .

 बाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप  उन्त्रो  सलमान  :  पिछले  2  वर्षों  के  दौसन  दो

 फाउंडेड्रनल  प्रोग्रामों  व्यापार  में  दो  वर्ष  का  स्नातकोत्तर  कार्यक्रम  एस०  जी०  भाईण  बी०
 और  अत्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  में  एक  वर्षीय  स्नातकोत्तर  में  171  विद्ञाथियों
 को  प्रवेश  दिया  गया  चालू  वर्ष  (1992)  82  विज्याथियों  को  प्रवेश  दिया  गया

 एम०  पी०  आई०  बी  और  पी०जी०डी०पी०  के  लिए  1990,  1991  और  1992  के  वर्षों  में  प्रवेश
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 लिखित  उत्तर  31  1992:
 जज ककफइनइत७ी_--तत्+

 दिए  गए  विज्लार्थियों  के  राज्यवार  ब्यौरों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 दो  फ्राउंडेशनल  क ेअतिरिक्त  यह  संस्थान  इण्टरनेशनल  माकिटिंग  एण्ड

 एक्सपोर्ट  डोक्यूमेंटेशन  एण्ड  इम्पोर्ट  पोलिसी  आदि  अनेक  अल्पावधि  कार्यक्रम  आयोजित  करता

 ऐसे  कार्यक्रम  दिल्‍ली  से  बाहर  जैसे  बंगलोंर  और  कलकत्ता  आदि  में  भी  आयोजित  किए  जाते

 पिछले  दो  वर्षों  के दौरान  ऐसे  95  कार्यक्रम  आयोजित  किए  गए  हैं  ।

 विवरण

 अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  में  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  में
 सस्‍्नातकोत्त र  कार्यक्रम  संख्या  स्नातकोत्तर  डिप्लोमा  कार्यक्रम  संख्या

 }  2  3  4

 1990  1990;

 पश्चिम  बंगाल  4  दिल्ली  14

 तमिलनाडु  2  तमिलनाडु  6

 दिल्ली  19  राजस्थान  2

 उत्तर  प्रदेश  4  कर्नाटक  1

 राजस्थान  2  आन्ध्र  प्रदेश  3

 आन्ध्र  प्रदेश  5  उत्तर  प्रदेश  9

 पंजाब  1  गोआ  1

 कर्नाटक  2  हरियाणा  2

 महाराष्ट्र  1  केरल  1

 बिहार  2  महाराष्ट्र  पा

 बिहार  1

 उडीसा

 योग  42  योग  41

 1991  1991

 दिल्ली  13  दिल्ली  21

 पंजाब  3  बिहार

 पश्चिम  बंगाल  5  तमिलनाडु  ह

 उत्तर  प्रदेश  7  आन्ध्र  प्रदेश  3

 मध्य  प्रदेश  1  उत्तर  प्रदेश  ठु
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 1  2  3

 आन्म्र  प्रदेश  3  महाराष्ट्र

 अणीपुर  पश्चिम  बंगाल

 महाराष्ट्र
 6  पंज।ब

 बिहार  5  हिमाचल  प्रदेश

 राजस्थान  1  हरियाणा

 तमिलनाडु  2  राजस्थान

 कर्नाटक  1

 गोआ

 बुजरात  ||

 योग  48  योग

 1992  1992

 महाराष्ट्र  8  दिल्ली

 बुजरात  3  कनटिक

 मध्य  प्रदेश  3  गुजरात

 पश्चिम  बंगाल  6  महाराष्ट्र

 उत्तर  प्रदेश  4  मध्य  प्रदेश

 बिहार  2  पंजाब

 तमिलनाडु  3  राजस्थान

 हरियाणा  ||  पश्चिम  बंगाल

 उड़ीसा  तमिलनादु

 दिल्खी  16  बिद्वार

 हरियाणा
 आन्प्र  प्रदेश

 47  योग

 रखायत  का  आवात

 3732.  थी  अवणज  कुमार  पटल  :

 क्या  जाजिज्ण  मंत्री  यह  बताने  की  हकुपा  करेंगे  कि  :

 लिखित  उत्तर
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 aoe  -------------  अभ+  पनिाननथपय-+

 क्या  फोम  सामग्री  बनाने  के  लिए  प्रतिवर्ष  ऐसे  रसाथनों  का  बड़ी  मात्रा  में  आयात  किया
 जाता  है  जो  आग  लगते  से  एम०  आई०  सी०  जैसी  जहरीली  गैसें  छोड़ती  हैं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्बौश  क्या  है और  गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  प्रतिवर्ष  कितभीशकषित्तर्न
 मात्रा  में  कौन-कौन  से  रसायनों  आयात  किया  गया  है  स्ल्प््बाप

 क्‍या  गंसों  के  घातक  स्वरूप  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  द्वारा  इनके  पर
 प्रतिबन्ध  लगाया  जाएगा  ;  और  ु

 ;  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  सनत्रालय  में  उप  मन्‍्त्री  सलसान  :  और  पोलोयुरेथीन  फ्रो  के

 विनिर्माण  में  मुख्यतदा  एम०डी०आई०  और.टी०डी०आई०  का  प्रयोग  होता  है  ।
 पोलीमोल्स

 और  एम>०डी०आई०  नामक  मर्दे  भारतीय  व्यापार  वर्गीकरण  के  तहत  अलग  से  वर्गक्रित  नहीं  को  गई  हैं

 जिसके  आधार  पर  भारतीय  विदेश  व्यापार  के  आंकड़े  रखे  जाते  हैं  ।  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  जैर्कितित

 टी०  डी०  आई०  की
 मात्रा  उपलब्ध  आंकड़ों  के  अनुसार  इस  प्रकार

 वर्ष  मात्रा

 1986-87  ३369

 1987-88  699

 1988-89  727
 का

 और  निर्यात-आयात  नीति  के  आयात  की  नकारा

 me दर्शाई  गई  मदों  को  छोड़कर  सभी  मदों  के  मुक्त  रूप  से  ओयात  की  अनुमति  है  बशतें  कि  उनका
 नीति  के  पैरा-ह  में  उल्लिखित  किसी  खन्‍्य  प्रबत्त  के  तहत  नहीं  होता  हो  ।  मिंबतिश्क्षयात
 नीति  की  निरन्तर  समीक्षा  की  जाती  है  जब  आवश्मक  होता  है  उसमें  संशोधन  किए  जाते  Fa

 पंजाब  और  हरियाणा  के  लिर्ए  अलग  उच्च  न्यायालय
 '

 3733.  श्री  भूषेस्थ  सिंह  हुँडडा  :

 क्या  न्याय  और  क्यी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पंजाब  और  हरियाणा  रज्यों  के  लिए  पृथक-पृथक  उच्च  न्यायालय  स्थापित  करते  का
 कोई  प्रस्ताव  हे

 इस  समय  पंजाब  और  हर्रियांणा  उच्च  न्यायालय  में  कितने  न्यायाधीश  हैं  और  आज  की
 तारीख  तंक  की  स्थिति  के  अनुसार  न्यायाधीशों  के  कितने पद  रिक्त  पड़े  हैं  ;

 इन  रिक्त  पदों  को  कब  तक  भरे  जाने  की  संभावना  और

 31  1992  तक  की  स्थिति  के  आुनुत्लार  पंजाब  और  हरियाणा  ऊच्च  न्यायालय  में

 कितने  मामले  लंबित  पड़े  हैं  ?

 न्याय  ओर  कंपनी  काय॑  मंत्री  के०  विजय  भास्कर
 4

 63]  जी  नदी  ।
 छुँ  4  मर  जा  +  ऊबच्यणाह  के

 आज  की  तारीख  पंजाब  और  हरियाणा  उच्च  न्यॉयालय  33  स्थायी/अपर
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 न्यायाधीशों  के  स्थीकृत  पदों  में  29  स्थायी/अपर  न्यायाधीश  पीठासीन  अपर  न्यायाथीशों  के

 4  रिक्त  पद  भरे  जाने  बाकी  हैं  !

 पंजाब  और  हरियाणा  उच्च  न्यायालय  में  न्यायाधीशों  को  नियुक्ति  के  लिए  संविधान  के
 .  217(1)  में  परिकल्पित्त;प्रसमक्कं  को  प्रक्रिया  चल  रही  किन्तु  यह  बताना  संभव  नहों  है
 _कके/रिफ्त  पद  कबः  तक  भर  लिए  जाएंगे  ।
 ः  (a)

 पंजाब  और  हरियाणा  उच्च  न्यायालय
 से

 प्राप्त  सूचना  के  31  1992

 ऊरुच  न्यायालय  में  उनके  संमक्षं  99,467  मुख्य/प्रकीर्ण  मामले  लंबित

 श  मध्य  प्रदेश  को  रु्ण  कपड़ा  सिलों  को  वित्तीय  सहायता

 ]

 3734.  डा०  लक्ष्मीनारायण  पांडेय  :

 क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्यों  की  रुग्ण  कपड़ा  मिलों  को  कार्यक्षम  बनाने  के  लिए  केंद्रीय  सहाथता  के  रूप  में  ऋण
 प्रदान  करने  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  नीति  अपनाई  है

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  क़ो  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  उस  राज्य  की  रग्ण  कपड़ा  मिलों  को  केन्द्रीय

 सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया

 जलन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अशोक  :  रुण्ण  वंस्त्रे  मिलों  को  अर्थक्षम

 बनाने  के  लिए  वित्तीय  संस्थान-आधुनिकोकरण  सहायता  प्रदान  करते

 जी  हां  ।

 ं  और  केंन्द्रीय  सरकार  को  मध्य  प्रदेश  की  कुछ  मिलीं  से  मिल  प्रबन्धकों  द्वारा  प्रस्तुत
 की  गई  पुनर्वासन  योजनाओं  के  अन्तगत  का  अधिग्रहेण  करमे  के  लिए  ऋण  प्रदान  करमे-के  लिए

 ड्रबु सेघ  आप्त  हुए  मिलें  वस्त॒  आख़ुनिकीक  स्प  निधि  योजना  के  अत्मंत  आधुतिकीकरण  ऋण  प्राप्त

 75४  कली  क़धा  बेंकके  प्रचालनों  को  दुबारा  शुरू  करज़ाने  क ेलिए  आई०डी०बी०  आई०/बैंकिग,  संस्थानों  से

 पल  अछु स्रेक़  कर  >

 हा  बिहार  में  गंडक  और  कोशी  नवियों  का  जल  राशिकोय  सर्वेक्षण
 क्ततः  :

 ge  3725s  श्री  लाल-ब़ाबू राय

 छीएच्ग  मोहस्सभद  अलो  अशश्क  कातनी

 कया  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  हपां  करेंगे

 हित  क्यों  बिहार की
 गंडके  और  कोसी  नदियों  की  जल  राशिकीयਂ  सर्वक्षण  इस  बीच  पूरा  फर

 लिया  गया  है  ;  vous  ५५,  #  ६:

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  ...  फदप  कह  9...  ६

 ..+  139
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 यदि  तो  अब  तक  कितने  प्रतिश्नत  कार्य  किया  गया  है  ;  और

 इस  काये  को  पूरा  करने  के  लिये  क्या  समय  सीमा  निर्धारित  की  गई

 जल-भ्‌+ल  परिवहन  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  जगदीश  :  से  बिहार
 में  गंडक  तथा  कोसी  नदियों  के  जलराशिक  सर्वेक्षण  के  लिए  47.07  लाख  रु०  लागत  की  बिहार  सरकार
 वी  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  एक  योजना  1986  में  संस्वीकृत  की  गई  थी  |  इस  योजना  को  राज्य
 सरकार  द्वारा  कार्यानवित  किया  जाना  था  और  इस  1987  तक  पूरा  करने  का  समय  निर्धारित
 किया  गया  गंडक  नदी  पर  अभी  तक  561  स्तम्भों  में  से  99  सर्वेक्षण  स्तम्भों  अर्थात  17%  का
 निर्माण  पूरा  किया  गधा  है  ।  कोसी  नदी  पर  अभी  काय॑  शुरू  नहीं  हुआ  राज्य  सरकार  ने  हाल  में

 सू+्त  किया  है  कि  उन्हें  नम्बर  1992  कार्य  पूरा  हो  जाने  उम्मीद  है  !

 निर्यात  का  लक्ष्य

 3736  श्री  राजन  कुमार  शर्मा  :

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  किन-किन  देशों  के  साथ  निर्यात  में  वृद्धि  हुई  ;

 सरकार  ने  भविष्य  में  निर्यात  लक्ष्य  बढ़ाने  के  लिए  क्‍या  नीति  बनाई  है  ;  और

 इससे  कितना  लाभ  होने  को  संभावना  है  ?

 वाणिज्य  मम्त्रालय  में  उप  सन्टो  सलमान  :  वर्ष  1989-90  से  1991-99
 तक  की  अवधि  के  दौरान  भारत  से  जिन  प्रमुख  देशों  को  हुए  निर्यात  में  वृद्धि  दर्ज  की  गई  उनमें  शामिल

 जमंन  संघीय

 युनाइटेड  कोरिया

 संयुक्त  राज्य  पौलैंड  आदि  ।

 और  1991  से  व्यापार  नोति  में  अनेक  परिवर्तन  किए  गए  हैं  जिनका

 उद्देश्य  निर्यात  प्रोत्साहन  को  मजबूत  आयात  लाइसेन्सिंग  को  काफी  ह॒द  तक  समाप्त  कश्मा
 तथा  आयात  टैरिफ  ढांचे  को  सुब्यवस्थित  करना  विदेशी  मुद्रा  के  सृजन  को  प्रोत्साहित  करने  लिए
 रुपये  को  आंशिक  तौर  पर  परिवतेंनीय  बना  दिया  गया  नई  निर्यात  आयात  नीकि
 में  इन  उपायों  को और  समेकित  किया  गया  है  जिसका  उदृंश्य  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  उत्पादकता
 को  आधुनिकीकरण  तथा  भारतीय  उद्लौग  को  प्रतिस्पर्धा  को  बढ़ाना  ह ैओर  इस  प्रकार  इसकी
 निर्यात  क्षमताओं  में  बृद्धि  करना  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  13.62  की  वार्िक  निर्बात  क्ड्ि
 निर्धारित  की  गई  ये  नीतियाँ  उसके  अनुरूप  ही  हैं  ।

 भारतोय  कम्पनियों  को  पश्चिम  एशियाई  देशों  पर  अकाया  धनराशि  को  बलूलो

 3737.  थी  डी०  बेंकटेश्वर

 क्या  जिस  भंभी  यह  बद्धाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 440
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 क्‍या  भारत  को  अपनी  कम्पनियों  के  पश्चिम  एशियाई  देशों  पर  बकाया  भारी  धनराशि

 की  वसूली  में  कठिनाई  अनभव  हो  रही  है  जैधा  कि  2  1992  के  हिन्दूਂ  में  समाचार  प्रकाशित

 हुआ  है  ;

 यदि  तो  इनमें  से  प्रत्येक  देश  पर  भारत  की  कुल  कितनी  धनराशि  बकाया  है  ;

 इस  धन  की  वसूली  न  होने  के  क्या  कारण  और

 भारत  सरकार  इन  देशों  से  धन  वसूल  करमे  के  लिए  क्या  कदम  उठा  रही

 वित्त  मंत्रालय  में  मंत्री  रामेश्वर  :  से  इराक  और  लीबिया
 से  भारतीय  कम्पनियों  के  अनुमानित  दावे  चालू  विनिमय  दरों  पर  139  करोड़  1870

 करोड़  रपए  और  350  करोड़  रुपए  हैं  राशियों  की  वसूली  न  होने  के  मुख्य  कारण  संबंधित  देशों  की
 आशिक  धन  के  बाह्यकरण  से  संबधित  गन्नस्यराएं,और  इराक  के  मामले  में  संयुक्त  राष्ट्र  संघ
 के  प्रतिबन्ध  भारत  सरकार  इस  मामले  के  प्रति  जागरूक  है  और  समय-समय  पर  इस  मामले  को
 संबंधित  देशों  के साथ  उठाया  गया  है  ।

 निर्यात  सक््य  "3

 ]

 3738.  डा०  परशुराम  गंगवार  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोणन  विभिन्‍न  क्षेत्रों  के  लिए  रखे  गए  तथा  उपलब्ध

 किए  गए  निर्यात  लक्ष्यों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ;

 चालू  वर्ष  हेतु  निर्धारित  किए  गए  निर्यात  लक्ष्य  क्या  हैं  तथा  इनमें  कितनी  वृद्धि  को  गई

 पिछले  वर्ष  तथा  चालू  वित्त[वर्ष  के  दौरान  विभिन्‍न  क्षेत्रों  हेतु  निर्धारित  किए  गए  निर्यात

 लक्ष्य  है  तथा  रुपये  तथा  डालर  में  उनका  मूल्य  कितना  है  ;  और

 सरकार  हारा  निर्यात  में  वृद्धि  करने  तथा  लक्ष्य  प्राप्त  करने  हेतु  कया  प्रभावी  कदम

 उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वाजिस्य  मंत्रालय  सें  उप  संत्रो  सलमान  :  प्रमुख  क्षेत्रों  द्वारा  वर्ष  1989-90

 और  1990-91  के  दौरान  निर्यात  के  लक्ष्य  और  उपलब्धि  तथा  वर्ष  1991-92  के  दौरान  निर्यात

 निष्पादन  का  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया  है  ।  वर्ष  1991-92  के  लिए  कोई  निर्यात  लक्ष्य

 निर्धारित  नहीं  किए  गए  थे  क्योंकि  विश्व  व्यापार  वातावरण  में  अनिश्चितता  पूबंवर्ती  सोबियत  संघ

 का  विघंटन  हो  गया  था  और  जुलाई  1991  से  शुरू  किए  गए.दूरगामी  सुधारों  का  पर  वास्तविक

 प्रभाव  पड़ने  में  अभी  समय  लगना  था  ।

 31.5%  की  वृद्धि  की  कल्पना  करते  हुए  वर्ष  1992-93  के  लिए  57,850  करोड़  सुपये

 निर्यात  का  लक्ष्य  रखा  गया  ः

 वर्ष  1991-92  के  लिए  कोई  निर्यात  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  वर्ष  1992-93

 के  लिए  निर्यात  संवर्धन  परिषदों  ओर  वस्तु  बोर्डों  द्वारा  निर्धारित  तथा  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  तथा  र्वए
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 और  डालर  के  रूप  में  निर्यात  लक्ष्यों  का  ब्यौरा  में  संलग्न  हैं  ।

 नियांत  प्रोत्सांहनों  को  सुदृढ़  आयात  लाइसेंसिंग  को  काफी  हद  तक  समाप्त  करने
 ओर  आयात  टैरिफ  ढांचे  को  युक्तिसंगत  बनाने  के  उद्द  श्य  से  व्यापार  नीति  में  1991  से  अनेक

 परिवत्तनं  गए  हैं  ।  विदेशी  मुद्रा  सृजन  को  श्रोत्साहित  करने  के  लिए  रुपये  को  आंशिक  रूप  से

 परिवतेनीय  बना  दिया  गया  इन  प्रयासों  को  नई  आयात-निर्यात  नीति  में  पुनः  समेकित  किया  गया  है
 जिनका  उद्देश्य  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  भारतीय  उद्योंग  की  आधुनिकीकरण  और

 प्रतिस्पर्धात्मकता को  बढ़ाता  तथा  इसके  द्वारा  निर्यात  क्षमताओं  में  वृद्धि  करना  है  ।

 वर्ष  1989-90  989-90  से  1991-92  के  दौरान  भारत  के  नियर्ति  लक्ष्य/उपलब्धियां
 कारक  नम०

 __3989-90  “

 लक्ष्य  उपलब्धि  लक्ष्य  उपलब्धि  .

 शत

 «  पौध  1300  1264  1450  1322  1445

 2.  कृषि  और

 सहबद्ध  उत्पाद  2500.  2672  3310  2891  4568

 3.  समुद्री  उत्पाद
 840...  687  850.  960.  1439

 4.)  श्वनिजण  और  अयस्क  1600  1716  2356  1740  2287

 5.  चमड़ा  ओर  चमड़े

 से  बनी  2000  1950  3000  2566  3077

 6.  रत्न  और

 आभूषण  6300  5296  7000  $247  6750

 7.  खेलकूद  का  साखान  60  82  100  86  108

 8.  रसायन  ओर

 .,.  सहबद्ध  उत्पाद  3000  2670  4100  3189.  4775

 9.  इंजीनियरीसामान  3000*  2775  3300  "443  4861 “  ्
 10:  इलेक्ट्रामिक्सःओर

 न  514  1300  433  642.

 कम्प्यूटंर  साफ्टवेअर  ्ि

 117  टैक्सेटीइल्स*+  6800.  6737.  9600  9039  12479

 12.  पेट्रोलियम  उत्पाद  500  697  80  938  7

 योग 26000. 36000 32553 43978 + इसमें इलेक्ट्रानिक्स और कम्प्यूटर स| फ्टवेअर शामिल ,*+ हस्तैशिल्प और गलीबों सहित
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 विवरणच-ा

 वर्ष  1992-93  के  लिए  निर्यात  लक्ष्य

 -

 करोड़  गिक्षिपन्न  अमरीकी  डालर

 *  पोष  1600  457

 2.  कृषि  और  सहबद्ध  उत्पाद  5748  -+2000

 3.  समुदी  उत्पाद  .  4767  .615

 4.  खनिज  और  अयस्क  2700  -  -१40

 5.  चमड़ा  और  चमड़े  से  बनी  वस्तुएं  -4253  1480

 6.  ओर  आभूषण  9300  3236
 7.  खेलकूद  का  सामान  86  30

 8:  :  रसायन  और  सहबद्ध  उत्पाद  6384  -  2222
 9.  इंजीनियरी  सामान  5910  2057

 10.  इलेक्ट्रानिक्स  और  100:  350
 कम्प्यूटर  सॉफ्टवेयर

 का

 11,  टंक्‍्सटाइल्स*  17796  '  6193

 12.  वेट्रोलियम  उत्पाद
 |

 1800
 452

 योग  57850  _  20132
 —

 #  हस्तशिल्प/ध्वएयकीक़ें सहित

 देकों  में  निगरानी  तम्ज

 3739.  थरी  अन्यारासु  हरा  :

 “
 विश  मंत्री  यह  कताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिना  ओऔचित्य  के  भारी  राशियों  को  बढट्टे  खाते  में  डालने  के  अंधिकार  कॉ

 दुस्ययोग  न  होने  देने  के  लिएं  बैंकिंग  में  कोई  मिगराभी  तनमन  छक्लब्ध  है  ;

 यहि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  हैं  तथों  इस संम्बन्ध  भें  कथा  माये  निर्देश  ननिर्क्कीरित  किये

 गये  हैं  और  a  १;  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  बैंकिंग  अधिव्करियों हास  क्षविकारों  का  हुड़पयोग  न
 करने  के  लिए  एक  ऐसा  तन्त्र  भठित  करने  का  है  ?
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मनत्री  दलबोर  :  से  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  सूचित
 किया  है  कि  उसने  सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  बैंकों  को  अशोध्य  ऋणों/हानियों  को  बट्टे  खाते  डालने  तथा

 ऋणकर्ताओं/उधारकर्ताओं  के  साथ  समझौतों  के  बारे  में  व्यापक  मर्ग-निर्देश  जारी  किए  इन
 निर्देशों  में  बताया  गया  है  कि  प्राधिकारियों  द्वारा  रकमों  को  बट्टे  खाते  डालते  समय  किन-किन  बातों
 को  ध्यान  में  रखना  चाहिए  |  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  इन  मार्ग-निर्देशों  मे ंकहा  गया  है  कि जो  अधिकारी
 सम्बन्धित  अग्रिम  की  स्वीकृति  देता  उसे  उन  रकमों  को  बट्टे-खाते  नहीं  डालना  चाहिए  ।  मार्म॑निर्देशों
 में  यह  भी  कहा  गया  है  कि  बटटे-खाते  डालने/समझौता  करने  का  निर्णय  लेने  से  पूर्व  बकाया  धनराशि
 की  वसूली  के  लिए  सभी  सम्भव  कारंवाइयां  की  जानी  अशोध्य  ऋणों/हानियों  को  बट्टे-खाते
 डालने  का  एक  विवरण  भी  समय-समय  पर  निदेशक  बोर्ड  को  प्रधतुत  करना  अपेक्षित  है  ।

 राज्यों  में  व्यापक  विकास  परियोजनाओं  हेतु  जिश्व  बेंक  से  ऋण

 3740.  भरी  भुरूदास  कासत  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विश्व  बैंक  ने  राज्यों  की  व्यापक  विकास  परियोजनाओं  के  लिए  कुल  कितना  ऋण

 किया  है  ;

 ऐसी  परियोजनाओं  के  क्‍या  नाम  हैं  ओर  प्रत्येक  मामले  में  कितना  धन  स्वीकृत  किया

 गया  ;

 क्‍या  सरकार  का  भी  विचार  इन  परियोजनाओं  को  अंशदान  देने  का  और

 यदि  तो  प्रत्येक  मामले  में  सरकार  का  अंशदान  कितने  प्रतिशत  रहेगा  ?

 विस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  विश्व  बैंक  की  सहायता  से  राज्यों  में

 कोई  व्यापक  परियोजनाएं  शुरू  नहीं  की  गई

 से  ये  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 सध्य  प्रदेश  में  संडकों  का  निर्माण

 3741.  श्री  योगानन्द

 क्या  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  1984  में  14  सड़कों  तथा  4985  में  &1

 सड़कों  के  निर्माण  हेतु  आकलन  प्राप्त  हुए  थे  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इन  आकलनों  कोस्वीकृति  दे  दी  और

 यदि  तो  इन्हें  कब  तक  स्वीकृति  दे  दिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  संत्रालय  के  राज्य  सम्जो  जगवीश  :  नहीं  ।

 +  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 8#$
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 हु

 सड़क  क्षत्र  के  लिए  विश्व  बेंक  को  सहायता

 |
 3742.  श्री  हरिन  पाठक  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  17  1992  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1६98  के  उत्तर

 कै  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विश्व  बैंक  ने  जिन  परियोजनाओं  के  लिए  सहायता  देना  स्वीकार  किया  है  उतका  राज्यवार

 ब्यौरा  क्या  और

 विश्व  बक  द्वारा  परियोजनावार  कितनी  सहायक्ञा;दिए  जाने  की  संभावना

 जल-भमतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश्  :  और  विश्व  बैंक

 ने  विभिन्‍न  राज्यों  में  6  राष्ट्रीय  राजमार्ग  परियोजनाओं  और  उड़ीसा  में  एक  राज्यीय  सड़द  परियोजना
 के  लिए  306  मिलियन  अमेरिकी  डालर  के  बराबर  ऋण/उधार  सहायता  देने  की  सहमति  दे  दी

 ये  फरियोजनाएं  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  हैं  ।

 विवरण

 क्रम  सं०  राज्य  काय  का  विवरण  मिलियन  रुपगरों  में  .

 प्रारंभिक  अनुमानित
 लागत

 ह

 2  3  4

 रकष्ट्रीय  राजसांग  परियोजनाएं

 हरियाणा  रा०  रा०  ।  के  से हरियाणा/  |  400.00
 कि  में  करनाल  से
 पंजाब  सीमा  तक  चार  लेन  बनाना

 2.  पंजाब  के  438.6-474.0  73000
 कि०मी०  में  सरहिन्द  तथा

 हरियाणा  सीमा  के  बीच  चार  लेन
 बनाना

 3,  पश्चिम  के  438.6-474.0  683.60
 बगाल  कि०मी०  में  रानीगंज  तथा  पश्चिम

 बंगाल/बिहार  सीमा  के  बीच  चार
 लेन  बनाना

 4.  मध्य  प्रदेश  इंदोर  बाईपास  का  निर्माण  683.60
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 रा०रा०  3  के  573.0  किन्मी०  264.4)

 से  590.6  कि०मी०  में  इंदौर
 तथा  देवास  के  बीच  चार  लेन

 5.  महाराष्ट्र  के  439  से  497  1150.00

 कि०मी०  में  बेसिन  क्रीक  तथा  मस्नोर

 के  बाच  चार  लेन  बनाना

 6.  उड़ीसा  रा०्रा०  5  के  0.0  किश०र्प,०  से  1267.40
 27.8  कि०मी०  में  कटक  तथा

 रु

 भुवनेश्वर  के  बीच  चार  लेन  बनाना  योग  :  6367.20

 शाज्यीय  सड़क  परियोजनाएं

 1.  उड़ीसा  राज्यीय  सड़कों  पर  क्षतिग्रस्त  पुलों  583.50
 का  पुननिर्माण

 वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  लोनो  सिलों  को  ऋण

 3743.  श्री  छोत  भाई  गासीत  :

 क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  वित्तीय  संस्थाओं  जसे  भारतीय  ओऔशद्योगिक  वित्त

 भारतीब  औद्योगिक  विकास  भारतीय  औद्योगिक  ऋण  ओर  निवेश  भारतीय

 ओद्योगिक  पुतनिर्माण  बैंक  द्वारा  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के विद््ध  बकाबा  धनराक्षि  का  ब्योरा  कया

 और

 सरकारी  क्षेत्र  की  चीनी  मिलों  और  प्राइवेट  चीनी  मिलों  की  ओर  बकाया  ऋणों  का  ब्योर

 क्‍या

 विस  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  मार्च  1990,  1991  और  1992  के  अभ्त

 की  स्थिति  के  अनुसार  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  पास  भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निमम

 ०आई०  ),  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  भारतीय  ऋण  तथा

 निवेश  निगम  और  भारतीय  औद्योगिक  पुनरनिर्माण  बैंक  द्वारा  दी गई  ऋण

 सहायता  की  बकाया  राशि  निम्नलिखित

 रुपये  )

 संस्थान  का  नास  31.3.90  31.3.91  31.3.92

 आई०एफ०सी  ०आई०  391.79  470.44  494.70

 आई०डी०बी०आई  ०  1122.74  1321.70  1469.20

 आई०सी  ०आई०सी०आई०  110.53  99.39  117.57

 आई०आर०बी  ०आई०  85.63  97.78  112.09

 346
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 मार्च  1990,  1991  और  1992  के  अन्त  की  स्थिति  के  अनुस.र  इन  संसाधनों  द्वारा
 सरकारी  ओर  गैर  सरकारी  क्षेत्र  की  चीनी;मिलों  को  दी  गई  ऋण  सहायता  की  बकाया  राशि
 लिखित  है  :!

 सरकारी  क्षेत्र

 31.3.90  31.3.9!  31.3,.92

 आई०एफ०सी०आई  31.19  39.49  42.62

 अाई०डी०बी०आई०  10  24  33.50  72.10

 आई०सी०आई०सी  ०आई०  50.00  5  '.00  50.00

 .  आई०आरण्बी०आई€  6.74  13.19  16.13

 गैर-सरकारोी  क्षेत्र

 31.3.90  31.3.91  31.3.92

 आई०एफ०  सी  ०»  आई  ०  55.59  68.71  93.07

 आई०डी०बी  ०आई०  54.25  99.80  157.54

 आई०सी०आई  ०सी  ०आई०  29.40  44.61  84.25

 आई०आर०बी०आई  23.20  29.55  34.16
 हाल  लक

 इल्डियन  इन्जोनियरिंग  एक्सपोर्ट  प्रोमोशन  काउंसिल  में  कर्मचारियों  की  छंटनी

 जिनुवाद  ]
 3744  श्री  आनन्द  अहिरिवार  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इण्डियन  इंजीनिर्वारिय  एक्सपोर्ट  प्रोमोंशन  काउंसिल  के  कमंचारियों  की

 प्रस्तावित  छंटनी  के  विरुद्ध  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  ने  क्‍या  कायंवाही  की  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  सलमान  :  से  निर्यात  संव्धत  परिषदों  को
 जो  सरकारी  अनुदान  दिया  जाता  है  टसे  अनेक  वर्षों  में  धीरे-धीरे  समाप्त  करने  के  सरकांर  के  निर्णय  के
 फलस्वरूप  इन्जीनियरी  निर्यात  संवर्धन  परिषद  के  कर्मंचारि?ों  की  छंटनी  होने  की  आशंका  के  .  बारे  में

 कुछ  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  इन्जीनियरी  निर्यात  संवर्धन  परिषद  अपने  कर्मचारियों  फी
 छंटनी  की  कोई  योजना  नहीं  है  ।

 हर
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 ३९३  हे  सह  सेनिकों  के  कल्याण  हेतु  विशेष  कोष

 3745.  ओ  कभल  चोधरो  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भूतपूर्व  सैनिकों/उनकी  विधवाओं/उनके  आश्रितों  के  कल्याण  के  लिए  कुछ  विज्ञेक  कोकः
 बताए  गए  हैं  ;

 यदि  तो  इन"कोधों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  कौन-कौन  से  अधिकारी  इन  कोषों  का  शंचालन
 कर  रहे  हैं  ;

 क्‍या  इन  कोषों  की  निगरानी  नियन्त्रण  करने  के  लिए  ततोई  समिति  बनायी  गई  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गैस  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  ग्रत्त्री

 एस  >  कृष्ण  कुमार  :  से  भूतपूर्व  सैनिकों/दिबंगत  सैनिकों  की  पत्नियों/आश्रितों  के  लिए
 निम्नलिखित  चार  कल्याण  निधियां  गठित  की  गयी  हैं  जिनका  संचालन  केन्द्रीय  सैनिक  बोडड  द्वारा  किया

 जाता

 युद्ध  में  वीरगति  प्राप्त  एवं  निशक्त  तथा  अन्य  भूतपूर्व  सैनिकों/सेवारत  का्िकों  के  लिए

 एकीकृत  विशेष  निधि  ;

 सेंट  डन्स्टैन्स  और  केन्द्रीय  सैनिक  बोर्ड

 झंडा  दिवस  और

 भारतीय  गोरखा  भूतपूर्व  सैनिक  कल्याण  निधि  ।

 ऊर  क्रम  संख्या  और  पर  उल्लिखित  निधियों  का  प्रबन्ध  और  देख-रेख
 प्रबन्ध  समितियां  करती  हैं  जिनके  अध्यक्ष  रक्षा  मंत्री  क्र  सं०  पर  उल्लिखित  निधि  का  प्रबंध
 और  देखरेख  एक  दूसरी  समिति  द्वारा  किया  जाता  है  जिसके  अध्यक्ष  रक्षा  सचिव  हैं  ।

 इस  प्रयोजन  के  लिए  प्रत्येक  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्रों  की  भी  अपनी-अपनी  निधि  हैं  ।

 महाराष्ट्र  के  लिए  केन्द्रीय  सड़क  निधि

 3746.  ओ  प्रतापराव  बो०  भौंसले  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यत  तील  वर्षों  के  दौरान  महाराष्ट्र  को  किन-किन  योजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  सड़क  निधि
 जाथा८र  की  गई  है

 उपरोक्त  वर्षों  के  दोरीने  प्रत्येक  वर्ष  परियोजना-वार  कितनी  धनराशि  उपलब्ध  कराई  भईं
 और

 चालू  विज्ष  वर्ष  के  दौरान  किन-किन  परियोजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  सड़क  निधि  उफ्लल्ध
 कराई  जाने  की  संभावना  है  ?

 148
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 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  जगदोश  :  और  केन्द्र

 केन्द्रीय  सड़क  निधि  के  तहत  राज्य  सरकारों  के  लिए  निधियों  का  आवंटन  स्कीम-वार  नहीं

 अनुमोदित  स्कीमों  के  लिए  एकमुश्त  धनराशि  राज्यों  को  दे  दी  जाती  है  ।  पिछले  तीन  वर्षों  के

 दोरान  महाराष्ट्र  सरकार  को  दी  गई  धनराशि  इस  प्रकाए

 वर्ष  आवंटन

 1989-90  19.91

 1990'9  |  4.50

 1991-92  2  90.00

 वर्ष  1992-93  2-93  के  दौरान  केन्द्रीय  सड़क  निधि
 के  तहत  अनुमोदन  के  लिए  विचार  किए

 जाने  वाली  स्कीमों  के  बारे  में  अभी  बताना  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  यह  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  13.5.88

 को  संसंद  द्वारा  पारित  संशोधित  संकल्प  के  अनुसार  निधि  में  महाराष्ट्र  राज्य  के  लिए  उपलब्ध

 मुक्त  शेष  तथा  राज्य  सरकार  द्वारा  अनुशंसित  प्रस्तावों  पर  निर्भर  करेगा  !

 केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  के  शाखा  कार्यालय

 3747.  ओ  गिरघारी  लाल  भागंव  :

 क्या  चस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  रेशम  के  विकास  हेतु  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान

 दैश  विशेषकर  राजस्थान  में  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  के  कुछ  और  शाखा  कार्यालथ  करने  का  है  ;

 यांदे  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 |  चस्त्रमंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अशोक  :  ओर  विभिन्‍न  प्रकार  के  एकक  जँरे

 क्षेत्रीय  रेशम  उत्पादन  अनुसंधान  तकनीकी  सेवा  अनुसंधान  विस्तार  बीज  उत्पादत

 रीलिंग  कताई  प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण  केन्द्रों  आदि  की  स्थापना  करने  का  प्रस्तव  है  जिसका  उद्देश्य

 देश  में  रेशम  उत्पादन  उद्योग  के  विकास  के  लिए  अनुसंधान  एवं  भ्रशिक्षण  तथा

 इन्क्रास्टुक्चर  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  देश  भर  में  स्थापित  मोजूदा  एककों  के  नेटक्क  को  प्रजबूत

 बनाना  करना  राजस्थान  राज्य
 के

 प्रस्तावों  के  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  ४एककों  की  स्थापना

 शॉमिल  है  :-:

 ।  टसर  अनुसंधान  केन्द्र

 (2)  |  टसर  मूल  बीज  सह-ग्रुणन  केन्द्र

 (3)  बिश्व  बैंक/स्विस  सहायता  प्राप्त  राष्ट्रीय  रेशम  उत्पादन  परियोजना

 के  अन्तर्गत  कोसा  बाजार  और  22  चाकी  पालन  केन्द्र

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 बिता 5  +  |  अऑिययथयणा  eee  जज  es  ---

 भारत  पाकिस्तान  व्यापार  सम्बन्ध

 3748.  कुमारी  पुष्पा  देवो  सिह  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  पाकिस्तान  के  साथ  व्यापार  सम्बन्धों  में  सुधार  करने  का  है  ;

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ;  और

 भारत-पाकिस्तान  दिपक्षीय  व्यापार  संबंध  किन-किन  क्षेत्रों  में  सक्रमपित  हो  गए  हैं  ?

 वाजिज्य  मंत्रालय  सें  उप  मंत्री  सलमान  :  ओर  जी  सरकार
 पाकिस्तान  के  साथ  द्विपक्षीय  विचार  विमर्श  के  जरिए  व्यापार  संबंधों  को  सुधा रते  का  स्देंव  प्रयास  करती

 रही  है

 मोटेतौर  पाकिस्तान  को  तेल  लौह  पेन्ट्स  तथा  वाविश
 और  इृस्जीनियरी  सामान  का  निर्यात  करता  है  जबकि  पाकिस्तान  से  आयात  की  प्रमुख़  मर्द  फल  तथा

 काजू  गिरि  को  वस्त्र  यात॑  और  तैयार  परिधान  हैं  ।

 वस्त्र  वस्श्रों  सम्बन्धी  हिपक्षीय  समझोता

 37409.  श्री  गोपीनाथ  गणपति  :

 क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  पिछले  एक  वर्ष  के  दोरान  वस्त्रों/सिले-सिलाए  कस्त्रों  के  क्षेत्र  मे ंकिसी  देश
 के  साथ  कोई  द्विपक्षीय  समझौता  किया  है  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  किन-किन  देशों  के  साथ  द्विपक्षीय  समझोता  किया  गया
 और

 वर्ष  1992-93  के  दोरान  इन  देशों  को  वस्त्रों/सिले-सिलाए  वस्त्रों  से  निर्यात  में  वृद्धि  करने

 लिए  क्दा  कदम  उस्माए  भए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 वस्त्र  अन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍जी  अशोक  :  ओर  संबुक्त  रफ़्ना

 यूरोपीय  आथिक  आस्ट्या  और  फिनलेंण्ड  के  साथ  दिनांक  31७12/8+
 को  समाप्त  हो  रहे  भारत  के  द्विपक्षीय  वस्त्र  करार  1991  की  अवधि  के  से  एक
 जित  द्विपक्षीय  वार्ताओं  के  फलस्बरूप  या  तो  उपयुक्त  संशोधनों  के  साथ  एक  वर्ष  के  लिए  बढ़वा  लिए  बच्च
 थे  वर्ष  1992  के  लिए  नया  करार  किया  गया  था  जिसमें  अवधि  को  एक  वर्ष  ओर  बढ़ाने  का  प्रावधान

 रखा  गया  था  ।

 सरकार  ने  निर्यात  में  वुद्धि  के  लिए  अनेक  कदम  उठाये  हैं  जिसमें  शामिल  हैं  परिवर्तनीय

 मुद्रा  की  दृष्टि  से  कोटा  मदों  का  फ्लोर  मूल्य  निर्धारित  उदारीकृत  विनिमय
 दर  प्रबन्ध  प्रणाली

 शुरू  बिना  लाइसेंसिंग  के  नई  वस्त्र  और  परिधान  मशीनरी  मदों  के  जायाश  को  सुकर

 उदारीकत  निर्यात  संवर्धन  बिना  लाइसेंस  के  होजरी  और  मेड-अप्स

 के  विनिर्माण  के  लिए  अपेक्षित  सैकिड  हैण्ड  मशीनरी  के  आयात  को  सुकर  बनाना  अग्निम  लाइसेंस  के  जरिये
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 अन्तर्राष्ट्रीय  क्वालिटी  का  कच्चा  माल  प्राप्त  करना  सुकर  उपयुक्त  नीति  उपायों  के  जरिये

 क्िलिर्मात्ता-निर्यात्तकों  और  गे  र-कोटा  निर्यातकों  को  प्रोत्साहन  देना  आदि  ।

 स्विस  बेंक  के  साथ  भारतोय  ओशोगिक  ऋण  ओर  निवेश  निगम  लि०  का  समझोता

 3750.  श्री  एन०  जें०  राढवा  :

 क्या  विस  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  औद्योगिक  ऋण  और  निवेश  निगम  लि०  ने  सैंट्ल  बैंक  आफ  स्विटजरलैंड

 और  स्विस  बैंक  कारणेरेशन  से  निर्यात  ऋण  सुविधाएं  प्राप्त  करने  हेतु  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए

 और  ु
 यदि  तो  यह  समझौता  कितने  मूल्य  की  ऋण  सुविधाओं  के  लिए  किया  गया  है  और

 इनमें  से  कितने  प्रतिशत  सुविधाएं  स्विटजरलैंड  से  पूंजीगत  माल  के  आयात  के  लिए  उपलब्ध  कराई

 जाएंगी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  और  भारतीय  ओद्योगिक  ऋण
 और  निवेश  निगम  ने  यूनियन  बैंक  ऑफ  स्विटजरलैंड  के  साथ  1992  में  20  मिलियन  स्विस  फ्रांक

 की  निर्यात  ऋण-पुविधा  के  लिए  एक  करार  किया  है  ।  स्विस  बैंक  कारपोरेशन  से  निर्यात  ऋण  को  भारत

 सरकार  ढारा  अनुमोदित  कर  दिया  गया  है  ओर  भारतीय  औद्योगिक  ऋण  और  निवेश  निगम  तथा  स्विस

 बैंक  कारपोरेशन  के  बीच  करार  पर  शीघ्र  ही  हस्ताक्षर  किए  जाने  की  सम्भावना  यह  सुविधा  भी

 20  मिलियन  स्विस  फ्रांक  के  लिए  है  ।

 ये  दोनों  सुविधाएं  स्विटजरलैंड  से  केवल  पूंजीगत  वस्तुओं  के  आयात  के  लिए  उपलब्ध  हैं  ।

 वाहनों  से  होने  वाला  प्रदूषण

 ]
 शो  सनत  कुमार  संडल  :

 क्या  जल-जूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उ_रकार  का  ध्यान  15  1992  के  टाइमਂ  में  टू  कन्ट्रोल
 टो  इमीशन  सफसे  सेटबैकਂ  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 केन्द्रीय  प्रदषण  नियंत्रण  बोडे  द्वारा  गठित  विशेषश  समिति  ने  क्या-क्या  सिफारिशें  की
 और

 ह
 सरकार  ने  इन  सिफारिशों  के  कार्यान्ययन  हेतु  क्या  कंदम  उठाए  हैं  ?

 झल-अतस  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  लमदीश  :  ते  हां  ।
 केस्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  ने  निम्नलिखित  के  लिए  एक  विशेषज्ञ  समिति  गठित  की  थी  :---



 (1)  वर्ष  1995  तथा  सन्‌  2000  से  लागू  किए  जाने  हेतु  2-3  व  4  पहिए  वाले  बाहनों  के  म्िए
 कार्बन  हाइड्रोका्बंन  तथा  नाइट्रोजज  के  आक्साइडस  के  सम्बन्ध  में  उत्सभ्रेन
 की  मात्रा  विषयक  मानकों  के  सुझाव  देना  ।

 (8)  सुझाए  गए  मानकों  को  पूरा  करने  के  लिए  इंजन  के  डिजाइन  में  परिवतेनों  के  स्वरूप  का
 पता  लगाना  तथा  स्थापित  किए  जाने  हेतु  यंत्रों  की  किस्म  का  पता  लगाना  ।

 विशेषज्ञ  समिति  ने  उत्सर्जन  मानकों  और  डिजाइन  में  अपेक्षित  प्रोद्योगिकीय  परिवतंनों  तथा

 सुझाए  गए  मानकों  को  पूरा  करने  के  लिए  लगाए  जाने  वाले  यंत्रों  की  किस्म  के  संबंध  में  अपनी  सिफारिशें

 प्रस्तुत  कर  दी  हैं  ।  इन  सिफारिशों  पर  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 जीवन  बोसा  निगम  की  अपतटीय  स्युच॒अल  फंड  योजना

 3752.  डा०  सी०  सिलवेरा  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जीवन  बीमा  निगम  ने  कोई  अपतटीय  म्युचुअल  फंड  योजना  शुरू  की  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  योजना  की  मुख्य  विशेषताएं  क्या

 क्या  इस  योजना  के  शुरू  करने  से  कोई  वांछनीय  परिणाम  मिले  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  है और  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलवीर  :  नहीं  !

 से  ये  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 विदेशों  में  आयोजित  प्रदर्शनियों  में  भागोबारों
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 3753.  श्री  केशरी  लाल  :

 क्या  थाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  व्यापार  संव्धेन  संगठन  ने  विदेश  में  आयोजित  प्रदर्शन  में  भाग  लेने  के  लिए

 भारतीय  निर्यातकों  को  कुछ  राहत  देने  का  निर्णय  लिया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  राहतों  को  कब  तक  लागू  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 जाजणिउ्य  ससत्रालय  में  उप  ससत्री  सलमान  :  से  इंडिया  टू  ड  प्रोमोशन

 आरगनाइजेशन  इस  समय  भारतीय  नियतिकों  को  विदेशों  में  लगने  वाली  प्रदर्शनियों
 में  भाग  लेने  क ेलिए  कुल  भागीदारी  लागत  का  20%  से  80%  तक  राहत  दे  रहा  इस  भागीदारी

 लागत  में  स्थान  का  निर्माण  तथा  तथा  बीमा  तथा  प्रचार

 ,  आदि  शामिल  होता  है  ।  इसके  अलावा  सेलों  में  भाग  लेने  वाले  पंजीकृत  लधु  उद्योगों  को  इमदादी  दर  पर

 10%  की  रियात्रत  दी  जा  रही  है  ।  .
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 हाल  में  इंडिया  टेड  प्रोमोशन  आगंनाइजेशन  भारतीय  कम्पनियों  को  बिना  किसी  राहत  के

 कुल  लागत  की  वसूली  के  आधार  पर  विदेशी  प्रदशेनियों  में  भाग  लेने  का  व्यवस्था  भी  कर

 रहा

 रक्षा  अनुसन्धान  विकास  संगठन

 3754.  श्र  मुकूल  बालकष्ण  वासनिक  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दस  वर्षों  के  दौरान  रक्षा  अनुसन्धान  विकास  संगठन  द्वारा  कितनी  प्रमुख  परियोजनाएं
 शुरू  की  गईं  ;

 उनमें  से  अब  तक  ऐसी  कितनी  परियोजनाएं  सफल  रही  हैं  और  उनकी  उल्लेखनीय
 लब्धियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  इन  सफल  परियोजनाओं  का  लागत-लाभ  विश्लेषण  किया  गया  है  ;
 |

 यदि  तो  तल्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस  कृष्ण  :  पिछले  10  वर्षों  के  दौरान  रक्षा  अनुसन्धान  तथा  विकास  संगठन  ने

 13  प्रमुख  परियोजनाए  शुरू  की  हैं  जिनमें  प्रत्येक  परियोजना  की  लागत  20  करोड़  रु०  है  ।

 इनमें  से  एलॉय  पेनिट् टर  प्रोडक्ट  और  परीक्षण  रेंजਂ  नामक  दो  प्रमुख
 परियोजनाएं  सफलतापूर्वक  पूरी  कर  ली  गई  एलॉय  पेनिट्टर  प्रोजक्टਂ  के  अन्तगंत

 एफ०  एस०  पी०  डी०  एस०  नामक  अत्यन्त  घातक  और  पूर्णतः  अचूक  टैंकरोधी  गोलाबारूद  का

 देश  में  ही  उत्पादन  करने  वाली  स्वचालित  निर्माणी  की  स्थापना  कर  उसे  महानिदेशक  आयुध  निर्माणी

 को  सौंप  दिया  गया  सभी  उपकरणों  से  सज्जित  परीक्षण  सुविधाओं  से  युक्त  परीक्षण  रेंजਂ

 की  स्थापना  की  गई  है  और  उसका  इस्तेमाल  प्रक्षेपास्त्रों  और  अन्य  प्रणालियों  के  प्रक्षेपण  परीक्षण
 के  लिए  किया  जा  रहा  है  |

 से  (8)  रक्षा  अनुसन्धान  तथा  विकास  संबंधी  कार्यंकलापों  में  यथोचित  लागत  लाभ  विश्लेषण
 किया  जाता  सामाजिक  एवं  आथिक  परियोजनाओं  से  भिन्‍न  इन  परियोजनाशों  से  प्राप्त

 किए  जाते  वाले  मुख्य  लाभों  में  महत्वपूर्णे  प्रौद्योगिकियों  में  आत्म-निर्भ रता  प्राप्त  करना  तथा  अत्याधुनिक
 किस्म  के  हार्डवेयर  से  बने  सैन्य  ऐसे  शस्त्रों  की  निरन्तर  आपूर्ति  बनाए  रखना  शामिल  है  जो  अंतर्राष्ट्रीय
 शस्त्र  नियंत्रण  प्रणाली  से  प्रभावित  न  हों  ।  एलॉय  पेनिट्रं टर  प्रोजक्टਂ  सेनाओं  को  कई  करोड़  रुपए
 के  एफ०  एस०  ए  पी०  डी०  एस०  नामक  सार्मारिक  गोलाबारूद  सप्लाई  क*  चुका
 राकेटों  और  अन्य  प्रणालियों  के  उड़ान  परीक्षणों  के  लिए  परीक्षण  रेंजਂ  का  व्यापक  रूप  से

 इस्तेमाल  किया  गया  है  ।
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 रु

 ; .

 क्षरिष्ठ  अधिवक्‍्ताओं
 के

 लिए  कल्याण

 )
 3755.  श्री  विजय  कुमार  यादव  :

 क्या  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कनिष्ठ  अधिवक्ताओं  के  कल्याण  के  लिए  कोई  राष्ट्रव्याओ  बीजना
 बनाने  का  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 न्याय  और  कंपनो  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  आर०  :  और

 राष्ट्रीय  स्तर  पर  अधिवक्ता  कल्याण  निधि  गठित  करने  का  एक  प्रस्ताव  पहले  किया  भया  था+5स
 प्रस्ताव  की  समीक्षा  1990  में  की  गई  थी  और  यह  विनिश्चय  किया  गया  था  कि  अधिवक्ता  स्वयं  ही
 अपनी  कल्याण  निधि  स्थापित  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  अपने  प्‌र्ववर  वितिफ्छश  का

 पुनविलोकन  करने  का  विचार  है  ।
 ह

 वस्त्र  निर्यात  सम्बन्धी  नई  «ोठा  नीति

 ]

 3756.  श्री  शरत  चन्द्र  पटनायक  :

 क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ह

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  सिले-सिलाए  कस्त्रों  फैब्रिक  और  कपड़ा  निर्यातकों  के  लिए
 ह

 नई
 कोटा  नीति  तैयार  की  है  ;

 क्या  सरफार  को  इस  नीति  के  विरुद्ध  किसी  वर्ग  से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
 ह

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वस्त्र  अन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  अशोक  :  इस  समय  लांगू  परिधाने  मिर्थात

 हकदारी  वितरण  नीति  के  लिए  कोटा  तथा  वस्त्र  निर्यात  हेकदांरी  वितरण  नीति
 के  लिए  कोटा  वर्ष  1991  ने  :993  तक  की  अवधि  के  लिए  दीर्घावधिक  नीतियां  हैं  जिभकी
 घोषणा  1990  में  की  गई  थी  ।  वर्ष  1991  के  दौरान  इन  नीतियों  के  कार्यचालन  के  आधार  पर

 इन  दो  नीतियों  में  कुछ  संशोधन  किए  गए  थे  जिन्हें  1-1-199  2  से  लागू  किया  गया  था  ।

 से  सरकार  को  कुछ  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें  वर्ष  1993  के  लिए  सीक़ियों  में

 कुछ  परिवर्तन  करने  के  सुझाव  दिए  गए  नीतियों  की  समीक्षा  केरते  समय  इन  सुझावों  को  ध्वार्भ  में
 रखा  :

 बुनकरों  के  लिए  बोसा  योजना
 हि

 37:7.  7.  भरी  जा  फर्नास्डोज  :

 श्री  मनोरंजन  भक्त  :

 क्या  बस्चत्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  जम्मू  और  कश्मीर  में  हथकरघा  बुनकरों
 के  लिए  उाल  ही  में  कोई  बीमा  योजना  शुरू

 की  गई  है

 यदि  तो  क्या  इस  योजना  को  अन्य  राज्यों  में  भी  लाग  किया  जायेगा  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  अशोक  :  और  सरकार  ने  चालू  वित्तीय
 वर्ष  1922-93  के  दौरान  पूरे  देश  में  जिसमें  जम्मू  व  कश्मीर  भी  शामिल  एक  समूह  बीमा  योजना
 आरम्भ  की  है  ।

 ”  इस  योजना  के  अभ्तगंत  प्रत्येक  बुनकर  का  का  बीमा  किया  जाएगा
 लिए  वाधिफ  किसत  की  दर  से  यह  किस्त  लान  केन्द्र  सरकार  और  राज्य
 सरकार  बराबर-ब  राबर  वहन  राज्य  सरवारें  इस  योजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  अभिक  रणों
 को  चयन  करेंगी  और  उपयुक्त  राशि  की  मांग  के  लिए  प्रस्ताव  भेजेंगी  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ज़िटिश  इण्डिया  कारपोरेशन  को  घाटा

 3758.  श्री  वो०  श्रोनिवास  प्रसाद  :

 श्रो  एम०  वी०  चक्शेलर  मू्ति  :

 क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 कया  ब्रिटिश  इण्डिया  कारपोरेशन  ने  औद्योगिक  और  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोर्ड  को  अपनी
 रिपोर्ट  दे  दी  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  ब्रिटिश  इण्डिया  कारपोरेशन  को  भारी  घाटा  हुआ  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 सरकार  ने  इस  मामले  में  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अशोक  :  और  ब्रिटिश  इण्डिया  कारपोरेशन
 लि०  ने  रुपग्ण  औद्योगिक  कम्पनी  1985  के  अन्तगंत  औद्योगिक  तथा
 वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोर्ड  को  एक  पत्र  भेजा

 नहीं  ।

 बी०  आई०  सी०  जटिल  कार्यंशील  पूंजी  की  अप्रचलित  संयंत्र  तथा
 कच्चे  माल  की  अत्यधिक  ब्याज  उत्पादन  की  अधिक  लागत  आदि  समस्याओं  +ा
 सामना  कर  रही  है  ।

 आई०  सी०  ने  मिलों  का  पुनरुद्धार  करने  के  लिए  एक  रणनीति  बनाई  है  जिसे
 श्रमिक  वित्तीय  पु]नर्निर्माण  आदि  शासिल
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 र,ज्यों  को  राजस्व  अग्रिम  जारी  किया  जाना

 3759.  वसन्‍्त  पवार  :

 क्या  सित्त  मंत्री  यड़  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  राजस्व  अग्रिम  जारी  किए  जाने  पर  रोक  लगाने  का  है  ;

 यदि  इसके  वया  कारण  हैं  ;

 (०)  राज्य-वार  कितनी  राशि  रोकी  जा  रही

 सरागर  का  विचार  इस  राशि  को  कितनी  अवधि  तक  रोके  रखने  का  है  ;  और

 सरकार  द्वारा  रह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदेभ  उठाए  गए  हैं/उठाने  का  विचार  है
 कि  राज्य  अपने  खर्चों  को  सीमित  करे  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  शान्ताराम  :  र/ज्य  जिन  घनराश्ियों

 की  हकदार  वे  फेन्‍्द्री  4  रारवार  द्वारा  निर्धारित  तारीखों  को  रिलीज  की  जा  रही  हैं  ।  जो  राशियां  देय

 हो  न  हुई  उन्हें  रोके  रखने  का  प्रएत  ही  नहीं
 ढ

 से  प्रश्न  नहीं  उठता

 (=)  यह  राज्य  सरकार  की  जिम्मेवारी  है  कि  वे  अपने  व्यय  को  अपनी  आय के  डांचे  के  अन्दर

 तक  सीमित  रखें  ।

 यूरोपोय  समुदाय  के  आजारों  को  समुद्री  उत्पादों  का  निर्यात

 3760  श्रो  के०  प्रधानो  :

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  यूरोपीय  समुदाय  के  बाजारों  को  किये  जाने  ब.ले  समुद्री  उत्पादों  के  निर्यात  में
 गत

 तीन

 वर्षों  के  दौरान  कमी  आई  है  ;

 ह

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 यूरोपीय  समुदाय  के  बाजारों  को  किये  जाने  वाल  समुद्री  उ  त्पादों  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने

 के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  :  जी

 (q)  और  प्रश्न  नहीं

 अन्य  देशों  में  स्पृथुअल  फण्ड  आारो  करना

 3761.  थी  सुमताज  अंसारी  :

 क्या  बिश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  बैंकों  और  वित्तीय  संस्थाओं  को  अन्य  देशों  में  ध्यूचुअल  फण्ड  जारी  करने  के

 लिए  अनुमति  दे  दी

 156



 9  1914  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  उसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 किन-किन  बकों  ने  अन्यदेशो  में  म्यूचुअल  फण्ड  जारी  किये  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रामेश्वर  :  और  भारतीय  पूंजी  बाजार  में

 विदेशी  संस्थागतनिवेश  को  आकर्षित  करने  के  उद्देश्य  से  बैंकों  और  वित्तीय  सस्थाओं  को  सरकार  और

 भारतीय  रिजवं  बैंक की  पूर्व-अनुमति  से  अपतटीय  म्यूचुअल  फण्ड  शुरू  करने  की  अनुमति  दी  जाती  इस

 समय  चार  अपतटीय  फण्ड  चल  रहे  जिनमें  से  दो  फण्ड  भारतीय  यूनिट  टुस्ट  और  दो  फण्ड  राष्ट्रीयकृत
 बैंकों  द्वारा  प्रायोजित

 जिन  बैंकों  ने अभी  तक  अपतटीय  फण्ड  शुरू  किए  वे  हैं  भारतीय  स्टेट  बैंक  और

 केनरा  बैंक  ।

 वाराणसी  में  फर्मों  द्वारा  पोटाशियम  कांबोनेट  आदि  का  आयात

 3762.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्रो  :

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अग्रिम  लाइसेंस  योजना  के  अन्तगंत  केवल  उसी  कच्चे  सामान  अथवा  सामग्री  का

 आयात  किया  जाता  है  जिसका  निर्यात  उत्पादन  हेतु  उपयोग  किया  जाता  है  ;

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  वाराणसी  में  कुछ  फर्मों  को  पोटाशियम  कैडिनियन

 आनिक  एन्टीमनी  सेलेनियन  मैटल  पाऊडर  और  अवेनचुरिन  इलाक  ग्लास
 आदि  का  अग्रिम  लाइसेंस  योजना  के  अन्तगंत  1990-91  के  दौरान  आयांत  करने  की  अनुमति  दी  थी
 जबकि  इस  आयातित  सामश्री  का  उपयोग  कृत्रिम  मोतियों  के  उत्पादन  में  नहीं  किया  जाता  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 इस  बारे  में  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  डठाने
 का  विचार  है  ?

 वाजिज्य  मंत्रालय  में  उप  संत्रो  सलमान  :  जी  हां  ।

 उन  मदों  के  आयात  के  लिए  अग्रिम  लाइसेंस  प्रदान  किए  गए  थे  जिन्हें  तकनीकी

 प्राधिकारियों  के  अनुसार  ग्लास  नेकलस  स्ट्ि  ग्स  आदि  के  विनिर्माण  और  निर्यात  के  लिए  अनिवार्य

 समझा  जाता  है  ।

 ओर  उपर्युक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रवर्तन  निदेशालय  द्वारा  कम्पनियों  की  जांच

 लिनुवाद  ]

 3763.  डा०  कारतिकेश्वर  पात्र  ॥

 क्या  न्याय  ओर  कम्पनी  कार्ये  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  प्रवर्तन  निदेशालय  द्वारा  जांच  के  किए  औसतव
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 कितनी  कम्पनियों  का  पता  लगाया  गया  अथवा  चयन  किया  पंजीकृत  कम्पनियों  की  तुलना  में  उनकी
 संख्या  कितनी  है  और  उनकी  किस  प्रकार  की  जांच  की  गई  है

 प्रवतेन  निदेशालय  की  जाँच  को  प्रभावी  बनाने  तथा  प्रवर्तन  निदेशालय  की  जांच  के  समय

 आने  वाली  बाधाओं  को  दूर  करने  के  लिए  अधिनियम  में  संशोधन  करन  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं
 अथवा  उठाने  का  विचार  किया  गया  है  ;

 क्‍या  गत  दो  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र  के  किन्‍्हीं  उपक्रमों/कम्पनियों  में
 प्रवतेन  निदेशालय  हारा  कोई  जाँच  की  गई  है  ;  और

 यदि  हां  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  और  निष्पषं  क्या  हैं  ?

 न्धाय  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  सें  राज्य  मन्‍्त्रो  उच०  आर०
 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  निम्नलिखित  कम्पनियों  की  संख्या  के  सम्बन्ध  में  कम्पनी  1956
 की  धारा  2094  के  अन्तर्गत  लेखा  बहियों  और  अन्य  किताबों  व  कागजातों  कः  निरीक्षण  किया
 गया  था  :---

 समाप्ति  वर्ष  निरीक्षण  की  गई  कम्पनियों  वर्ष  की  समाप्ति  पर  कार्यरत
 की  संख्या  कम्पनियों  की  संख्या

 131.3.1990  129  2,02,128

 313199]  3  119  2,24,452

 31.3.1992  160  2,50,397

 यह  महसूस  किया  गया  कि  कम्पनी  1956  की  घारा  के  वलेमान
 उपबन्ध  पर्याप्त  हें  ।

 पिछले  दो  वर्षों  के दौरान  किसी  भी  सरक्षारी  कम्पनी  का  निरीक्षण  नहीं  किया  गया  है  ;

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सो०ए०टी०ओ ८  संस्थान  की  रिपोर्ट  का  अध्ययन

 3764.  भो  आर०  स्रेख्त  रेहो  :

 क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विदेशी  सहायता  प्राप्त  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  भारत  पिछले  चालीस  वर्षों  में  सर्वाधिक

 अमेरिकी  और  बहुराष्ट्रीय  सहायता  प्राप्त  करने  के  बावजूद  भी  गरीबी  का  उन्मूलन  और  आधिक  विकास

 नहीं  कर  पाया  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  वाशिगटन  स्थित  सी०ए०टी०ओ०  संस्थान  द्वारा  प्रकाशित

 अध्ययन  रिपोर्ट  की  जाँच  की  और

 विदेशी  सहायता  से  में  बरीबी  कितनी  कम  हुई  है  ?

 58
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  से  पिछले  कुछ  वर्षों  भारत
 को  विभिन्‍न  बहुपक्षीय  अशिकरणों  और  अन्य  विदेशी  ख्लोतों  से  पर्याप्त  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  हुई
 यशपि  यह  सहायता  प्रति  व्यक्ति  आधार  पर  प्राप्त  हुई  है  तथापि  अधिकांश  अन्य  विकासशील  देशों  की

 तुलना  में  निम्नतम  में  से  एक  है  ।  विदेशी  और  घरेलू  स्नोतों  स ेभारत  सरकार  के  पास  उपलब्ध  निधि  का
 इस्तेमाल  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  गरीबी  कम  करने  के  कार्यक्रमों  पर  किया  गया  इसके
 पिछले  वर्षों  में  अत्यन्त  गरीबी  के  मामलों  में  काफी  कमी  आई  है  ।  वाशिगटन  स्थित  सी०  ए०  टी०  औौ०
 संस्थान  द्वारा  प्रकाशित  रिपोर्ट  में  प्रसंगवश  भारत  में  विकास-अभिरचना  तथा  प्रक्रिया  और
 भारतीय  विकास  में  विदेशी  सहायता  की  भूमिका  के  बारे  में  लेखक  के  निजी  विचार  दर्शाए

 केन्द्रीय  सरकार  दारा  अधिक  धन  निकाला  जाना

 3765.  डा०  लक्ष्मीनारायण  पांडे  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  गत  ढो  वर्षों  से भारतीय  रिजर्व  बैंक  स ेअधिक  धनराशि  निकाल  रही
 ओर

 यदि  तत्सबंधी  ब्यौरा  लेखा  शीर्ष  सहित  क्‍या  है  ?

 वित्त  सनत्रातय  में  राज्य  मंत्रों  शांताराम  और  रिजवं  बैंक  केन्द्र  सरकार
 का  बैंकर  यह  एक  ऐसी  स्थायी  व्यवस्था  जिससे  अधीन  जब  भी  केन्द्र  सरकार  का  नकद  ब-की  शेष

 के  व्यय  को  पूरा  करने  के  लिए  अपर्याप्त  होता  तो  रिजेब  बैंके  उसके  पक्ष  में  तदर्थ  91-
 राजकोष  हूंडिया  ऋजित  करके  आवश्यक  सीमा  तक  नकद  बाकी  शेष  की  पृतिः  करता

 इनमें  रिजवे  बैंक  से  अल्पावधिक  उधार  शामिल  होते  औनइनका  हिसाथ  भारत  के  लोक  ऋण  के  अधीन
 रखा  जाता  है  ।  इसीलिए  तकनीकों  रूप  से  केन्द्र  सरकार  किसी  भी  समय  रिजर्व  बैंक  के  साथ  औवर
 ड्ाफ्ट  की  स्थिति  में  नहीं  होती  है  ।

 राजकोष  हुंडियों  द्वारा  जुटाई  गयी  नकद  बाकी  शेष  की  समायोजित  राधि  बजटीयथ  घाटा

 होता  है  ।  यह  घाटा  समेकित  निधि  और  भारत  के  लोक  लेंखे  दोमों  के  अघीम  प्राप्तियों  औद  व्यय  द्वारा
 सभी  सरकारें  लेन-देनों  का  निवल  प्रभाव  इसलिए  किसी  एक  मद  अथवा  मदों  को  घाटे  का  कारण

 बताना  संभव  नहीं  है  ।

 मध्य  प्रदेश  के  लिए  केन्द्रीय  सड़क  कोल

 3766.  थी  रामेश्वर  पाटीदार  :

 क्या  जले-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  संडक  कोष  के  अन्तैगंत  93  करोड़  रुपये  तक  की  राशि

 दिए  जाने  के  लिए  3  1989  को  प्रस्ताव  भेजे  थे  ;

 क्‍या  सरकार  ने  इन  प्रस्तावों  में  से  केवल  पांच  प्रस्तावों  को  स्वीकृति  दी  है  जबकि  बाकी

 प्रस्तावों  को  अभी  तक  स्वीकृति  नहीं  मिल  पाई  है  ;

 हद



 लिखित  उत्तर  31  1992

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ;  और

 बाकी  प्रसवों  के|लिए  कब  तक  धनराशि  उपलब्ध  करा  दी  जायेगी  ?

 जल-भूतल  परिवहन  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगवीश  :  से  हां  ,

 केन्द्रीय  सड़क  निधि  के  अम्तगंत  प्रस्ताव  आमंत्रित  किए  गए  थे  और  उक्त  निधि  में  वास्तविक

 बुद्धि  अभी  नहीं  हुई  इसलिए  शेष  प्रस्तावों  पर  अनुमोदन  के  लिए  कारंवाई  नहीं  की  जा  सकी  ।

 अतिरिवत  प्रस्तावों  पर  विचार  करने  के  प्रयोजन  से  अभी  इस  बात  का  संकेत  देना  संभव

 नहीं  है  कि  केन्द्रीय  सड़क  निधि  में  वृद्धि  की  लक्षित  तारीख  क्या  होगी  ।

 रिपोर्ट  पर  विदेशी  बेंकों  के  प्रतिक्तिया

 3767.  ओ  गुरूदास  कामत  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जानकीरमन  रिपोर्ट  पर  विदेशी  बैंकों  न ेनाराजगी  जाहिर  की  है  ;

 यदि  हां  तो  इन  बकों  द्वारा  उठाई  गई  आपत्तियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;  औरਂ

 इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया

 विस  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  वलबोर  :  से  भारतीय  रिजवे  बैंक
 ने  सूचित

 किया  है  कि  उन्हें  अभी  तक  जानकीरमन  समिति  की  अन्तरिम  रिपोर्ट  पर  विदेशी  बैंकों  से  कोई  प्रतिकूल

 या  अन्यथा  पत्र  प्राप्त  नहीं  हुआ

 दिल्‍ली  में  परिवार  अदालतें

 3768.  भी  कमल  चोधरी  :

 क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रस्तावित  परिवार  अदालतों  की  दिल्ली  में  अब  तक  स्थापना  कर  दी  गई  है  ;

 यदि  तो
 अब  तक  कितनी  अदालतें  गठित  की  गई  हैं  और  इनमें  न्यायाधीशों  की  संख्या

 कितनी  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 स्याय  और  कंपनी  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  एज०आर०  :  से

 अभी  तक  महोदय  ।  दिल्ली  प्रशासन  मेहरौली  संस्थान  क्षेत्र  स्थित  अपने  भवनों  में  से एक

 भवन  में  दो  कुटुम्ब  न्यायालय  स्थापित  करने  के  लिए  कारंवाई  प्रारम्भ  कर  दी  आवश्यक

 प्रारम्भिक  अवसंरचनात्मक  कार्य  भी  प्रारम्भ  हो  चुका  है  ।

 -
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 ओषधों  और  सोनन्‍्दर्य  प्रसाधनों  का  निर्यात

 3769.  कुमारो  पुष्या  देवी  सिह  :

 क्या  वाजिक्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  ओऔषधों  और  सोौन्‍्दय॑  प्रसाधनों  के  निर्यात  के  लिए
 निर्धारित  लक्ष्य  क्या  थ ेओर  इस  अवधि  के  दौरान  कितनी  उपलब्धि  हुई

 क्‍या  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  सरकार  सौन्दये  प्रसाधनों  और  औषधों  के

 निर्वात  में  वद्धि  करने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  प्रयास  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मन्‍्त्रो  सलमान  एक  विवरण  संलग्न

 हां  ।

 सरकार  द्वारा  आरम्भ  किए  गए  व्यापार  एवं  वित्तीय  सुधारों  से  भारत  से  भेषजों  और

 सौन्दर्य  प्रसाधनों  का  निर्यात  बढ़ाने  में  सहायता  मिलेगी  ।  मूल  भेषज  एवं  सौन्दयं  असाधन  निर्यात

 संवर्धन  परिषद्‌  जिसे  इन  उत्पादों  के  निर्यात  संवर्धत  का  कार्य  सौंपा  गया  है  ने  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  कई

 उपाय  किए  हैं  ।  इनमें  व्यापार  प्रतिनिधिमण्डलों  का  व्यापार  मेलों  और  प्रदर्शनियों  में  भाग

 क्रेता-विक्रेता  बैठकें  आयोजित  संभावना  वाले  को  बिक्री-सह-अध्ययन  दल  भेजना  आदि

 शामिल  हैं  ।
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 निर्यात  में  प्रशिक्षण

 3770.  श्री  एन०  जे०  राठवा  :

 क्या  वाजनिश्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  उच्च  प्रतिस्पर्धा  वाले  अन्तर्राष्ट्रीय  ब,जार  में  सफलता  धृवंक  प्रवेश  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  निर्यात  में  प्रशिक्षण  देने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  कोई  निर्णय  किये  जाने  की  संभावना  है  ;

 यह  प्रशिक्षण  किन  स्थानों  पर  दिये  जाने  का  प्रस्ताव  और

 कितने  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण  देने  का  प्रस्ताव  है और  इससे  निर्यात  में  कितना  लाभ  होने
 की  संभावना  है  ?

 वाणिज्य  मंजासय  में  उप  मंत्री  सलमान  :  से  इस  समय  ऐसा  कोई
 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  |  सरकार  द्वारा  स्थापित  भारतीय  विदेश  व्यापार  संस्थान

 विदेश  व्यापार  और  विशेष  रूप  से  निर्यात  व्यापार
 के

 क्षेत्र  में  प्रमुख  प्रशिक्षण

 एवं  अनुसंधान  संस्थान  अपने  प्रशिक्षण  क्रियाकलापों  के  भाग  के  रूप  में  आई०आई०एफ०टी०  निर्यात

 संगठनों  में  विभिन्‍न  स्तरों  के  व्यवसायी  कार्यपालकों  को  उनकी  आवश्यकताओं  के  अनुकूल  अनेक

 पालक  विकास  कार्यक्रमों  की आफर  करता  है  ताकि  वे  अपने  ज्ञान  ओर  तकनीकी  निषुणता  में  वृद्धि  कर

 बेहतर  ढंग  से  बाजारों  में  प्रवेश  पा  सकें  और  अत्यधिक  प्रतियोगी  अन्तर्राष्ट्रीय  वाताबरण  में  अवसरों  का

 पूर्स-पूरा  लाभ  उठा  सकें  ।  इसके  अलावा  अन्तर्राष्ट्रीय  संगठनों  द्वारा  समय-समय  पर  क्रिन्यान्वित  विभिन्‍न

 परियोजनाओं  के  तहत  निर्यात  संवर्धन  और  उससे  संबंधित  विषयों  पर  आयोजित  किये  जाने  वाले  प्रशिक्षण
 संगोष्ठियों  में  उपस्थित  होने  क ेलिए  सरकारी  अधिकारियों  को  विदेश  भी  भेजा

 जाता  है  |

 चखूंगो

 ]

 3771.  श्री  शरत  चन्द्र  पटनायक  :

 श्री  रवि  राय  :

 क्या  जल-भूततर  बरिवहुन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  चुंगी  वसूली  से  संबंधित  सभी  विवादास्पद  मामलो  पर  पूरी  तरह  से
 विचार  करने  के  लिये  एक  समिति  गठित  करने  का  निर्णय  किया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  क्या  हैं  ओर  समिति  को  क्या  विशिष्ट  कार्य  सौंपा  गया  है  ?

 अल-भूतंल  परिवहन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  से  सरकार  ने
 केन्द्र  सरकार  ओरे  राज्य  सरकारों  के  श्रतिनिधियों  की  एक  समिति  गठित  करने  का  निर्णय  किया  है  जो

 अूँगी और  पंथ  करे  से  संबंधित  सभी  मोमलों  की  जाँच  करेगी  ।
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 समिति  के  गठन  और  विचारार्थ  विषयों  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  है  ।

 रोमानिया  के  साथ  व्यापार  सम्बन्ध

 3772.  श्री  क०

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रोमानिया  के  साथ  व्यापांर  सम्बन्ध  बढ़ाने  का  सरकार  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  बढ़ाने  के

 लिये  क्‍या  प्रयास  किये  गये  ;

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  लिये  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया  और

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  रोमानिया  के  साथ  आयात-निर्यात  के  लिये  कितना  लक्ष्य
 किया  गया  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  सें  उप  सन्‍त्री  सलमान  :  ओर  सरकार  का  लगातर
 श्ेयास  रहा  है  कि  रोमानिया  के  साथ  व्यापार  बढ़ाया  इस  सम्बन्ध  में  उठाए  गए  कुछ  कदमों  में
 वाणिज्यिक  तथा  व्यापार  सूचना/प्रतिनिधिमण्डलों  का  वार्षिक  व्यापार  संलेखों  पर  हस्ताक्षर
 करना  तथा  व्यापार  की  आवधिक  समीक्षा  करना  शामिल  है  ।

 और  दोनों  देशों  के  बीच  के  व्यापार  और  भुगतान  समझौते  में  कलेण्डर  वर्ष  क ेआधार
 पर  वाधषिफ  व्यापार  योजना  की  व्यवस्था  है  तथा  तदनूसार  आयात-निर्यात  लक्ष्य  निर्धारित  किए
 जाते

 वर्ष  1992  की  भारत-रूमानिया  व्यापार  योजना  में  कुल  5100  मिलीयन  Fo  के  व्यापार  का

 प्रावधान  है  जिसमें  रूमानिया  को  2400  मिलीयन  रु०  का  निर्यात  तथा  वहां  से  2700  मिलीयन  ३०

 का  आयात  करने  का  ध्यान  रखा  गया  है  ।

 जम्मू  और  कश्मोर  में  विसोय  संकट

 3773.  भो  गुरूदास  कामत  :
 ह

 क्या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृष्ण  करेंगे  कि  :

 क्या  जम्मू  ओर  कश्मीर  सरकार  को  भारी  वित्तीय  संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ;

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कायंवाही  की  गई/किये  जाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  सम्त्रालय  में  राज्य  संत्री  शान्ताराम  :  से  जम्मू  ओर  कश्मीर  राज्य
 की  आय  ओर  व्यय  के  बीच  असमानता  के  कारण  काफी  वित्तीय  असंतुलन  का  सामना  कर  रहा  है  ।

 जम्मू  और  कश्मीर  सरकार  ने  वर्ष  की  शुरूआत  ही  491.71  करोड़  रुपए  के  घाटे  से  की  ।  उनकी  वित्तीय
 कठिनाइयों  का  मुख्य  कारण  ही  भारी  प्रारम्भिक  घाटा  जम्मू  ओर  कश्मीर  तथा  पंजाब  द्वारा

 जिन  वित्तीय  असंतुलनों  का  सामना  किया  जा  रहा  उनकी  जांच  करने  हेतु  अधिकारियों  का  एक  इछ
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 गठित  किया  गया  है  जिसमें  वित्त  और  गृह  मंत्रालयों  तथा  योजना  आयोग  के  प्रतिनिधि  शामिल  हैं  ।  यह
 निर्णय  लिया  गया  है  कि  वर्ष  1991-92  के  दौरान  राज्य  सरकार  द्वारा  केन्द्र  को  देय  143.50  करोड़
 रुपए  की  वसूली  को  अभी  न  किया  जाए  तथा  उसे  फिलहाल  दल  की  रिपोर्ट  को  अन्तिम  रूप  देने  तक
 लम्बित  रखते  हुए  1992-93  के  लिए  आगे  ले  जाया  जाए  इस  जब  राज्य  सरकारों  ने  अपने

 अर्थोपायों  की  कठिनाइयों  के  बारे  में  वित्त  मंत्रालय  को  सूचित  किया  तो  उनकी  हकदारियों  को  जून
 बोर  जुलाई  में  समय  से  पूर्व  रिलीज  कर  दिया  गया  ।

 कम्पनियों  का  अनभिश्रेत  लाभ

 3774.  थी  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :

 क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उपभोक्ता  वस्तुओं  का  निर्माण  करने  वाली  कम्पनियों  से  अनभिप्रेत  लाभ  को  सरकारी

 खाते  में  जमा  करने  क ेआदेश  जारी  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  जैसा  कि  औषध  कम्पनियों  के  मामले  में

 किया  गया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  और  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि

 इस  प्रश्न  में  प्रयुक्त  लाभਂ  पद  का  आशय  सीमा  शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  की  वापसी

 के  जरिए  कम्पनियों  के  रूप  से  धनीਂ  बनने  के  मामले  से  सीमा  शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पाद

 शुल्क  संशोधन  1991  (1991  का  41)  का  अधिनियमन  करके  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध

 में  पहले  ही  उपयुक्त  विधिक  उपबन्ध  बना  लिये  गये  हैं  ।  इन  उपबन्धों  के  सीमा  शुल्क  तथा '
 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  के  रूप  में  किसी  भी  तरह  से  किसी  भी  माल के  क्रेता  से  किसी  व्यक्ति  द्वारा  बसूल
 की  गई  किसी  भी  राशि  को  तुरन्त  केन्द्रीय  सरकार  के  खाते  में  जमा  करा  दिया  शुल्क  निर्धारण

 को  अंतिम  रूप  दे  दिये  जाने  पर  इस  प्रकार  अदा  की  गई  राशि  को  उक्त  व्यक्ति  द्वारा  देय  उत्पाद  शुह्क
 के  प्रति  समायोजित  कर  दिया  जायेगा  ।  इस  समायोजन  करने  के  बाद  जो  अतिरिक्त  राशि  बच

 जाएगी  उसे  या  तो  उपभोक्ता  कल्याण  निधि  में  जमा  कर  दिया  जायेगा  या  यथास्थिति  के  अनुसार  उस

 व्यक्सि  को  वापस  कर  दिया  जायेगा  जिसने  इस  राशि  के  भार  को  वहन  किया  हो  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 उवरकों  का  आयात  सरकारी  एजेंसियों  के  माध्यम  से  न  करना

 37735.  ओ  प्रकाश  बो०  पांटील  :

 थी  अशोक  आनन्दराब  देशमुख  :

 क्या  बाणजिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उवेरकों  का  आयात  सरकारी  एजेंसियों  के  माध्यम  से  न  कराने  का

 है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 श्री  माधवन  द्वारा  समय  पूर्व  सेवानिवृत्ति  लिए  जाने  के  बारे  में  ।

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलसान  :  ओर  इस  खाद  के

 आयात  को  गैरसरणीकृत  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  फिर  भी  आयात-निर्यात  नीति  की  निरन्तर

 समीक्षा  की  जाती  ह ैऔर  जब  कभी  आवश्यक  समझा  जाता  है  उसमें  परिवर्तन  किए  जाते  हैं  ।

 12.05  स०  प०

 प्रतिभृति  घोटाले  को  जाँछ  कर  रहे  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  संयुक्त

 श्रो  माधवन  द्वारा  समयपूर्व  सेवानिवृत्ति  लिए  जाने  के  बारे  में  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ु

 अध्यक्ष  महोदय  :  जो  कुछ  मैं  कह  रहां  हूं  उसे  कहने  दीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  तब  बोलिए  जब  मैं  अपनी  बात  पूरी  कर

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  इसके  बाद  भी  मैंने  आपके  नोटिस  को  मंजूरी  देते  हुए  भी  आपको  सुनने

 के  लिए  मना  नहीं  किया  ।  इसलिए  नहीं  किया  कि  आज  फ्राइडे  ह ैऔर  3.20  बजे  प्राईवेट  मैम्बस  बिजनेस

 शुरू  हो  जाएगा  और  आपको  बोलने  के  लिए  समय  कम  मिलेगा  ।  यह  बात  भी  मेरे  सामने  थी  ।  शायंद

 हैः बात  आपके  भी  मन  में  इसलिए  मैंने  आपको  मना  नहीं  किया  ।  मेरे  सामने  दो  पर्याय
 मैं

 यहां  से उठकर  चला  जाऊं  और  वेश्चयन  आवर  सर्स्पंड  कर  दूसरा  पर्याय  था  कि  आपको  बोलने  का
 समय  दूं  ।  मैंने  सोचा  क्वैश्वयन  आवर  सस्पेंड  करने  से  अच्छा  है  कि  आपको  बोलने  देना  चाहिए  ॥  आपका
 भावना  मन  में  ही  क्‍यों  रहे  ।  मगर  उसके  साथ  आपकी  तीव्र  भावना  भी  एक  पद्धति  से  यहां  पर  सामने
 रखो  जा  सकती  है  ।  इसलिए  एक  दफा  वाजपेयी  साहब  जितनी  दफा  बोले  मैं  उनके  प्रति  आपकी
 तरफ  से  भी  आभार  प्रकट  करना  चाहता  हूं  ।  बात  ऐसी  हो  जाती  है  कि  इस  आवर  में  जो  जबरदस्ती  मै
 उठकर  बोलेगा  वही  बोल  पायेगा  और  जो  बोलना  चाहता  है  वह  पीछे  रह  अन्याय  हाँ
 जाता  है  बहुत  लोगों  के  साथ  ।  यह  भी  ध्यान  में  रखना  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बैठ  जाइये  ।  आप  समक्ष  रहे  हैं  मैं  क्या  बोल  रहा  हूं  ?  आपके  जो  नेताओं
 ने  कहा  है  वह  सत्य  नहीं  ऐसा  मैं  नहीं  कहता  ।  आपकी  भावनाओं  को  हम  संमझ  सकते  गवनेमेंट

 साईड  से  लोग  उसके  बारे  में  बोलने  के  लिए  बार-बार  उठ  रहे  यहां  से  लोग  बोलने  के  लिए  उठ  रहे
 मैंने  उनको  कहा  आप  थोड़ा  ठहर  जाएं  ।  अपनी  भावनाओं  से  कोई  दूसरा  मत  नहीं

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  भी  इस  बात  पर  आपत्ति  कर  रहा  मैं  आपका  काये  आसान  करना

 चाहता  हूं  और  आप  समझने  की  कोशिश  नहीं  कर  रहे  आपको  खड़े  होकर  बोलने  में  ही  रुचि  नहीं
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 से  कम  आपकी  बात  तो  सुनी  जानी  कम  से  कम  आप  ऐसा  तो  कर  ही  सकते  यदि  आप

 ऐसा  करेंगे  तो  कौन  करेगा  ?  मुझे  आप  सबके  सहयोग  से  यह  कार्य  करने  दीजिए  ।

 कोई  भी  व्यक्ति  यह  चर्चा  समाप्त  करना  नहीं  चाहता  हमें  यह  चर्चा  करवी  ही  होगी  ।  साथ

 ही  मैं  इस  मुद्दे  पर  जोर  नहीं  देना  हमने  इस  सभा  सभी  नेताओं  द्वारा  दिए  गए  सुझावों  को

 स्वीकार  कर  लिया  इस  मुद्दे  पर  चर्चा  करने  के  लिए  कि  हम  सभा  की  कार्यवाही  कैसे  चला  सकते

 22  और  24  सितम्बर  को  दिल्ली  में  बंठक  जो  कुछ  नेताओं  ने  कहा  है  यह  उस  पर  कटाक्ष

 नहीं  मैं  उनकी  भावनाओं  को  समझता  हूं  ।  मेरा  मतलब  यह  नहीं  मैं  केवल  व्यवस्था  स्थापित

 करना  चाहता  आपने  अपने  तरीके  से  आपना-अपना  काये  उसके  लिए  आपने  नियमों  का  भी

 सही  तरीके  से  पालन  नहीं  किया  आपने  अपना  कतंव्य  निभाया  है  और  कोई  भी  इस  पर  आपत्ति

 नहीं  कर  सकता  मैं  भी  इस  पर  आपत्ति  नहीं  कर  रहा  हूं  मैं  यह  नहीं  कह  रहा  हूं  कि  जो  कुछ  आपने

 किया  है  वह  गलत  है  लेकिन  मेरा  कहना  है  कि  यदि  आपने  प्रक्रिया  का पालन  किया  होता  तो  अधिक

 बैह्तर  होता  ।  इस  बात  को  हम  यहीं  समाप्त  कर  मैं  श्री  नीतिश  कुमार  को  बोलने  की  अनुमति  दे

 रहा  हूं  ।  ।2  बज  चुके  आपको  भी  बोलने  का  अधिकार  है  ।  इसके  बाद  मैं  मंत्री  महोदय  को  बोलने

 की  अनुमति  दूंगा  ।

 )

 || ध्

 शी  राम  बिलास  पातसव्रात्  हम  सब्र  लोगों  ने  के  तहत  नोटिस  बिया

 अभध्कक्ष  सहोवय  :  ढीक  आपने  दिया

 श्री  नीतीश  कुमार  :  अध्यक्ष  आपने  मुझको  एक  तरह  से  पुकार  दिया  हमारे
 सम्मानित  नेता  आदरणीय  अटल  जी*ਂ

 ..
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  कुछ  भी  उनके  बारे  में  मैं  बदलने  वाला  नहीं  हूं  ।

 श्रो  नीतोश  कुमार  :  हम  इससे  सहमत  हैं  कि  प्रश्न-काल  सामान्य  परिस्थितियों  में  ही  होना
 चाहिए  और  आज ही  प्रश्न  की  सूची  में  तीसरे  नम्बर  पर  मेरा  प्रश्न  था  और  एक  तरह  से  हम  शहीद

 लेकिन  सूचना  और  जानकारी  प्राप्त  करने
 का

 अवसर  नहीं  मिल  सका

 महाक्ष  महोदय  :  इसलिए  बारह  बजे  के  बाद  पहले  आपको  चांस  दिया  गया

 खओनोतोश  कुमार  :  जो  विवाद  का  विषय  वह  प्रश्नकाल  में  उठा  जिसके  आधार  पर  कतिपुय
 मसीह  सदस्यों  ने  के  तहत  प्रश्न-काल  स्थगित  करने  का  प्रस्ताव  रखा  वह  माधवन  के
 इस्तीक्े  का  सवाल  साधारण  अधिकारी  के  इस्तीफे  का  सवाल  नहीं  है  बल्कि  पूरी  सरकार  की
 फंक्शनिंग  पर  प्रश्न-चिक्तु  लगता  ससस्‍्कार  की  विश्वसनीयता  का  सवाल  है  और  पूरी  जांच  में

 सड॒क्पर्‌  वीयत  प्रृश्त  है  ।.  सरृकार  की  तीयठ  हो  और  उसकी  विश्वसनीयता  पर

 जिद्ू  लयुत़ा  इस  घकार  से  दूसरा  बिजनेस  सदत  सें  कंसे  छिस  सरकार  की  विश्वसनीयता  नहीं

 I  |
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 प्रतिभूति  घोटाले  की  जांच  कर  रहे  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  संयुक्त  3  1998
 श्री  माधवन  द्वारा  समय  पूर्व  सेवानिवृत्ति  लिए  जाने  के  बारे  में  ।

 नोतीश  कुमार

 वह  सरकार  क्या  जवाब  देगी  ।  हम  अभी  भी  आपसे  अनुरोध  करेंगे  कि  हालांकि  12  से  ज्यादा  समय  हो
 चुका  प्रश्न-काल  तकनीकी  रूप  से  बीत  चुंका  है

 लेकिन  हम  आप  से  आग्रह  करेंगे  कि  भूतलक्षित
 प्रभाव  से  रिस्ट्रास्येक्टीव  इफक्ट  से  शून्य-काल  स्थगित  कर  दें।॥

 अनुवाद  ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  मैं  इसका  स्वायत  करता  हूं  ।

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मामरेट  :
 मैं  चर्चा  का

 तथा  यहां  उठाए  गए  मुद्दों  का  उत्तर  नहीं  दे  रही  हुं  ।  में  सभा  के  समक्ष  तथ्य  रख  रही  हूं
 क्योंकि  ऐसा  कहा  गया

 श्री  माधवन  27.3.92  को  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  क ेअपर  निदेशक  पद  के  भर्ती  मियमों  में
 परिवतंन  के  लिए  अभ्यावेदन  दिया  यह  अधभ्यावेदन  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  मुख्यालय  की  टिप्पणि
 यों  के साथ  गह  मंत्रालय  को  भेज  दिया  गया  था  ।  चूंकि  भर्ती  नियमों  में  किसी  प्रकार  के  परियत्तन  से
 सभी  केन्द्रीय  पुलिस  संगठन  प्रभावित  होंगे  ।  अतः  गृह  मंत्रालय  की  इन  जटिलताओं  पर  बिचार
 करने  में  समय  गृह  मंत्रालय  अभी  भी  इस  पर  विचार  कर  रहा

 श्री  के०  संयुक्त  सचिव  ने  भारत  सरकार  के  कार्मिक  और  प्रशिक्षण  विभाग  के  सचिव
 को  संबोधित  एक  सूचना  दी  हैं  जिसके  अनुसार  वह  31.10.93  से  स्वैल्छिक  अवकाश  ले  रहे  हैं  ओर
 नियमों  के  अन्तगेत  स्वीकार्य  सेवा  निवृत्ति  लाभ  प्राप्त  केन्द्रीय  जांच  छछूरों  के निदेशक  को  यह
 सूचना  20  1992  की  सुबह  मिली

 मेरे  पास  त्यागपत्र  की  मौलिक  प्रति  यदि  वे  जानना  चाहते  हैं  तो  मैं  इसे  पढ़
 सकती  हूं

 20  1992  को  श्री  माधवन  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  क॑  निदेशक  से  मिले  उस  समय  श्री
 एस०के०  अपर  निदेशक  भी  उपस्थित  उन्होंने  यह  कहा  था  कि  उन्होंने  यह  निर्णय  बहुत
 समझ  कर  लिया  है  ताकि  वह  न्यायिक  सेवा  में  शामिल  हो  तथापि  उन्होंने  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो
 के  निदेशक  को  यह  आश्वासन  दिया  कि  वह  सात  बैंक  घोटाले  के  मामलों  की  जांच  करते  रहेंगे  जो  अभी
 उनके  अधिकाराधीन

 इन  सात  मामलों  में  तीन  डी०आई०जी०  तथा  अनेक  डी०एस०पी०  और  आई०ओ०  उनकी
 सहायता  कर  रहे  श्री  माधवन  को  स्वैज्छिक  अवकाश  के  लिए  दी  गई  सूचना  में  उल्लिखित
 स्थितियों  को  स्पष्ट  करने  के  लिए  कहा  गया  अपने  उत्तर  में  उन्होंने  कहा  कि  जब  भी  कोई  अधिकारी
 स्वैज्छिक  अवकाश  लेता  है  तो  उसके  समक्ष  कुछ  परिस्थितयां  होती  हैं  ।  वह  अनुभव  करते  हैं  कि  स्वैल्छिक
 अवकाश  के  लिए  परिस्थितियां  बताने  की  आवश्यकता  नहीं  अतः  वह  अपनी  सेवा  नियृत्ति  की
 परिस्थितियां  नहीं  बताना  चाहते  हैं  |  बाद  में  उन्होंने  24.7.92  को  बंबई  से  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के
 निदेशक  को  फोन  किया  कि  यह  व्यक्तिमत  कारणों  से  स्वेण्छिक  अवकाश  ले  रहे  है  ।

 थी  माधवन  शुरू से  ही  बेंक  घोटाले
 के

 मामले  को  जांच  कर  रहे  यह  उनका  कार्य  क्षेत्र
 उनको  कार्य  करने  की  पूर्ण  स्वतन्ता

 दी
 गई  जौर  उनके  कार्य  में  कोई  हस्तक्षेप  नहीं  किया  बाता
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 9  1914  प्रतिभूति  घोटाले  की  जांच  कर  रहे  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  संयुक्त
 श्री  माधवन  द्वारा  समय  पूर्व  सेवानिवृत्ति लिए  जाने  के  बारे  में  ।

 सरकार  ने  उन्हें  जांच  करने  के  लिए  अतिरिक्त  व्यक्ति  भी  दिए  हैं  ।

 मुझे  केवल  यही  कहना

 थी  साल  कृष्ण  आडवाणी  :  हमारे  पास  लिखित  स्टेटमेंट  होता  तो  उसका  एक-एक
 जो  दोष  है  उसका  उल्लेख  करते  ।  मोटेतौर  पर  जो  मंत्री  जी  ने  बताया  है  उसने  इस  वात  को  प्रमाणित  किया

 है  कि  वह  एक  प्रमाणिक  अधिकारी  है  जो  अपनी  सरकार  को  छोड़ने  से  पथ८ले  उन  सब  बातों  को
 सार्वजनिक  रूप  से  नहीं  कहना  चाहता  |  यही  बात  प्रमाणित  होती  लेकिन  जो  आरोप  आज  सब
 अखबारों  में  जो  यहां  सदन  में  कहा  गया  और  जो  आरोप  यहां  लगाये  गये  कि  क्या  किसी  स्टेज  पर

 श्री  माधवन  जी  को  यह  कहा  गया  कि  आपकी  जानकारी  में  अगर  किसी  भी  राजनेता  का  नाम  आया  है
 या  किसी  भी  सरकार  के  अधिकारी  का  नाम  आया  है  तो  रिपोर्ट  में  मत  लिखिये  बिना  स्वीकृति
 क्या  यह  बात  सही  है  और  यह  बात  अगर  सही  है  तो  बहुत  गम्भीर  बात  यह  ठीक  है  कि  मैंने  माधवन
 जी  से  सीधे  बात  नहीं  की  लेकिन  जो  कुछ  जानकारी  मिली  है  वह  बहुत  गम्भीर  है  ।  मैं  उसका  उल्लेब

 तब  विस्तार  से  करूंगा  जब  स्कैम  पर  चर्चा

 मुझे  अभी  ऐसा  लगता  है  कि  इस  सरकार  ने  बीफोर्स  के  बारे  में  एक  स्टैंड  लिया  था|  यहां  पर

 उनकी  नीयत  पर  शक  किया  कहा  गया  कि  बिलकुल  गलत  हम  ईमानदारी  से  उसको  परस्यू
 कर  रहे  यद्यपि  माधघवन  को  वहां  से  हटाया  गया  फिर  एक  माधव  सिंह  नाम  के  व्यक्ति  आये

 जिसके  कारण  सारे  देश  में  इस  बात  की  पुष्टि  हो  गई  कि  नीयत  साफ  नहीं  लगता  है  कि  यह  माधवन
 शब्द  कोई  कोप  है  इस  सरकार  पर  |  बार  माधव  सिंह  जी  के  प्रकरण  ने  सरकार  की  नीयत  पर

 प्रश्न  चिन्ह  लगा  दिया  आज  माधवन  के  प्रकरण  ने  जो  स्कैम  के  प्रकरण  के  साथ  जुड़ा  हुआ  लेकिन
 अपने  में  उसका  महत्व  हो  गया  उसने  फिर  सरकार  की  नीयत  पर  प्रश्न  चिन्ह  लगा  दिया  है
 इस  मामले  के  लिए  उत्तरदायी  हजार  करोड़  से  अधिक  की  क्षति  जो  देश  को  हुई  है  उसके  लिए
 उत्तरदाई  राजनेता  या  अफसर  हैं  और  उनको  सरकार  बचाना  चाहती  यह  मेरी  धारणा

 श्रो  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  माननीय  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  के  वक्तव्य  से

 यह  साफ  होता  है  कि  माधवन  ने  मा  में  जों  एप्लीकेशन  दी  वह  अपने  लिये  नहीं  दी  ।  उन्होंने  सबके
 फायदे  के  लिए  उसकी  यहाँ  उद्घृत  करने  का  क्‍या  फायदा  है  ।  कया  माधवन  ने  स्वयं  अपने  प्रमोशन  के

 लिए  कहा  था  ?  उसने  अपने  लिये  नहीं  कहा  था  ।  जो  कैडर  रूल  है  उसके  अनुसार  फ़िया  जो  कि  एक  जनरल

 चीज  उसको  दूसरी  तरफ  लेजाकर  दूसरे  दृष्टिकोण  से  रखने  का  प्रयास्र  न  क्‍योंकि  यह  प्रयास

 हो  भी  रहा  है  जैसा  कि  हमें  अखबारों  से  या  विश्वस्त  सूत्रों  क ेजरिये  मालूम  हुआ  है  ।  दूसरी  बात  बोफोसस

 की  बोफोस  में  भी  लगता  है  कामयाबी  हासिल  उसमें  भी  उन्होंने  तीब्र  रूप  से  कामयाबी

 हासिल  की  थी  ।  बैंकों  के  अकाउंट्स  सील  करने  ए०  ई०  सी०  स्विसेज  के  डाक्यूमेंट्स  लाने  में  और

 वहां  से  जो  सीक्रेट  पेपसं  स्वीडन  के  आडिट  ब्यूरो  के  वह  लाने  में  उन्हीं  को  डिस्मेंटल  शेखर  को

 पहले  वहां  से  हटाया  जो  सी०  बी०  आई०  के  चीफ  उसके  बाद  माधवन  को  हटाने  का  काम

 हो  रहा  है  जो  स्कैम  को  देख  रहे  इसलिए  यह  परिस्थिति  पंदा  हुई  है  और  हमें  यहां  कारण  नहीं
 बताया  जा  रहा  है  |  कुछ  ऐसी  बात  होगी  जिसको  वह  नहीं  कहना  चाहते  |  और  सहज  कहने  लायक  है
 कि  एमवैरेसमेंट  तो  हो  |  दूसरी  बात  यह  स्पष्ट  करें  कि  सरका८  को  अधिकार  हैं  कि  एक  आफिसर

 रिटायरमेंट  मांग  रहा  है  और  उसने  जो  एप्लीकेशन  दी  उसको  रिजेक्ट  कर  सकने  का  अधिकार ॥हछ्‌

 169



 प्रतिभूति  घोटाले  की  जांच  कर  रहे  केंन्क्रीय  अाच  ब्यूरो  के  संमुंब्सਂ  31  1992  -

 श्री  माघवन  द्वारा  समय  पूर्व  सेवानिवृत्ति  लिएं  जाने  के  बारे  में  |
 43७ ऊअीकनीनीनीनननननगननीनीनननन  विनिनिीीनीीीझकदीकझझीकझीा-+

 विश्वनाथ  प्रताप

 यह  मनाने  की  बात  नहीं  है  ।  आप  कहें  कि  हम  रिजेक्ट  कर  हैं  और  हमःकहते  हैं  कि  अप  मना  कर
 रहे  हैं  ।  यह  सीधी  बात  है  कि  माधवन  स्कैम  का  काम  करने  को  तैयार  हैं  ?  तीसरी  बात॑  आप  क्‍यों
 बताते  हैं  कि कोई  आफिसर  नहीं  कहता  कागज  देकर  कि  :  ह

 ]

 बहिष्कार  कर  रहा  उसका  अधिकार  ही  नहीं  है  ।

 तो  आप  अपनी  जिम्मेदारी  बतायें  और  आज  स्पष्ट  बात  कि  आया  यह  जोਂ  गलताः

 है  तो  मैं  खुश  हूं  लेकिन  जिस  तरह  से  पत्रों  में  आया  उसके  अनुसार  मैं  नहीं  कहताਂ  कि  प्राईमਂ
 को  इसकी  जानकारी  है  कि  हम  लोग  वह  आक्षेप॑  नहीं  लगा  रहे  मैं  यह  कह  रहा-हूँ
 उनको  जानकारी  है  या  नहीं  परन्तु  पी०एम०ओ०  के  एक  बहूते  बंडे  अधिकारी  ने  बुलाकर  इस
 दखल  देने  का  काम  किया  इससे  दुःखी  होकर  माधव  ने  इस्तीफा  इसकोਂ  भी/स्कुष्डीकरकऋ

 मैं  नाम  कह  सकता  हूं  लेकिन  अभी  नाम  कहने  कीਂ  बात  नहीं  अगर  में-कुछे  शराफत+हैः
 तो  उसे  दिखा  दिया  जाये.कि  यह  बात-हुई  इस  को  रिजेक्ट  और  उनको  जिम्मेदारी
 दी  जाये  ।

 अनुवाद  ]

 थ्रो  इच्रजोत  गुप्त  :  मैं  यंह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्याःसरकार  की-ओर
 से  कोई  सभा  को  यह  बता  सकता  है  कि  क्या  सरकार  श्री  माक्ष्यन  के  स्वैष्छिक  अवकाश'के  लिए  डिए
 गए  आवेदन  को  स्वीकार  कर  रही  हैं  अथवा  उन्हें  ऐसा  न  करने  कें  आब्रह-किका  जा  रहा  कपय्प
 वे  इस  महत्वपूर्ण  जाँच  के  लिए  उनकी  सेवाएं  बनाएं  रखने  में  रखतेਂ  हैंः  ?  उन्होंने  एक  भी

 ऐसा  नहीं  कहा  है  कि  वे  उनकी  सेवाओं  अथका  दक्षता  कौ  प्रशंसा  कश्ते  वे  यह  नहीं  समझले

 हैं  कि  इस  गंभीर  समय  में  उनका  अपना  कार्य  करते  रहना  देश  के  हित  में  क्या  वे  उन्हें  ऐसा:न
 करने  के  लिए  कह  रहे  हैं  अथवा  क्या  वे  उन्हें  जाने

 थी  सोम  नाथ  चटओं  :  मैं  मानभीथ  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कटा  सरकार  ने

 अब  तक  यह  पता  लगाया  है  कि  श्री  माधवन  द्वारा  किया  जा  रह्त  सच्चाई  का  पता  लगाने  के  लिए

 बहुत  उपयोगी  है  अथवा  वह  अपना  काये  ठीक  प्रकार  से  कर  रहे  यदि  ऐसा  है.तो  क्‍या  सरकार  ने

 यह  सोचा  है  कि  उनकी  सेवाजों  को  रखना  आहिए  ताकि  वह  मामले-की  गहराई.से  कर

 सकें  ?  यदि  श्री  माधवन  अपना  कार्य  ठीक  प्रकार  से  करः  हैं  और  कोई-सबूत-तथा  तथ्य  प्राप्त

 कर  सकते  हैं  जिससे  सच्चाई  का  पता  लग  सके  क्या  सरकार  का  नहीं  है  कि  वहं  ऐंसे

 अधिकारी  से  आग्रह  करे  कि  वे  सेवा  से  न  जाएं  और  इस  वास्तविक  कारण  जानने

 तथा  इसमें  शामिल  व्यक्तियों  का  पता  लगाने  के  लिए  अपिकःक  ?  सरकार  का  कत्तेव्यं

 है  जिसके  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  कहा  गया  उनके  समय  अवकाश  लेते  के  बारे  में  सरकार  की

 प्रतिक्रिया  के  बारे  कुछ  नहीं  कहा  गया  और  श्री  मह्लयन  द्वारा  अब  तक  गए  कार्य  का  सरकार  द्वारा

 क्या  आकलन  किया  गया  यदि  सरस्तर  महसूस  करती  है  कि  उनका  कार्य  उपयोगी  है  और  उन्हें
 कार्य  करते  रहना  चाहिए  तो  सरकार  को  कार्यवाही  करनी  चाहिए  ॥  इस  में  कुछ  नहीं  कहा  गया

 है  ।  एम  जानना  चाहते  हैं  कि सरकार  को  इस  पर  क्याਂ  प्रक्रिक्रिया

 4)  5  tA
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 9  1914  प्रतिभूति  घोटाले  की  जांच  कर  रहे  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  संयुक्त  निदेशक
 श्री  माधवन  द्वारा  समय  पूर्व  सेवानिवृत्ति  लिए  जाने  के  बारे  में  ।  (--

 श्री  अटल  बिहारी  याजपेयो  :  अध्यक्ष  एक  बात  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  मंत्री

 महीदया  ने  जो  बकक्‍तव्य  दिया  वह  वक्‍तव्य  और  सरकारी  प्रवक्‍ता  का  जो  कथन  आज  समाचार-पत्रों
 में  छपा  उसमें  थोड़ा  सा  अन्तविरोध  है  ।

 अध्यक्ष  माघवन  के  बारे  में  यह  धारणा  पैदा  करने  की  कोशिश  की  गयी  है  कि  उनकी

 नहीं  हुई  |  वह  पदोन्नति  चाहते  थ ेऔर  इसलिए  उन्होंने  सेवा  से  हटने  का  फैसला  मंत्री

 महोदया  ने  जो  कुछ  कहा  उससे  यह  बात  साफ  है  कि  माधवन्‌  केवल  अपनी  पदोन्नति  की  बात  नहीं
 कर  रहे  थे  |  जैसा  कि  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  जी  ने कहा  कि  उनका  कहना  यह  था  कि  अगर

 नॉन  आई०  पी०  एस०  और  नॉन  आई०  ए०  एस०  अधिकारी  सी०  बी०  आई०  में  हैं  तो वह  ऐडीशनल
 सेक्रेटरी  क्‍यों  नहीं  बन  सकते  हैं  ?  जॉइंट  डायरेक्टर  तो  वह  आज  ऐडीशनल  डायरेक्टर  क्‍यों  नहीं
 बन  सकते  ?  यह  बड़ा  मामला  केवल  कंडर  तक  सीमित  मामला  नहीं  है  लेकिन  सरकारी  प्रवक्ता  ने

 अह  धारणा  पैदा  करने  की  कोशिश  क्री  है  कि  जंसे  कह  अपनी  पदोन्नति  चाहते  ओर  उन  की  पदोन्नति

 नहीं  हुई  तो  उससे  नाराज  होकर  वे  त्यागपत्र  देकर  जा  रहे  हैं  या  सेवा  से  छूट्‌टी  ले  रहे  हैं  ।

 दूसरी  एक  और  बात  मैं  कहना  चाहता  हूं  और  मैं  आशा  करता  हूं  कि  सदन  के  मेरे  मित्र  इसको

 जरा  सहन  बैंकिंग  स्कैम  में  राजनीतिक  लिक्स  हैं  या  हम  लोग  चाहते  हैं  कि  यह  प्रकट  हो  ।

 अब  सारा  भार  श्री  माधवन  पर  डाला  जा  रहा  प्रधान  मंत्री  ने  भी  सब  मंत्रियों  को  चिट्ठियाँ  लिखी

 थीं  ओर  उनसे  पूछा  था  कि  आपके  शेयर  हैं  या  नहीं  ओर  हैं  तो  कितने  हैं  ।  आप  इसमें  फंसे  हैं  या
 और  फंसे  हैं  तो  कहां  तक  फंसे  हैं  ?

 कल्याण  मंत्री  सोताशम  :  ऐसी  कोई  चिट्ठी  नहीं  लिखी  ।

 श्री  अटल  बिहारो  वाजपेयी  :  चिट्ठी  नहीं  लिखी  !  चलिए  यह  बात  तो  साफ  हो  गई  ।  अब  मैं

 दूसरी  बात  पूछता  चाहता  समाचार  पत्रीं  में  इसकी  चर्चा  हुई  है  ।

 श्री  नोतीश  क़ूमार  :  केसरी  जी  चिट्ठी  नहीं  पढ़ते  यह  हमें  पता  है  ।  हमने  उनको  चिट्ठी
 लिखी  उन्होंने  अभी  तक  पढ़ी  नहीं  है  ।  इसलिए  प्रधान  मंत्री  जी  ने  लिखा  है  या  नहीं  लिखा  उनको

 पता  नहीं  है  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  मैं  बिहार  वालों  के  बारे  में  ऐसा  नहीं  कह  सकता  ।

 को  न्टेशोेश  कुमार  :  हम  जानते  हैं  बिहारी  होने  के  नाते  ।

 श्री  अटल  बिहारों  वाजपेयी  :  अध्यक्ष  मैं
 डूपरी

 बात  बोल  रहा  अगर  प्रधान  मंत्री

 नहीं  लिछ्ली  और  चिट्ठी  के  बारे  में  समाचार  छपे  हुए  हैं  तो  सचमुच  में  वह  भ्रम  पैदा  करने

 जाले-हैं-ओर  यह  सवाल  उठेगा  कि  प्रधान  मंत्री  न ेआखिर  जानकारी  प्राप्त  करने  की  कोशिश  की  या

 नहीं  की  ।  लेकिन  मान  प्रधान  मंत्री  ने  जानकारी  प्राप्त  नहीं  तो  कई  मंत्रियों  क ेनाम  लिए
 जा  हे  वे  मंत्री  स्वेच्छा  से खड़े  होकर  सदन  में  कह  सकते  हैं  और  मैं  चाहता  हूं  राजनीतिक  नेता

 स्वेच्छा  स ेसदन  के  सामने  देश  के  सामने  आकर  कहें  कि  हमने  शेयर  खरीदे  ओर  यह  भी  कि

 शेयर  खरीदना  कोई  गलत  काम  नहीं  गर-कानूनी  काम  नहीं  है  ।  किस  नेता  के  कितने  शेयर  एक
 आफिसर  पर  छोड़  दिया  सी०  बी०  आई»  इसका  पता  लगाए  ओर  फिर  उम्र  पर  आरोप  हो  कि

 प्र  छनच्चक्ो  जांच  नहीं  करने  दे  सटे  हैं  यह  ठीक  नहीं-है  राजतरतिक  नेताओं  के  लिए  बिल्कुल  ठीक  नहीं
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 प्रतिभूति  घोटाले  की  जांच  कर  रहे  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  संयुक्त  निदेशक  31  1992
 श्री  माधवन  द्वारा  समय  पूर्व  सेवानिवृत्ति  लिए  जाने  के  बारे  में  ।  (--

 अटल  बिहारी  वाजपेयी  ]

 अध्यक्ष  मैं  चाहूंगा  कि  आप  जो  जे०पी०सी०  बना  रहे  उसमें  जो  सदस्य  जाएं  वे  भी
 शेयरों  ।)  घाषणा  करें  जे०पी०सी  को  सबसे  पहले  माघवन  को  ऐक्जामिन  करना  चाहिए  ।  सबसे  पहले
 आप  उनको  ऐक्जामिन  करिए  और  लेकन  आप  समिति  बनाने  में  भी  देर  कर  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभी  पार्टियों  से  नाम  आने  हैं  ।

 श्री  अटल  बिहा  ते  वाजपेयो  :  इसमें  विलंब  होने  से मामला  बिगड़  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  सही  बात  है  ।  यह  जल्दी-जल्दी  करेंगे  !

 श्री  अटल  बिहारी  राजनतिक  विशेषकर  मंत्री  बह  काम  हल्का  कर  सकते  हैं  ।
 स्वेच्छा  से यह  एलान  करके  कि  वे  इस  स्कैम  में  कहां  तक  फंसे  हैं  नहीं  फंसे  हैं  तो साफ-साफ  कह  दें  कि

 नहीं  फंसे  तो  भी  मामला  सुलझ  जाएगा  ।

 श्री  नीतीश  कुमार  :  केसरी  जी  को  चिटठी  नहीं  मगर  बाकी  लोग  बैठे  इसका  मतलब

 यह  है  कि  बाको  लोगों  को  चिट॒ठी  जरूर  मिली  ।

 श्री  सीताराम  कंसरी  :  हम  हर  चिट॒ठी  पढ़ते  बहुत  ध्यान  से  पढ़ते  हैं  ।  ''
 )

 ]

 श्रो  सोमनाथ  चटर्जो  :  उस  ओर  से  कोई  खंडन  नहीं  किया  गया  है  |

 श्री  राम  नाईक  :  इस  पर  कोई  प्रतिक्रिया  होनी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नहीं  चाहता  कि  किसी  को  भड़काया  यदि  आप  कुछ  कहना

 चाहती  हैं  तब  आप  चर्चा  के  उत्तर  में  ऐसा  कर  सकती  हैं  ।

 श्री  श्रोकांत  जेना  :  अध्यक्ष  विभिन्‍न  समाचार  पत्रों  में  जो  समाचार  छपा  है
 उसमें  एक  ही  बात  कही  गई  हैं  और  माननीय  मंत्री  ने  उसका  उत्तर  नहीं  दिया  मुद्दा  केवल  यही  है
 कि  क्‍या  प्रधान  मन्त्री  कार्यालय  इसमें  शामिल  है  और  क्या  प्रधान  मन्त्री  कार्यालय  ने  श्री  माधबन  के

 मामले  में  हस्तक्षेप  किया  है  ।

 श्री  कोडीकन्नोल  सुरेश  :  नहीं  |

 श्री  श्लीकांत  जेना  :  कौन  कहता  है  नहीं  किया  ।

 जल-भूतल  परिबहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  हम  सब  कह

 रहे  हैं  ।

 श्रो  श्रोकांत  जेना  :  प्रधान  मन्त्री  कहां  है  ?  आप  कहने  के  लिए  उपयुक्त  व्यक्ति  नहीं  हैं  ।

 मुद्दा  केवल  यही  है  कि  कया  श्री  माधवन  ने  इसलिए  त्यागपत्र  दिया  है  क्‍्योंक  प्रधान  मन्‍्त्री  कार्यालय  ने

 हस्तक्षेप  किया  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  वह  दायित्व  स्वयं  पर  ले  रहे  हैं  ।

 श्री  शीकांत  जेना  :  जी  हां  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आपने  एक  प्रश्न  चिन्ह  लगा  दिया  है  ।
 '

 झ्ली  ओकांत जेना
 :  देश

 के  हित में  भाननीय  मन्‍्त्री  महोदया  को  अपने  मंत्रालय के  बारे  में
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 9  1914  प्रतिभूति  घोटाले  की  जांच  कर  रहे  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  संयुक्त
 श्री  माधवन  द्वारा  समय  पूर्व  सेवानिवृत्ति  लिए  जाने  के  बारे  में  ।

 जानकारी  देने  दें  न  कि  प्रधान  मन्‍्त्री  कार्यालय  के  बारे  में  जानकारी  देने  के  लिए  कहें  क्योंकि  शायद  उन्हें

 प्रधान  मन्त्री  कार्यालय  के  कार्यो  के  बारे  में  जानकारी  नहीं  प्रधान  मन्त्री  इस  सभा  में  आएं  और
 स्पष्ट  करें  कि  प्रधान  मंत्री  कार्यालय  इसमें  शा £  ल  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  प्रश्न  पूछते  हैं  तो  यह  एक  अलग  बात  यदि  आप  किसी  मुहं  के

 बारे  में  बताते  हैं  तो  यह  एक  अलग  बात  है  ।  यदि  आए  किसी  बात  को  जोर  देकर  कहेंगे  तो  उसका
 दायित्व  आप  पर  होगा  ।

 श्री  श्रीकांत  जेना  :  यह  मुद्दा  तब  उठाया  गया  था  जब  माननीय  मंत्री  ने  प्रधान  मंत्री  कार्यालय
 के  शामिल  होने  को  बात  कही  थी  ।  जब  तक  किसी  मंत्री  अथवा  प्रधान  मन्त्री  द्वारा  इसका  खंडन

 नहीं  किया  जाता  तब  तक  हम  यही  मानेंगें  कि  प्रधान  मंत्री  कार्यालय  इसमें  शामिल  अतः  प्रधान
 मन्त्री  को यह  कहना  चाहिए  कि  वे  इसमें  शामिल  नहीं  हैं  ।

 |

 संचार  मंत्रालय  क  राज्य  मंत्री  राजेश  :  अध्यक्ष  प्रधान  मंत्री  जी  ने  इसी
 सदन  में  एक  वक्तव्य  जब  यह  बात  चली  कि  हमारी  सरकार  किसी  को  नहीं  बचने  चाहे  बह
 व्यक्ति  किसी  भी  पद  पर  हो  प्रधान  मंत्री  जी  ने  साफ  शब्दों  में  इस  सदन  में  कहा  है  ओर  अपने  वक्तव्य
 पर  हम  आज  भी  कायम  अगर  माधवन  जी  या  कोई  भी  देश  का  नागरिक  ऐसा  कह  दे  कि  इस  आदमी
 का  नाम  इसमें  इन्वोल्व  हमारी  सरकार  उसको  कभी  माफ  नहीं  यह  हमारी  सरकार  का

 कमिटमेंट  है  ।

 आप  पहले  एक  मिनट  के  लिए  मेरी  बात  सुनिये  ।  यहां  आडवाणी  जी  ने  दो  बातें  कहीं  कि सरकार

 की  तरफ  से  ऐसा  कोई  इशारा  हुआ  आप  सुतिये  तो  दो  मिनट  के  आपने  सारी

 बातें  कह  मैं  यहां  उन  सब  का  जवाब  देना  चाहता

 आडवाणी  जी  ने  यहां  कोई  सवाल  उठाया  और  एक  सवाल  माननीय  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  जी

 ने  भी  दोनों  ने  अलग-अलग  सवाल  उठाये  ।  आडवाणी  जी  ने  कहा  कि  कहीं  ऐसा  शक  है  कि

 माघवन  जी  को  सरकार  की  तरफ  से  इस्तीफा  देने  के  लिए  कहा  इस  आदमी  को  या  उस  आदमी

 जो  भी  इन्होंने  सरकार  की  तरफ  से  कभी  कोई  ऐसी  चीज  नहीं  की  न  सरकार  का  किसी

 तरह  का  दबाव  सरकार  उसका  जवाब  देने  के  लिए  तैयार  सरकार  कभी  कोई  ऐसा  कदम  नहीं
 उठने  देगी  और  न  उठने  दिया  है  ।  जो  भी  इस  केस  में  प्रधान  मंत्री  जी  के  वक्तव्य  में  भी  यह  कहा
 गया  उन्होंने  पालियामेंट  में  भी  पब्लिक  में  भी  कहा  कि  जो  भी  इन्वोल्व  उसके  खिलाफ

 सरकार  कदम  उठाने  के  लिये  तंयार

 दूसरी  बात  विश्वनाथ  जी  ने  माधवन  जी  के  बारे  में  कही  कि  उन्हें  हटाया  गया  लेकिन  माधघवन  जी

 ने  अपना  इस्तीफा  दिया  है  और  मिनिस्टर  ऑफ  परसोनेल  अफेयर्स  ने  यहां  जो  कुछ  कहा  उससे  यह
 साफ  हो  जाता  है  ।  माधवन  जीं  को  खुली  छुट्टी  है  कि जो  कुछ  भी  देश  के  भले  में  सही  बात  वे  बता

 हमारी  सरकार  उस  पर  रिएक्ट  करेगी  और  उस  आदमी  को  सजा  देने  के  लिए  तैयार  होगी  ।  माधवन  जी
 खद  आगे  आकर  कोई  बात  कहें  ।  खाली  ऐसा  कह  देना  कि  आप  भी  इन्वोल्व  हमारी  सरकार  इतनी
 कमजोर  नहीं  किसी  एक्शन  को  लेने  में  कमजोर  नहीं  जब  वह  एक्शन  न  तब  आप  हमारी
 सरकार  को  दोष  दीजिये  लेकिन  माधवन  जी  बोलें  तो  बे  कहें  कि  मुझको  इस  आदमी  ने  कहा  या



 प्रतिभति  घोटाले  की  जांच  कर  रहे  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  संयुक्त  3  1992

 श्री  द्वारा  समय  पूर्च  सेवानिवृत्ति  लिए  जाने  के  बारे  में  ।  )

 गछी  शाथेश

 इस  मंत्री  ने  कहा  या  सरकार  का  उन  पर  यह  असर  हमारी  सरकार  उस  पर  रिएक्ट  करने  के  लिए
 तैयार  लेकिन  सरकार के  बारे  में  कुछ  प्रधानमंत्री  के  बयान  के  जब  प्रंघान  मंत्री  जी  ने

 कह  दिया  है  कि  कोई  भी  कोई  भी  चाहे  वह  सरकार  में  किसी  भी पद  पर
 पक्ष  इम्थोल्ब  पाया  जाएगा  तो  उसे  क्षफ  भमहीं  किया  जाएगा  ।  हमारे  वित्त  डा०  मनमोहन  सिंह  ज़ी
 ने  भी  स्टेटमैंट  दिया  यदि  इस  सबके  बावजूद  आप  सरकार  पर  कोई  लांछन  लगाओ  तो  कह  अनक्तंग
 में  ठीक  नहीं.है  ।

 जे०  पी०  सी०  जे०  पी०  सी०  के  लिए:आपके  पास  अधिकार  जे०  पी०  सी०  से
 हिज्ते  यदि  कोई  इंबवायरी  की  जरूरत  है  या  क्रोई  भी  इन्फामेंशन  माननीय  सदस्य  के  प्रास  हीत्तो
 वह  सरकार  की  मदद  ले  ।  यदि  उसमें  सरकार  कहीं  पीछे  हट  तब  तो  आप  सरकार  को  र
 बता  सकते  हैं  लेकिन  बिना  कुछ  यदि  आप  लांछन  लगाओ तो  प्रजातन्त्र  में  ठीक  नहीं  हैँ

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  पायलट  मैंने  जो  कुछ  कहा  बड़ी  स्पेसिफिक  बात  कही
 फार  शब्द  मैंने  यूज  नहीं  किया  था  ।  मैंने  कहा  था--पी०  एम०  ओ०  ऑफिस  के  एक  उच्च  अधिकारी --
 सरकार  या  एक  जनरल  बात  नहीं  कही  मुझे  खबर  गलत  हो  तो  अच्छा  उनका  नाम  है  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  नो  प्लीज  ॥

 वधान )

 थरी  विश्वताब  प्रताप  किह  :  आपने  जानकारी  मांगी  इन्होंने  जानकारी  मांग्री  है  तभी  मैं  कह
 रहा  ।

 ओ  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  इन्होंने  जानकारी  तभी  मैं  खड़ा  हुआ  हूं  ।  मैं
 प्रश्न  कर  हहा  मैं  एलीग्रेशन  नहीं  क़र  रहा  हूं  ।

 ]

 अध्यक्ष  महेद्यय  :  आप  ज़टिलताक़ों  को  नहीं  समझते  हैं  ।

 ओर  विश्वनाथ  प्रताप  तह  :  ये  खण्डन  कर  मैं  संतुष्ट  होकर  बैठ  जाऊंगा  ।

 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बैठ  ज़ाइए  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  यह  ठीक  बात  है  ।  मैं  सब  समझता
 आपने  ऐसा  नहीं  कहा  ।  लेक़िन  मैं  समझता  हूं  कि  नाम  इसमें  नहीं  जाना  आपने  संकेत

 है  ।

 )

 $  काम्ेद्राही  बु्तांड़  में  सम्स्रिलित़  नहीं  करिल्ला  श्या  ।
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 9  (ere)  पफ्रलिभतिः  घोष्टालेਂ  कर  केन्द्रीय  ब्य्रोਂ  के  संयुक्त  निदेशक
 श्री  माधवन  सेकानिकतिलिएछ  जाने  के  बारे  में  ।  (

 -
 नकल  »ओ७?७ओ9ंझओओ

 थ्रो  शेखर  :  महोदय  नाम  को  रिकाडे  में  क्‍यों  सरम्मालत  नहीं  किया
 गया  ?

 अध्यक्ष  महोवय
 :  यदि  आप  चाहते  है  तो  मैं  नियमों  से उदाहरण  दे  सकता  हूं  ।

 भो  अन्द्र  शेखर  :  आप  नियमों  का  उदाहरण  दें  की  इससे  पहले  मैं  एक  बात  जानना  चाहूंगे  |  ये

 सब  कुछ  कैसे  हो  रहा  है  जबकि  पिछले  एक  पखवांडें  से  लगातार  मंत्रियों  और  अंधिकारियीं  के  बारे  में

 कहा  जा  रहा  है  प्रधानमंत्री  जी  अपना  बयान  नहीं  दे  रहे  हैं  ?  नियंभों  का  उल्लेख  मत  कीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  चन्द्रशेवर  ऐसी  बात  नहीं  है  ।

 श्रो  चन्द्र  शेलर  :  अध्यक्ष  महोदय  विपक्ष  कह  रहा  है  कि  बताया

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  जी  अपने  आप  आगे  नहीं  आए  ।  आपनें  इस  पंक्ष  को  यें  कहने  से  मना  नहीं
 किंका  था  कि  उन्हें  न|म  नहीं  पूछना  चाहिए  ।  सरकार  में  ऐसा  कीई  व्यक्ति  होनोਂ  चाहिएਂ  जो  ये  कह  सर्के
 कि  यदि  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  को  यह  आरोप  और  सुझाव  सही  है  तो  उस  अधिकारीਂ  को  दूसरे  ही
 दिन  निकाल  दिया  जाएगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।  कपयी!**

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :
 मैं  अधिकारी  केਂ  खिंलाके  कोई  नहीं  लग  रहा  हूं

 केवल  यह  सूचना  मिली  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  सही  जानकारी  दी  यदि  मेरी  सूचना  गलत  है  तो

 आप  इसे  ठीक  कर  सकते  मै  केवल  इतना  ही  चाहता  हूं  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  जब  तक  उन्हें  सौ  प्रंतिंशर्ते  विश्वास  नहीं  हौता  तब  तक॑  सभा  में  जो  कुछ

 उन्होंने  कहा  है  उन्हें  नहीं  कहना  चाहिए  |

 थी  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  ये  जोर-जबरदस्ती  नहीं  चलेगी  ।  मैं  ऐसी  नहों  होभे  दूंषीं  ।  इस  तरह
 से-नहीं  चल  सकता  ।

 आषयक्ष  महोक्‍य  :  कृपया  अब-आप  बेठ  जाइए  ।

 ओऔ  विश्वनाथ  प्रताप  आप  अपने  अनुभर्थ  के  आंधोरें  पर  बताइए  ।

 अध्यक्ष  महोबय  :  श्री  विश्ववाथ  प्रतार  सिंह  कुपग्रा  आपरबंक  जाइए  ।  मैं  जनता  दल के  नेता
 प्रताप  सिंह  को  नाम  बछाने-के  दोफ  दूंगा  नाम  बता  ये  ।

 ने  कहा  बताइएਂ  तक  उन्होंने  बदा  दिया  ।  जहाँ.तक  नियमर.का  सम्बन्ध  कृपया

 उन्होंने  पर्माप्त  संकेत  नियब-यह.है.कि.सरकारी  अधिकारियों  का  नाम  नहीं  लिया

 जा  में.तनिबमः  352:  मैं:सूभा  के  बोले  गये  शब्दो ंको  भी  रिका
 में  क  रने  कीਂ  अनुरृति  नहीं  आप  अपना  भाषण  जारी  रंखं  सकते  हैं  ।

 जध्यक्ष  शी  कल्फदाय  राम  हो  तो-अआप  बोल  सकते
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 प्रतिभूति  घोटाले  की  जांच  कर  रहे  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  संपक्त  31  1992

 श्री  माधवन  द्वारा  समय  पूर्व  सेवानिवृत्ति  लिए  जाने  के  बारे  में  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  अत्यन्त  आवश्यक  हो  तो  आप  बोल  सकते  हैं  ।  नहीं  ।

 )

 विद्यत  सन्त्रालय  के  राज्य  सन्त्रो  कल्पनाथ  :  आदरणीय  अध्यक्ष  चर्चा  के

 दौरान  आदरणीय  जॉर्ज  फर्नान्डीज  साहब  ने  कहा  कि  बैंक  स्कैम  में  पॉवर  फायरनेंस  कारपग्रोरेशन  का  भी
 *

 हाथ  मैं  सदन  को  बतलाना  चाहता  हूं  कि***

 ]

 ।  अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हु  कि  वह  इस  विषय  का  अध्ययन

 करें  और  सभा  में  एक  वक्तव्य  दें  ।  कृपया  आप  अपने  ऊपर  मत  लीजिए  ।  कृपया  बिना  जानकारी  के  कुछ
 भी  मत  कहिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपने  ऊपर  मत  लीजिए  ।

 अध्यक्ष  भहोदय  :  हम  कठिन  परिस्थितियों  में  उलझना  नहीं  चाहते  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  श्री  कल्पनाथ  जी  को  बयान  देने  की  अनुमति  तब  दूंगा  जब  वे  इस  विषय  में

 अध्ययन  कर  अन्यथा  नहीं  ।

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  अध्यक्ष  महोदय  कामिक  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ने  एक  संक्षिप्त  बयान  दिया  इस  ओर  से  जो  अविश्वास  सन्देह  व्यक्त

 किया  गया  उपके  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  कहा  गया  पहला  बहुत  पहले  1992  में

 श्री  माधवन  द्वारा  लिखे  हुए  ज्त्र  के  संबंध  में  और  हमने  जो  आशंकार्यें  व्यक्त  की  उस  परिप्रेक्ष्य  में

 वह  असंगत  ठहरता  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  उस  पत्र  का  जिक्र  क्‍यों  किया  गया  जहां  तक  इसके  दूसरे
 भाग  का  संबंध  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  20  जुलाई  को  श्री  माधवन  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  इस  पत्र

 के  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  आप  यह  ध्यान  रखें  कि  इस

 सभा  के  अन्दर  और  इस  विशेष  अधिकारी  ने  अपने  लिए  एक  साख  बना  ली  है  और  सरकार  ने

 इस  वर्ष  26  जनवरी  को  उन्हें  पुरस्कृत  किया  इस  मामले  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  महत्त्वपूर्े
 क्या  आप  इस  समय  उनकी  निराशा  का  लाभ  उठाना  चाहते  हैं  ?  एक  नाम  का  उल्लेख  किया  मया

 प्रधान  मंत्री  के  कार्यालय  पर  दोष  लगाया  गया.है  और  इस  बात  को  उस  तरह  सामान्य  तौर  पर  नहीं

 कहा  जा  सकता  जैसे  श्री  राजेश  पायलट  जी  ने  कहा  था  कि  हम  सरकार  की  ओर  से  सभी  अभियुक्तों  का

 पता  लगाना  चाहते  इतना  पर्याप्त  नहीं  है  ।  हम  यह  जानना  चाहेंगे  कि  ऐसे  कौन  से  कारण  हैं  जिनसे

 श्री  माधवन  समय  से  पहले  सेवा  निवृत्ति  मांगने  के  लिए  विवश  हुए  और  इस  सन्दर्भ  में  जैसा  कि

 इन  मामलों  में  सामान्यतः  होता  सेवा  निवृत्ति  के  लिए  अपने  कागजात  भेजे  हैं  क्योंकि  यह  नियमानुसार

 आंवश्यक  यह  सरकार  पर  निर्भर  करता  है  कि  उन्हें  सेवानिवृत्त  होने  की  अनुमति  दे  या  न  यह

 उनका  अधिकार  नहीं  उन्हें  ६इस्तीफा  देने  का  अधिकार  लेकिन  उन्हें  समय  से  पहले  सेवा  निवृत्त
 हि
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 9  1914  प्रतिभूति  घोटाले  की  जांच  कर  रहे  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  संयुक्त
 श्री  माधवन  द्वारा  समय  पूर्व  सेवानिवृत्ति  लिए  जाने  के  बारे  में  ।

 होने का अधिकार  नि है । अतः औचित्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ भी कहने से  इन्कार

 होने  का  अधिकार  नहीं  है  ।  अतः  औचित्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उन्होंने  कुछ  भी  कहने  से  इन्कार  किया
 और  केवल  इतना  कहा  है  कि  व्यक्तिगत  कारणों  से  मैं  वकालत  शुरू  करना  चाहता  हूं  ।  लेकिन  सच्चाई  बहुत
 लोगों  को  मालूम  केवल  श्री  माधवन  को  ही  नहीं  ।  यह  बात  कई  लोथों  को  मालूम  है  जो  20  जुलाई
 से  भी  पहले  से  शुरू  से  मुझसे  यह  कह  रहें  थे  कि  इस  तरह  का  दबाव  उनपर  डाला  जा  रहा  है  और  उन्हें
 इस्तीफा  देने  के  लिए  मजबूर  होना  पड़  सकता  अतः  आपने  जो  कुछ  कहा  है  वह  अपर्याप्त  इस
 सभा  में  तथा  देश  के  सभी  समाचार  पत्रों  में  जो  संशय  व्यक्त  किए  गए  उन्हें  रिकार्ड  से  हटाना  अपर्याप्त

 है  |  मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि  एक  भी  समाचार  पत्र  ने  सरकार  को  इस  बात  का  श्रेय  नहीं  दिया  कि  यह
 एक  व्यक्तिगत  मामला  इसका  घोटाले  विशेष  से  कोई  संबंध  नहीं  आप  इतिहास  के  सबसे  बड़े
 घोटाले  पर  पर्दा  डालने  की  कोशिश्न  कर  रहे  हैं  और  देश  आपको  ऐसा  करने  की  अनुमति  नहीं

 ओमतो  मार्गरेट  अल्वा  :  महोदय  मैं  केवल  एक  बात  कहना  चाहूंगी  ।  हम  लोगों  में  से  कोई
 भी  व्यक्ति  कुछ  भी  छिपाने  की  कोशिश  नहीं  कर  रहा  है  ।  इस  बारे  में  हमारा  विचार  बहुत  स्पष्ट  रहा
 है  ।

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहूंगी  कि  हमें  यह  पत्र  20  जुलाई  को  मिला  उसे  स्वीकृति  नहीं
 दी  वास्तव  श्री  माधवन  के  साथ  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  निदेशक  की  दो  बैठकें  हुई  हैं  जिनमें
 निदेशक  ने  श्री  माधवन  से  यह  जानने  का  प्रयास  किया  कि  उनके  इस्तीफा  देने  का  वास्तविक  कारण  क्‍या

 वे  इस्तीफा  क्‍यों  दे  रहे  हैं  और  क्‍या  बे  अपना  काम  जारी  नहीं  रख  सकते  ?  हमने  उनसे  बातचीत  की  ।

 हमने  उनके  इस्तीफे  को  स्वीकार  नहीं  किया  सच्चाई  तो  यह  है  कि  उनको  इस्तीफा  दिये  हुए  दस  दिन

 हो  गए  हैं  और  हमने  अभी  तक  उनके  इस्तीफे  को  स्वीकार  नहीं  किया  है  ।  बात  यह  है  कि  उन्होंने
 तीन  महीने  का  नोटिस  दिया  अभी  अक्टूबर  के  अन्त  तक  वे  अपना  विचार  बदल  सकते  हैं  ।  हमने
 उनके  इस्तीफे  को  स्वीकार  नहीं  किया  और  अभी  भी  उनका  इस्तीफा  सरकार  के  पास  विचाराधीन  पड़ा
 हुआ  है  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  यदि  उन्हें  सरकार  के  जवाब  के  लिए  अक्टूबर  तक  इन्तजार  करना  पड़ेगा
 तो  वे  उचित  रूप  से  अपना  काय॑  कैसे  कर  पायेंगे  ?

 ]

 श्री  जाजं  फर्नानडोज  :  कल  वह  कौन-सी  वजह  थी  जिसको  लेकर  आपने  उस  पत्र
 को  सार्वजनिक  किया  ?  आपने  कल  लीक  आउट  क्‍यों  किया  ?  इसके  पीछे  आपकी  क्‍या  नीयत  है  ?**'

 )

 |
 श्री  सोमनाथ  घटर्जो  :  मैंने  एक  विशिष्ट  प्रश्न  पूछा  क्या  सरकार  ने  उनका  काय  उचित

 पाया  है  ?  क्या  उनकी  जाँच  से  सरकार  को  घोटाले  का  पता  लगाने  में  कोई  सहाथता  मिली  है  ?  मैं  यह
 जानना  चाहूंगा  कि  यदि  सरकार  का  यह  विचार  है  कि  कोई  सहायता  मिली  है  तो  सरकार  को  यह

 सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  वह  अपने  पद  पर  बने  इसका  कोई  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।

 हो  मां्गरेट  अल्या  :  मैं  संसद  में  किसी  अधिकारी  विशेष  को  अबनी  ओर  से  प्रमाण  पत्र

 नहीं  दे  सकती  ।
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 प्रतिभूति  घोटाले  की  जाँच  कर  रहे  केन्रीय  जांच  ब्यूरो  के  संजफ्त  मिदेशंक  31  1992

 माधवन  द्वारा  समय  पूर्व  सेवानिवृत्ति  लिए  जाते  के  बारे  में  ।

 ]

 श्री  जाज  फर्नानडोज  :  आपका  संटिफिकेट  कोई  नहीं  चाँहतों  हँम  आपसे  जधाब  चाहते  हैं  +

 आपने  क्‍यों  अखबार  बालों  को  बुलाकर  यह  बति  कंही"*ਂ  अखबार

 श्री  मदन  लाल  खुराना  :  अखबार  वालों  को  बुलाकर  यह  लैटर  क्‍यों  लोक  किंयीं

 गया  है
 ''

 अध्यक्ष  महोदय  :  सम्माननीय  सदस्यों  ने  इंस  बात  को  बड़े  जोर  से  और  बड़े  अच्छे  तरीके  से
 रखने  की  कोशिश  की  यह  जो  मैटर  इसके  ऊपर  भी  हम  छिसकशन  इसके  बाद  जो

 जे०  सी०  बनेगी  तो  उसको  भी  इससे  मार्गदर्शन  मिलेगा  ।  एक  बजने  वाला  है  और  साढ़े  तीन  बजे  प्रीइकेंट
 मैम्ब्रस  बिजनस  ऐसा  न  हो  जाए  कि  वह  अलग  रह  आप  बिला  वजह  इसको  घसीटें  नहां  ।

 अगर  गलत  हो  गया  है  तो  वह  सबके  सामने  आयेगा  और  यह  आपका  उद्देश्य  भी  इस  दृष्टि  से  इसके
 ऊपर  चर्चा  होगी  तो  वह  बड़ी  उदबोधक  और  मा्गंदर्शक  होगी  ।

 श्री  राम  कापसे  :  अध्यक्ष  माधवन  का  इस्तीफा  और  स्कम  पर  होने  वाली  चर्चा
 ये  दोनों  अलग-अलग  पहलू  प्राइम  मिनिस्टर  खुद  यहां  आंकर  बंयान  दें  ।  राजेश  पायलट  जी  के  बयान

 से  हम  बिल्कुल  सहमत  नहीं  उनका  अभी  यहां  आना  जरूरी  हैं  ।

 श्री  हरि  किशोर  सिंह  :  वित्त  मंत्रालय  की  सलाहकार  समिति  की  बैठक  में  माननीय

 मनमोहन  सिंह  जी  ने  कहा  था  कि  इसमें  किमी  मंत्री  का  हाथ  नहीं  है  ।  उसके  बाद  वाणिज्य  मंत्री  का
 इस्तीफा  हुआ  ।  मंत्री  लोग  बैठे  प्रधान  मंत्री  जी  नः  चिट्ठी  लिखी  ''  सरकार  अगर  इतनी
 ईमानदारी  है  तो  वह  क्‍यों  नहीं  माधबन  से  पूछती  कि  क्या  हुआ  ?**

 श्री  नोतीश  कुमार  :  केवल  माघवन  प्रेशर  में  नहीं  इसे  संदन  में  भी  लोग  प्रेशर  मैं  हैं।'**

 ]

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  अध्यक्ष  महोदय  मैं  मंत्री  जी  के  प्रति  आभारी  हूं  कि  उन्होंने  सभा  को
 परिस्थिति  के  कुछ  तथ्यों  से अवगत  कराया  एक  बात  तो  यह  है  कि  सरकार  ने  श्री  माधवन  के  सब
 से  पहले  सेबा  निवृत्त  होने  के  अनुरोध  कौ  स्वीकार  नहीं  किया  केन्द्रीय  जाँच  ब्यूरो  के
 निदेशक  की  उनके  साथ  दो  बैठक  हुई  हैं  जिसमें  निदेशक  ने  उनसे  यह  जानने  की  कोशिश  की  कि  वास्तव
 में  व ेकिन  कारणों  से  सेजानिवृत्ति  चाहते  हैं  ।

 मुझे  विश्वास  है  कि  अब  सरकार  के  पास  पूरी  जानकारी  है  और  उन्होंने  जो  बात  सार्वजनिक  रूष
 से  कही  है  कि  वे वकालत  करना  चाहते  यह  गलत  उन्हें  घोटाले  और  उसकी  जाँच  पर  सन्देहं
 मैं  यह  ठीक-ठीक  यह  बताना  नहीं  चाहूंगा  कि  उन्होंने  निदेशक  से  क्या  कहां  मैं  जानंता'हूं  कि  कुछ
 बातों  को  गुप्त  रखना  पड़ता  लेकिन  इस  तरह  कीਂ  परिस्थिति  सरकीर  की  सूचना  के  मुताबिक
 इस  सभा  को  यह  संकेत  देना  उचित  रहेगा  कि  वे  पद  त्यागना  क्‍यों  चीहेँतें  केन्द्रीय  जाँच  बंयूरों  के
 निदेशक  जानते  हैं  ।  उनकी  दो  बैठकें  हुई  हैं--एक  नहीं--ऑपने  दो  कहा  था  ।  उसके  बाद  सरकारेंने
 अभी  तक  उनके  अनुरोध  को  स्वीकार  नंहीं  किया  इन  दोतों  बैठकों  में  कौन-सी-कातें-समने  आई  हैं  ?

 क्या  इस  सभा  को  इन  बैठकों  में  हुई  बात-चीत  के  सार  से  अबगत  करायेगी  ?'*'
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 9  1914  राज्य  सभा  से  सन्देश

 अध्यक्ष  महोदय  :  उसके  बारे  में  बहुत  सारे  मालूमात  उनको  दूसरों  से  भी  लेने  पड़ते  उनको
 सब  मालूमात  नहीं  हैं  ।

 )

 झो  नोतोश  कुमार  :  कृपया  महिला  मंत्री  का  बचाव  वह  दो  पुरुष  संसदीय  कार्य
 मंत्रियों  के  दबाव  में  हैं  |

 अध्यक्ष  महोवय  :  यह  किसी  व्यक्ति के  खिलाफ  अच्छी  टिप्पणी  नहीं  है  ।

 )

 श्री  सेफदीन  चौधरी  :  यह  कहा  गया  है  कि  प्रधान  मंत्री  कार्यालय  में  कुछ  घटा
 श्र  ।  प्रधान  मंत्री  कार्यालय  में  किसी  अधिकारी  ने  श्री  माधवन  को  कुछ  कहना  अब  हम  प्रधानमंत्री

 कार्यालय  की  घटता  कैसे  जान  सकते  हैं  ?  प्रधानमंत्री  कार्यालय  क्या  है--एक  असंवैधानिक  और
 संसदीय  संस्था  ?  प्रधान  मंत्री  द्वारा  यहां  आकर  विवरण  दिए  बगैर  इसके  बारे  में  हम  कंसे  जान  सकते

 श्रीमती  मागेरेट  अल्वा  इस  पर  कैसे  स्पष्टीकरण  दे  सकती  हैं  ?

 अध्यक्ष  सहोवय  :  क्‍या  आप  समझते  हैं  कि  इस  मुद्दे  को  समझने  के  लिए  इतना  अधिक  दोहराया
 जाए  ?  अनेक  अन्य  सदस्यों  ने  यह  स्पष्ट  किया  है  ।

 श्री  सैफुदीन  चौधरी  :  अगर  यह  बात  तो  मैं  इस  मुद्दे  १र  रुक  जाता  हूं

 क्री  हन्‍्नान  मोल्लाह  इसका  उत्तर  क्‍यों  नहीं  आ  रहा  ?  इसके  पीछे  क्या
 मंशा  है  ?

 अध्यक्ष  मद्दोदय  :  कार्यंसूची  के  कार्य  लेते  महासचिव  राज्य  सभा  से  सन्देश

 12.52  प०

 राज्य  सभा  से  सन्देदा

 महासचिव  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव  से  प्राप्त  निम्न  संदेशों  की  सूचना  सभा  को

 देती  है  :--

 सश्चा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  115  के  उपबन्धों  के

 सरण  मुझे  लोक  सभा  को  यह  बताने  का  निदेश  हुआ  है  कि  राज्य  सभा  29  1992

 को  हुई  अपनो  बैठक  में  लोक  सभा  द्वारा  21  1992  को  हुई  अपनी  बैठक  में  भारतीय

 पत्तन  1991  में  किए  गए  निम्नलिखित  संशोधनों  से  सहमत  हुई  :--

 हु  अधिनियमन  सूत्र

 पृष्ठ  4,  पंक्ति  शा

 के  स्थान  पर
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 प्रतिभूति  घोटाले  की  जांच  कर  रहे  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  संयुक्त  3।  1992
 थी  माधवन  ठ्वारा  समय  पूर्व  सेवानिवृत्ति  लिए  जाने  के  बारे

 प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।

 2.  पृष्ठ  1,  पंक्ति  4,--

 1991"  के  स्थान  पर  1992”  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।

 नि

 12.53  सण्प०

 प्रतिभूति  घोटाले  की  जांच  कर  रहे  कन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  संयुक्त
 क्रो  साधवन  द्वारा  समयपूर्व  सेवानिवृत्ति  लिए  जाने  के  बारे  में  (  __  जारी  )

 थ्री  जा  फर्नान्डीज  :  अध्यक्ष  क्या  हो  रहा  है  ?  क्‍या  प्रधानमंत्री  जी

 कुछ  बतायेंगे  या  आज  यहाँ  पर  जिस  प्रकार  की  बात  हो  यहीं  पर  यह  मामला  खत्म  हो  गया  ?  चूंकि
 कल  आप  शिकायत  करेंगे  कि  बार-बार  यह  मामला  उठाया  जाता  है'**

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  एक  बात  मेरे  बिचार  से  यह  घोटाले  से  बिल्कुल  भी  जुड़ा
 हुआ  नहीं  आप  इस  पर  चर्चा  करने  जा  रहे  हैं  और  सरकार  इसका  उत्तर  कृपया  ऐसा  होने
 तक  प्रतीक्षा  करें  ।

 ]
 श्री  जांज  फर्नान्‍डीज  :  अध्यक्ष  माफ  इन  दो  चीजों  में  बिल्कुल  ही  जमीन  आसमान  का

 रब  3००० है री

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  नहीं  ।

 श्री  जाजं  फर्नानडीज  :  अध्यक्ष  आप  मेरी  बात  सुनिए  ।  इसमें  जमीन  आसमान  का  फक

 एक  स्कैम

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  अगर  देखिए  तो  मुझे  कोई***

 श्री  मदन  लाल  छुराना  माधवन  के  इस्तीफे  से  यह  बहस  एक  अंधी  गली  की
 ओर  हमको  ले  जाएगी  इसलिए  जब  तक  माधवन  के  इस्तीफे  के  बारे  में  स्पष्टीकरण  नहीं  होता  तब

 तक  स्कैम  के  बारे  में  कोई  फ्रूटफुल  चर्चा  हो  इसका  हमको  डाउट  है

 ]

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  तथा  विज्ञान  ओर  प्रोश्नोगिकोी  मंत्रालय  तथ

 महासागर  विकास  में  राज्य  मंत्री  रंगराजन  :  मेरे  विचार  से  वे  इ

 घोटाले  के  प्रति  गंभीर  नहीं  हैं  ।  वे  नहीं  चाहते  कि  घोठाले  पर  चर्चा  इसी  कारण  बे  ऐसी  रणनीति

 अपना  रहे  हैं  ।
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 ५  1914  प्रतिभृति  घोटाले  री  जांच  कर  रहे  केन्दीय  जांच  ब्यूरो  के  संयुक्त  निदेशक
 श्री  माधवन  द्वारा  समय  पूर्व  सेबानिवृत्ति  लिए  जाने  के  बारे  में  ।

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  मार्भरेट  :  मेरे

 विचार  से  अप  नहीं  चाहते  कि  घोटाले  पर  चर्चा  हो  |  यह  सही  नहीं  है  ।

 श्री  राम  कापसे  :  मैंने  नियमों  के  तहत  रक्षा  मंत्री  के  बारे  में  नोटिस  दिया  है  ।

 इसका  क्‍या  हुआ  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  हां  ।  रक्षा  मंत्री  ने  मुझे  एक  विवरण  दिया  वह  आपके  मुद्दे  के बाद  उत्तर
 कमक दे  सकते

 हैं ५६  सकते  है

 श्री  जाजं  फर्नानडीज  :  अध्यक्ष  हम  आपसे  फिर  एक  बार  इसपर  सफाई  चाहते  मैं  आपसे

 ag  सफाई  चाहता  हूं  कि  आप  बार-बार  अभी  यहां  पर  बोले  कि  एक  तो  जे०  पी०  सी०  बनी  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  जीरो  ऑवर  का  मामला  है  न  ?

 श्री  जाज  फर्नान्‍नडीज  :  यहां  पर  बहस  होनी  है  लेकिन  यह  मामला  जे०  पी०  सी०  के  सामने  जाने
 वाला  नहीं  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्‍यों  नहीं  जाएगा  ?

 श्री  जाजें  फर्नान्‍्डीज  :  यह  जे०  पी०  सी०  स्कैम  से  सम्बन्धित  इससे  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्‍यों  नहीं  ?

 क्री  जाजे  फर्नान्‍न्डोज  :  आप  चाहे  जिस  ढंग  से  कानून  का  या  जे०  पी०  सी०  के  नियमों  का  या

 पालियामेण्ट  के  नियमों  का  हिसाब  लगा  वह  उसमें  नहीं  बैठेगा  ।

 |]
 अध्यक्ष  महोदय  :  अगर  सरकार  वक्तव्य  देना  चाहती  है  तो  मुझे  इसपर  कोई  आपक्ति  नहीं  है  ।

 श्री  जाजं  फर्नान्डीज  :  आप  हम  यह  जानना  चाहते  प्रधान  मंत्री  इसपर  कुछ  बोलेंगे

 या  नहीं  बोलेंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  अब  बस  हो

 |]

 श्री  बसुदेव  आचार्य  ः  प्रधानमंत्री  द्वारा  वक्‍तव्य  दिया

 श्री  श्रोकान्त  जेना  :  अन्य  विषय  को  लेने  से  धूर्व  सभा  के  सम्मुख  मुख्य  मुद्दे  को

 जाए  ।  मुद्दा  यह  है  कि  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  जांच  में  इस  हस्तक्षेप  में  प्रधानमंत्री  कार्यालय

 शामिल  है  या  नहीं  ।  यह  मुख्य  मुद्दा  प्रधानमंत्री  सभा  में  आएं  और  इसे  स्पष्ट

 अध्यक्ष  सहोदय  :  श्री  राम  आपका  व्यवस्था  संबंधी  मुद्दा  क्या  है  ?



 महाराष्ट्र  में  सरकारी  कमंचारी  सहकारी  आवास  समितियों  को  भूमि  3।  1992
 के  आबंटन  में  अनियमितताओं  के  सम्बन्ध  में  मुम्बई  उच्च  न्यायालय  के

 दिनांक  9-7-1992  के  निर्णय  के  बारे  में
 ह

 थे  जाजं  फर्नाम्डोज  :  फ्रिर  आप  इस  बात  पर  कल  फिर  उठाने  के  लिए  कहेंगे  ओर  अटल  जी

 फिर  शिकायत  करेंगे"**ਂ

 क्षष्यक्ष  महोदय  :  आपकी  जैसी  इच्छा  वैसा  मुझे  रूल  मैं  डाय्ररेक्‍्शन  दे  दूं
 उसके  ऐसा  कोई  रूल  है  तो  ।  अब  मैंने  तो कह  दिया  कि  आप  स्केम  पर  डिस्कृशुन  करने
 जा  रहे  हैं  यह  मामला  सरकार  के  पास  है  और  सरकार  ने  इसपर  अपना  मत  बना  लिया  है  ।

 ]
 श्री  जा  फर्नान्डीज  :  सरकार  किसी  मामले  पर  कोई  रुख  नहीं  अपना  सकती  |  सरकार  का

 एकमात्र  रवैया  यह  है  कि  सारी  जांच  को  दबाया  जाए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  न  कहें  कि  बाहर  हमारे  बारे  में  गलत  धारणा  हो  ।

 श्री  जाज  फर्नान्डीज  :  क्या  नो-नो  कह  रहे  इस  मामले  में  आपका  एक-एक  कर्म  इन्वेस्टीगेश  *

 सप्रैस  करने  का

 ओ  नीतीश  कुमार  :  क्वश्चन  आवर  का  क्या  हुआ  ?

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  सोमवार  को  11  बजे  प्रश्न  काल

 हो

 10.54  भ०  प०

 राष्ट्र  में  सरकारी  कर्मचारो  सहकारो  आवास  समितियों  को  भूमि

 के  आवंटन  में  अनियमितताओं  के  संबंध  में  मुम्बई  उच्च  न्यायालय  के

 बिनांक  9-7-1992  के  निर्णय  छ  बारे  सें

 अध्यक्ष  महोदय  :  कापसे  संक्षेप  में  बोलिये  ।

 श्री  आज  फर्नान्डीज  :  मेरा  ब्यनस्था  का  प्रश्न  आप  राम  बाबू  पहले  मेरा  इसी

 प्रास॒ल्ले  यानि  जिस  मामले  को  लेकर  अप  उन्हें  बुला  रहे  मैंने  आज  84  क्े  अन्दूज्ञेत

 आपको  रकम  मन्‍्त्री  पर  सैंसर-मेशन  किग्मा  है  ।

 ,  अध्यक्ष  सहोबय  :  सेटरे  प्यप्त  तहीं  आफ

 ,



 9  1914  महाराष्ट्र  में  सरकारी  इक्ंचारी  सहकारी  आवास  समितियों  को  भांल
 के  आवंटन  में  अनियमितताओं  के  सम्बन्ध  में  मुम्बई  उच्च  न्यायालय  के
 दिनांक  9-7-1992  के  निर्णय  के  बारे  में

 श्री  जाजं  फर्नानडोज  :  मैंने  सुबह  9.30  बजे  कार्यालय  में  दिया

 जध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  पास  नहीं  आया  है  ।

 श्री  जॉर्ज  फर्नान्डीज  :  गलती  मेरी  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे

 थ्री  जाज॑  फर्नान्‍डीज  :  यह  मेरे  साथ  दूसरी  बार  हुआ  ।'

 क्‍
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अपेक्षा  करता  हूं  कि  कार्यालथ  ओर  सम्बद्ध  दोनों  को  नोटिस  दिय्

 जाए  ।  क्‍या  आपने  सम्बद्ध  मन्त्री  को  नोटिस  दिया  है  ?

 ्

 श्री  जाजं  फर्नान्‍डीज  :  मैंने  नियम  184  के  अन्तर्गत  सेंसर  मोशन  कार्यालय  में  दिया
 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगर  आप  किसी  मन्त्री  के  खिलाँफ  कोई  मभिला  उठा  रहे  तो  आंपंको  उन्‍हें
 भी  एक  नोंटिस  देना  चाहिए  ।

 श्री  जाजं  फर्नान्डोज  :  मैं  किसी  मन्त्री  के  विरुद्ध  मामला  नहीं  उठा  मैंने  नियम  184  के

 तहत  एक  नोटिस  दिया  यह  भत्संना  प्रस्ताव  मुझे  मंहासंचिव  को  नोटिस  देना  होता  है  और  मैंने

 नियमों  के  अनुरूप  कायें  किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  नियम  उद्धृत  मैं  आपके  विनिर्णय  दूंगा  ।

 थरी  जाजं  फर्तासडोल  :  मैंने  नियम  184  के  तहत  एक  नोटिस  दिया  है  और  भियम  187  में  कहाँ
 नया  है  :

 विनिश्चित  करेगा  कि  कोई  प्रस्ताव  या  उसका  कोई  भाग  इन  नियमों  के  तहत
 ग्राह्म  है अथवा  नहीं  और  वह  कोई  प्रस्ताव  या  उसका  कोई  भांग  अस्वीकार  कर  सकेगा  **ਂ

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  यह  नोटिस  नहीं  मिला  हैं  ।

 श्री  जाजं  फर्नान्‍डीज  :  मैं  आपके  लिए  इसे  पढ़ता  हूं  ।  इसमें  कहा  गया  है  :

 मैं  रक्षा  मन्त्री  शी  शरद  पवार  की  भंत्सेनी  के  लिए  नियर्म  के  तहत  मिम्नलिखित

 प्रस्ताव  का  नोटिस  देता  हूं  ।

 कल्याणी  पूर्वे-प्रौंथमिक  स्कूल  तथी  एक  जी  श्रीमती  सुशौला  ऑदिवरेकर  वे
 मीफैत  पंजीकृत  श्री  मधुकरराव  बोले  कल्यांणी  न्यास  सर्मथ  मंहाराध्
 विधा  सभा  के  श्री  चंन्देशेथिर  प्रसु  बालकेंस्याणी  श्रीमती  सुशीला
 आदिवरेकर  भूतपूर्व  श्री  बी०  जे०  सुखतांकर  मानद  महासचषिक  बाल  कल्याणी  व्याती

 389



 महाराष्ट्र  में  सरकारी  कमंचारी  सहकारी  आवास  समितियों  को  भूमि  31  1992

 के  आवंटन  में  अनियमिताओं  के  सम्बन्ध  में  मुम्बई  उच्च  न्यायालय  के
 दिनांक  9-7-1992  के  निर्णय  के  बारे  में

 जा

 बनाम  महाराष्ट्र  राज्य  की  रिट  याचिका  सख्या  1754,  1989,  दिनांक  9  1992  को

 बम्बई  उच्च  न्यायालय  के  न्यायमूर्ति  के०  सुकुमारन  और  डा०  बी०  पी०  सराफ  के  फैसले  पर
 विचार  करने  के  बाद  जिसमें  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  और  अन्य  अधिकारियों  की  सहकारी
 समिति  को  कुछ  भूमि  आवंटित  करने  के  मामले  में  महाराष्ट्र  के  तत्कालीन  मुख्यमंत्री
 श्री  शरद  पवार  को  दोषी  ठहराया  गया  है  और  उनपर  आरोप  लगाया  है  कि  उन्होंने  अपने
 कत्तंव्य  की  पूर्ति  में  गलत  इरादे  से  कार्य  किया  और  संविधान  के  तहत  पद  के  प्रति  शपथ  के  विरुद्ध
 कार्य  किया  और  राज्य  की  सम्पत्ति  को  बनाए  रखने  के  कत्तंब्य  से मुकरने  और  सभी  मौलिक

 सिद्धान्तों  का  उल्लंघन  करके  कानूनी  उपबन्धों  का  क्रियान्बयन  सुनिश्चित  नहीं  किया  ।

 यह  सभा  श्री  शरद  पवार  के  मुख्य  मन्त्री  के  रूप  में  व्यवहार  के  प्रति  अत्यधिक  रोष  प्रकट
 करती  है  और  उनके  त्यागपत्र  की  मांग  करती

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरा  विनिर्णय  यह  है  कि  ऐसे  मामले  अध्यक्ष  को  समय  से  पहले  दिए  जाएं  ताकि
 अध्यक्ष  उन  पर  विचार  करके  निष्कर्ष  निकालने  की  स्थिति  में  हों  । एक  बात  तो  यह  दूसरे  आपने

 जो  उल्लेख  किया  है  वह  अवमानजनक  मामला  माना  जा  सकता  है  और  इस  पर  नियम  353  लागू
 होता  है  ।  नियम  353  के  अन्तर्गत  यह  उम्मीद  की  जाती  है  कि  अध्यक्ष  को  और  सम्बन्धित  मंत्री  को  इस
 किस्म  की  सूचना  दी  जानी  चाहिए  तथा  संबंधित  मंत्री  को  मामले  पर  गहराई  से  विचार  करने  और  मामले

 के  बारे  में  उत्तर  देने  के लिए  तैयार  होने  हेतु  समय  दिया  जाना  चाहिए  ।  चूंकि  इसमें  ये  दोनों  बातें  पूरी
 नहीं  हो  रही  इसलिए  मैं  इस  मामले  के  लिए  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।

 श्री  जा  फर्नान्‍्डीज  :  नियम  184  के  अन्तगंत  आने  वाला  प्रस्ताव  नियम  353  के  अष्तगंत  नहीं
 आता  ।  मैंने  कोई  बदनाम  करने  वाली  बात  नहीं  कही  है  ।  मैंने  एक-एक  शब्द  उच्च  न्यायालय  के  निर्णय

 से  कहा  क्‍या  उच्च  न्यायालय  के  निर्णय  को  बदनाम  करने  वाली  बात  कही  जा  सकती  है  ?  उच्च

 न्यायालय  के  निर्णय  कों  बदनाम  करने  वाली  बात  कैसे  कहा  जा  सकता  है  ;  नियम  184  के  अन्तर्गत  दिए
 गये  इस  प्रस्ताव  पर  नियम  353  लागू  नहीं  होता  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  पता  है  कि  जब  एक  बार  मैंने  इस  पर  नियम  बता  दिया  तो  आप

 उसे  चुनौती  नहीं  दे  सकते  ।  आप  सदन  में  मुझे  तसलल्‍्लो  करा  सकते  यहां  पर  नहीं  ।  अब  श्री  कापसे

 जी  अपनी  बात  रखेंगे  ।

 श्री  जाओ  फर्नान्डोज  :  नियम  184  नियम  353  के  ब्रन्तगगंत  नहीं  आता  ।

 क्रो  बिलास  मुरतेमबार  महोदय  इसे  कार्यवाही  वृत्तान्त  से  निकाल  दिया  जाना

 चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  इस  मामले  का  निपटारा  करने  दीजिए  ।  मैं  एक  समय  में  दोनों  पक्षों  से

 यात  नहीं  कर  सकता  ।  यहां  पर  हम  सभी  साथी  हैं  और  हमें  एक-दूसरे  के  खिलाफ  ऐसी  बातें  करने  में

 काफी  सावधान  और  सचेत  रहना  चाहिए  ।  मैं  यह  उम्मीद  करता  हूं  कि  हम  में  से  प्रत्येक  सदस्य  ऐसे

 छघिध्टाचार  का  ही  परिचय  देगा  ।

 1
 ५्ध्म



 9  1914  महाराष्ट  में  सरकारी  कर्मचारी  सकुकारी  आवास  समितियों  को  भूमि
 के  आवंटम  में  अनियनितताओं  के  सम्बन्ध  में  मुस्बई  उच्च  न्यायालय  के
 दिनांक  9-7-1992  2  के  निर्णय  के  बारे  में

 1.00  चन्प०
 ———

 ओ  मृत्युन्थय  नायक  :  व्यवत्था  कौ  बात  को  लेकर  इसे  कार्यवाही  वत्तान्त  में  से
 निकाल  दिया  जाना  चाहिए  ।

 हि

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं;इसका  ध्यान  रखूंग्र  ।  मैं  बहुत  से  सदस्यों  को  एक  ही  बात  पर  बोलने  की
 अनुमति  नहीं  दूंगा  ।  इस  बात:पर  एक  जो  कुछ  भी  कहना  चाहता  कह  सकता  है  ।

 ओ  राम  कापसे  मैंन ेनियम  353  के  अस्त्ंत  सूचना  दे  रखी  है  और  मैं  रिट-याचिका  से
 उभरने  वाली  बात  कहना  चहल  निणंय  9  1992  को  सुनाया  गया  वास्तव  में
 जाजंफर्नानडीज  जी  ने  1989  की  रिट्न्याचिका  2  संख्या  1754  का  हवाला  दिया  है  ।  वास्तव  यहां  इस
 संदर्भ  में

 दो  रिट.याचिकाएं  एक  साथ-जुड़ी  दूसरी  रिट्याचिका  भी  1989  की  ही  है  जिसकी  संख्या
 2085  जो  कि  श्री  किशन  मेहता  तथा  साबे  बास्‍्बे  जो  कि  एक  पंजीकृत  सार्वजनिक  न्यास
 हैं  के  द्वारा  '  महाराष्ट्र  राज्य  तथा  अन्यों  के  खिलाफ  दर्ज  करायी  गई  थी  ।

 जहां  तक  मुम्बई  में  भूमि  के  आवंटन  का  प्रश्न  तो  मैं  इस  मामले  में  श्री  शरद  पवार  के  बारे  में
 बात  करते  न्यायालय  द्वारा  दिए  गए  निर्णय  पर  ही  अडिग  रहूंगा  ।  सबसे  पहले  मैं  सुनाये  गये  निर्णय
 के  पृष्ठ  संख्या  69  के  एक  वाक्य  का  संदर्भ  रखना  चाहूंगा  :

 मूल्यों  के  टूटने  का  संकट  राष्ट्र  के  सामने  मंडरा  रहा  तो  जिन  लोगों  को

 कान्‌ नी  प्रावधानों  के  अनुपालन  को  सुनिश्चित  करने  ओर  राज्य  की  संपत्ति  की  रक्षा  करने  का
 पावन  कत्तंव्य  सौंपा  गया  वे  ही सभी  मौलिक  सिद्धान्तों  को  ताक  पर  रख  रहे

 वर्ष  1989  में  दायर  की  गई  रिट-याचिका  संख्या  1754  और  संछया  2085  पर  निर्णय  सुनाने
 में  सुविज्ञ  निर्णायकों  माननीय  श्री  सुकुमारन  और  माननीय  श्री  सराफ  ने  कठोर  निनदात्मक  टिप्पणी  की

 है  ।  यह  निर्णय  9  1992  को  सुनाया  गया

 न्यायाधीशों  ने  राजनीतिज्ञों  और  अधिकारी-वर्ग  के  बीच  गठबन्धन  की  कठोर  आलोचना  की  है
 जिसके  कारण  सरकार  के  उचित  रूप  से  कामकाज  करने[ओर  कमजोर  वर्गों  की  रक्षा  करने  की  बात
 कमजोर  होकर  रह  गई  श्री  जिन्होंने  महात्मा  गांधी  की  जीवन-कथा  लिखी  की  स्मृति
 में  एक  प्री-प्राईमरी  स्कूल  चलाया  गया  था  ओर  इस  स्कूल  को  भूमि  भीआवबंदित  की  गई  बह
 निर्णय  भूमि  के  आबंटन  के  बारे  में  यह  बात  हमें  ध्यान  में  रखनी

 आज  मैं  उन  प्रवुद्ध  राजनीतिज्ञों  के  बारे  में  सुविज्ञ  निर्णायकों  द्वारा  दिए  गए  एक  निर्णय  को  सभा
 के  समक्ष  रख  रहा  हूं  जो  कि  30  1988  को  महाराष्ट्र  राज्य  में  सत्ता  में  थ ेजिस  समय  सरकार

 द्वारा  आदेश  जारी  किया  गया  था  जिसके  तहत  आई०ए०एस०  अधिकारियों  द्वारा  बनायी  गई  अंगारिदग

 सोसाइटी  को  मालाबार  हिल  पर  श्रेष्ठतम  भूमि  आबंटित  की  गई  यह  आबंटन  आश्चर्य-चकित

 करने  वाली  गति  से  किया  गया  जिसमें  विभिन्‍न  सरकारी  हिंदायतों  की  अवमानना  की  गई  और  इसमें

 समाज  के  कमजोर  वर्गों  के लिए  बना  एक  स्कूल  भी  गिरा  दिया

 सुविज्ञ  निर्णायकों  ने  श्री  शरद  पवार  को  महाराष्ट्र  के  मुख्य  मंत्री  के  रूप  में  अपने  कत॑व्यों  की

 पालना  का  दोषी  बताया  उतका  यह  विशेष  उत्तरदायित्व  बनता  था  कि  वह  राजस्व  सचिव  के  नेलत्व
 में  जो  सोसाइटी  गठित  की  गई  उसे  राजस्व  मंत्री  की  सिंफारिश  पर  आबंटित  करने  के  मामले  की
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 महाराध्हू  सरकारी  कर्संका से  सहकारी  आधक्ा  समितियों  को  भति  31  19927

 के  आवंटन  में  अनियमितताओों  के  सम्बस्ध  में  मुस्यई  डेल्क  न्यायालय  के

 दिनांक  9-7-1992  के  निर्णयःके  7

 शाम  कापसे ]

 वारीकी  से  छानबीन  करते  ओर  राजस्थ  भन्त्री  का  भी  वह  उत्तरदायित्व  बनताथां  राज्य  और
 जनता  के  हित  सुरक्षित  बने  रहें  ।

 इस  मामले  में  आई०ए०एस०  अधिकारियों  का  स्वार्थ  साफ  दिखाँई  दिया  और  इसलिए  इसमें

 यह  मांग  की  गई  थी  ।  इसकी  और  अधिक  बारीकी से  जँचਂ  कराई  जाये  मुख्यमंत्री  स ेजब  यह
 उम्मीद  की  मई  कि  सरकारी  दिशानिर्देशों  को  महफूज  तो  उन्होंने  चुप्पी  साधे  रहने  का  निर्णय  ले
 लिया  --  सम्मति  लक्षणम”“---और  उन्होंने  राजस्व  मंत्री  की  असंगत  टिप्पणी  की  समीक्षा  नहीं  की
 और  इसलिए  माननीय  न्यायाधीशों  की  राय  झणें  उन  पर  यह  दोष

 है  कि  उन्होंने  वहां  अपने  विवेक  का
 उपयोग  नहीं  किया  जहां  कि  विवेक  का  उपयोग  किया  जाना  अनिवाय  था  ।

 न्यायाधीशों  की  राय  में  प्रशांसन  ने  गलत  दिशॉ,अंपना  ली  और  हर  असंगत  तरीके  से
 उस  दिशा  की  ओर  भटकने  लगा  ।  ”

 निर्णय  में  कहा  गया  है  कि  इस  तमाम  सौदे  में  हेराफेरी  की  गई
 लगती  है  ।  |

 न्यायाधीशों  ने  यह  टिप्पणी  की  है  कि  गैर  कानूनी  तरीके  से  शुरू  हुआ  ;  गर  कानूनी
 तरीके  से  चलता  रहा  ओर  आखिरकार  इसने  एक  गैर  काननीਂ  आदेश  का  रूप  धारण  कर  लिया  ।”  इस
 तमाम  अवेधता  और  दुर्भावता  के  लिए  आखिरकार  कौन  जिम्मेदार  अधिकारी  वर्गं
 कदाचित  क्‍योंकि  उच्च  न्यायालय  के  निर्णय  में  बताया  गया  है  कि  अधिकारियों  के  कहने  पर  ऐसा
 किया  गया  ऐसा  किसने

 ऐसा  महाराष्ट्र  के  तत्कालीन  मुख्यमंत्री  न ेकिया  जो  कि  आज  हमारे  रक्षा  मन्त्री  मुख्यमंत्री  के

 हस्ताक्षर  करने  पर  ही  सौदा  पूरा  होता  है  और  यदि  सौदे  में  हेराफेरी  की  गन्ध  आती  तो  मुख्यमंत्री
 पर  इस  दुर्भावना  का  आरोप  बनता  है  और  ऐसा  कोई  भी  व्यक्ति  जिसके  खिलाफ  आरोप  लगाये  जते  हैं
 और  न्यायालय  द्वारा  सिद्ध  हो  जाते  हैं  तो  वह  व्यक्ति  अपने  पद  पर  बना  नहीं  रह  सकता  ।  कैसा  लगेगा
 अगर  भारत  के  रक्षाਂ  मंत्री  के  खिलाफ  दुर्भावना  आरोप  लगाये  जाते  हैं  ओर  उच्च  न्यायालय  उन
 आरोपों  को  मान्य  करार  दे  देता  ती  क्या  वह  देश  की  रक्षा  का  उत्त  रदायित्व  निभा  सतत्‌
 अवैधता  के  मामले  में  जिम्मेदारी छिस॑  की  बनती  क्या  उस  व्यक्ति  की  जो  फाइल  को  प्रस्तुत  करता

 है  अथवा  उस  व्यक्ति  की  जो  फाइल  पर  हस्ताक्षर  करता  है  ?  यदि  मुख्यमंत्री  ने  अपने  हस्ताक्षर  न  किए
 तो  क्या  तब  भूमि  आबंटित  हो  सकती  थी  ?  उत्तर  मिलेगा--कदाचित  नहीं  |  यदि  ऐसी  बात

 तब  इस  अवेधता  के  लिए  किस  को  जिम्मेदार  ठहराया  जा  सकता  है  ?  तत्कालीन  मुख्यमंत्री  और  वर्तमान

 रक्षा  मंत्री  को  न्यायालय  ने  यह  भी  कहा  है  कि  यह  मामला  वित्त  विभाग  को  भी  उनकी  राय
 जानने  के  लिए  भेजा  जाना  चाहिए  था  जिनका  यह  देखने  का  उत्तरदायित्व  बनता  था  कि  इस  सौदे  में

 आवश्यक  प्रक्रिया  अयनायी  जा  रही  है  अथवा  नहीं  अपनायी  जा  रही  ।  यह  मुख्यमंत्री  की  जिम्मेदारी

 वह  इसे  पूरा  करने  में  असफल  रहे  हैं  ।

 उन्होंने  केवल  चुप्पी  साधे  रखी  ।  उन्होंने  एक  भी  शब्द  नहीं  उन्होंने  चर्चा  भी  नहीं  की

 और  फाइल  में  कहीं  भी  टिप्पणी  सहीं  की  केवल  चुप्पी  साधी  गई  वह  यह  कह  सकते  थे  कि

 मामला  मंत्री  मंडल  के  समक्ष  नहीं  रखा  गया  और  इसलिए  यह  एक  अनियमित  प्रथा  है  ।  मंत्री  मंडल  के

 समक्ष  मामले  मामले  को  रखता  किसकी  जिम्मेद्वारी  यह  मुख्यमंत्री  की  ही  जिम्मेदारी  थी  कि  वह
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 9  1914
 -  महाराष्ट्र  में  सस्‍्कारी  कर्मचारी  सहकारी  आपास  समितियों  को  भूमि

 के  भावंटन  में  जनिबमितताओं  के  सम्यःध्  में  मुम्बई  उच्च  न्यायालय  के
 दिनांक  9-7-1992  के  निर्ण  के  बारे  में

 इस  बात  को  सुनिश्चित  करते  कि  निर्धारित  प्रकिया  का  होना  चाहिए  ।

 उन्होंने  पूछताछ  किए  बिना  ही  30  1988  को  अपने  हस्ताक्षर  कर  ऐसा  कहना
 होगा  कि  अपने  विवेक  को  उपयोग  में  न  लाने  से  संवैधानिक  अवमानना  का  रास्ता  अख्तियार  हौता  है
 और  श्री  गरद  पवार  को  अपने  विवेक  को  उपयोंग  में  न  लाने  का  दोषी  पाया  गया  इसवा  यह
 प्राय  है  कि  उन्हें  एक  ऐसे  कार्य  में  सहायी  होने  और  उसको  उकसाने  का  दोषी  पाया  गया  जो  कि
 संविधान  की  अवमानना  की  ओर  ले  जाता  इससे  भी  बढ़कर  निर्णय  विवेक  को  उपभोग  में  लाने  के

 हत््व  की  ओर  इंगित  करता  है  ।

 भूमि  के  आबंटन  के  मामले  में  अधिकारी-वर्ग  से  यह  उम्मीद  की  जाती  है  कि  ऐसे  मामलों  को

 निय्टाने  में  अपने  विवेक  को  उपयोग  में  लाया  जाबे  और  उन  मामलों  में  भी  अपने  विवेक  से  कार्य  किया
 जाये  जिसमें  अन्य  लोग  भी  शामिल  हों  ।  यह  मामला  मुख्यमंत्री  को  अपने  विवेक  को  उपयोग  में  न  लाने
 के  जुम॑  से  बचा  नहीं  सकता  |  मुख्य  मंत्री  जानते  हैं  कि  इस  विशेष  मामले  में  अधिकारी-वर्ग को
 विशेष  लाभ  होना  है  और  इस  बात  की  संभावना  से  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता  कि  वे  लोग

 फाइलों  में  नियमानुसार  कार्य  नहीं  करेंगे  ।  इस  मामले  में  और  अधिक  सावधानी  बरतने  को
 आवश्यकता  कम  से  कम  कुछ  पूछताछ  तो  की  ही  जा  सकती  थी  कि  क्या  कानूनी  राय  जान  ली  गयी

 है  अथवा  क्‍या  वित  विभाग  के  परामर्श  की  कोई  आवश्यकता  है  ।  इससे  भी  सा्वजदिक  निर्माण
 विभाग  के  सचिव  द्वारा  की  गई  टिप्पणी  में  इस  बात  का  स्पष्ट  संकेत  किया  गया  है  कि  इसमें  प्रक्रिया  का

 अनुपालन  नहीं  किया गया  और  वहां  पर  एक  भी  प्लाट  नहीं,था  और  कथित  भूमि  विक्रय  के  लिए  नहींवी  ।

 यद्यपि  फाइल  में  इस  तरह  की  टिप्पणियां  मोजूदा  समझ्न  में  न आने  वाली  बात  तो  यह  है  कि  माननीय
 श्री  शरद  पवार  जिन्हें  पदुले  भी  मुख्य  मंत्री  जी  रहने  का  अनुभव  किस  प्रकार  बिना  उचित
 विचार-विमशे  के  मामले  पर  अपने  हस्ताक्षर  कर  दिए  ।

 उन्होंने  जिस  बात  को  छ्यान  में  वह  अवश्य  ही  कोई  और  बात्त  हो  सकती  यह  तो  इस

 सभा  ने  ही  निर्णय  लेना

 |

 श्री  दत्ता  मेघे  :  अध्यक्ष  कोर्ट  का  जो  डिस्रोजन  ये  बता  रहे  बह  ठीक  नहीं

 है  ।  हाई-कोर्ट  का  डिसीजन  बिल्कुल  अलग  हरई-कोर्ट  ने  यह  बात  नहीं  कही  हाई-कोर्ट  ने  जो

 डिसोजन  दिया  उसमें  तत्कालीन  श्री  सी०एम०  पवार  को  जिम्मेद/र  नहीं  बताया  गया  इसलिए
 ये  जो  ब्यान  दे  रहे  यह  गलत  है  ।

 |

 श्रो  विलास  मुत्तेमवार  :  यह  एक  अनधिकृत  निर्णय  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमें  व्यंग्प  भाषण  से  तियम  कहते  हैं  कि  हमें  ब्यंग्य-भाषण

 नहीं  करना
 जब्त

 श्री  राम  कापसे  :  हम  इसमे  बच  रहे  लेकिन  बात  यह  हैं  क्‍या  मैं  उसका  उत्तर
 |  ता



 महाराष्ट्र  में  सरकारी  कर्मचारी  सहकारी  आबास  समितियों  को  भूमि  31  1992

 के  आवंटत  में  अनियमितताओं  के  सम्बन्ध  में  मुम्बई  उच्च  व्यायालय  के

 दिनांक  9-7-1992  के  निर्णत्र  के  बारे  में
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 श्री  दत्ता  मेघे  :  शरद  पवार  जी  स्टेटमेंट  देने  वाले  हैं  ।

 ]

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  आप  कंसे  जानते

 श्री  रास  कापसे  :  मैं  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  से  जःनना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  ये  सभी  व्यवधान

 कार्यवाही  वृत्तान्त  से  निकाल  दिये  गये  यदि  इन्हें  निकाला  नहीं  तो  मैं  उनका  उत्तर  देना

 चाहूंगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  छ्ूपया  अपने  ही  आदर्श  पर  चलें  ।

 श्री  राम  कापसे  :  मैंने  तो  भी  उद्धत  किया  वह  न्यायालय  के  निर्णय  में  से  किया  मैंने
 क्वाइसविरार  काण्ड  के  बारे  में  एक  शब्द  भी  नहीं  कहा  मैंने  उन  सभी  285  पडयन्त्रों  के  बारे  में

 एक  शब्द  भी  नहीं  कहा  ।  मैंने  कुछ  भी  नहीं  कहा  जो  मामले  आगे  आने  वाले  हैं  उसके

 बारे  में  मैंने  कुछ  कहा  मैंने  इसके  बारे  में  नहीं  कहा  मैंने  इस  फैसले  को  पढ़ा

 भ्रो  चन्द्रशेशर  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  यह  कह  रहे  हैं  कि  उन्होंने  हर  बात
 न्यायालय  के  फैसले  में  से  उद्धृत  कीं  लेकिन  इस  फैसले  में  जो  भी  उल्लेख  किया  गया  है  उससे
 सम्बन्धित  हर  पैराग्राफ  में  उन्होंने  श्री  शरद  पवार  के  नाम  का  उल्लेख  किया  अतः  उन्हें  इन  दोनों  के

 बोच  के  अन्तर  को  समझना  इस  फंसले  की  व्याख्या  अपने  ढंग  से  करना  एक  बात  है  और  फैसले

 से  उद्धत  करना  बिल्कुल  अलग  बात  है  क्‍योंकि  यहां  वह  अधिकारी  की  निन्दा  नहीं  कर  रहें  बह
 माननीय  रक्षा  मंत्री  की  निन्‍दा  कर  रहे  अतः  सिर्फ  वही  भाग  जहां  माननीय  रक्षा  मंत्री  जी  की  निन्‍्दा

 की  गयी  को  उद्धृत  करना  चाहिए  ।  मैं  इसकी  ही  अपेक्षा  करता  हूं  क्योंकि  जो  भी  उन्होंने  उद्घृत
 किया  है  वह  माननीय  रक्षा  मंत्री  जी  से  सम्बन्धित  है  और  इससे  भ्रम  उत्पन्त  होगा  ।

 श्री  राम  कापसे  :  मैं  इसका  जवाब  देना  चाहूंगा  ।

 क्रो  रांम  नाईक  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  आपका  व्यवस्था  का  प्रश्न  क्या  है  ?

 करो  राम  नाईक  :  श्री  चन्द्रशेखर  जी  ने  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाया  यह  फैसला  बिल्कुल  स्पष्ट

 है  ।  यह  प  ठ  संख्या  63  में  दिया  गया  है  ।  मैं  उद्धत  करता  हूं

 मामले  में  बाधा  उत्पन्त  करने  वाली  वात  विचार  बदलना  नहीं  है  बल्कि  इसे



 9  1914  महाराष्ट्र  में  सरकारी  कर्मचारी  सहकारी  अबास  समित्यों  को  भूमि
 के  आवंटन  में  अनियमितताओं  के  सम्बन्ध  में  मुम्बई  उच्च  न्यायालय  के

 दिनांक  9-7-1992  के  निर्णय  के  बारे  में

 व्यक्त  न  करना  है  ।  मुख्यमंत्री  जी  न ेकोई  विचार  प्रकट  नहीं  किया  राजस्व  मंत्री  जी  ने

 उन  मुद्दों  पर  विचार  व्यक्त  किया  था  जो  महत्त्वपूर्ण,प्रश्न  से  असंगत  वे  मुद्दे  जिन  पर  सोच

 समझकर  विचार  व्यक्त  किए  जाने  जैसा  कि  पहले  ही  बताया  गया  बिल्कुल  ही  नहीं

 उठाए  गए  इस  मामले  की  विशेष  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हम  इस  बात से  संतुष्ट  हैं

 कि  बिना  सोचे  समझे  आदेश  को  निराशापूर्ण  ढंग  से  रह  कर  दिया  गया  है  |ਂ

 इसमें  यही  वात  क़ही  गयी  है  ।  )

 श्री  राम  कापसे  :  मैं  इसका  उत्तर  देना  चाहूंगा  और  उस  मुद्दे  पर  उनकी  निन्‍्दा  करनी

 श्री  चन्द्रशेवर  :  यदि  इस  मुद्दे  पर  मुख्य  मंत्रियों  की  निन्‍्दा  की  जा  सकती  है  तो  मैं  नहीं  समझता

 हूँ  कि  कोई  भी  मुख्य  मंत्री  अथवा  प्रधान  मंत्री  अपने  पद  पर  बने  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  बोलने  दीजिए  ।  आप  कृपया  पुनः  मेरी  बात  सुनिए  ।

 श्रो  राम  कापसे  :  कृपया  एक  मिनट  अपना  विनिर्णय  देने  से  पृर्व  कृपया  मेरी  वात  सुनिए
 क्योंकि  उन्होंने  मुझे  परामर्श  दिया  है  ।

 अष्ठ  पक्ष  महोदय  :  मैं  विनिर्णय  नहीं  दे  रहा  हूं  ।  मैं  एक  प्रश्न  पूछ  रहा  क्या  यह  फैसले  में  लिखा

 हुआ  है  ?  अथवा  क्‍या  यह  इस  फंसले  की  व्याख्या  है  ?

 श्रो  रास  कापसे  :  मैंने  फैसले  का  विस्तृत  अध्ययन  किया

 कुछ  सानीय  सदस्य  :  जी  नहीं  ।

 श्रो  मदनलाल  खुराता  :  मिनिस्टर  ने  30  तारीख  को  जो  फाईनल  आर्डर  साईन
 किया  है  वह  इन्होंने  पढ़ा  यह  मेलाफाइड  आडडर  इसमें  माइन्ड  एप्लाई  नहीं  किया  गया

 ]
 भ्रो  वन्द्र  शेखर  :  अध्यक्ष  मैंने  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाया  है  ;  यहां  इस  सम्माननीय

 सभा  में  हमें  श्री  शरद  पवार  की  निन्‍्दा  करने  का  अधिकार  प्राप्त

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  है  ।  मैंने  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 श्री  चन्द्र  हम  उनके  व्यवहार  के  बारे  में  प्रश्न  कर  सकते  हम  उच्च  न्यायालय  के
 फँसले  पर  चर्चा  नहीं  कर  रहे  हम  अधिकारियों

 के
 आचरण  की  चर्चा  नहीं  कर  रहे  उन्होंने  पूरे

 फैसले  से  ही  उद्धृत  किया  इससे  यह  धारणा  बनेगी  कि  श्री  शरद  पवार  के  व्यवहार  के  बारे  में
 न्यायाधीशों  ने  ऐसा  कहा  मैंने  पूरी  तरह  से  इस  फैसले  का  अध्ययन  किया  है  ।  उस  में  केवल  यही  वाक्य

 कहा  गया  है  कि  श्री  शरद  पवार  ने  सोच  समझकर  अपने  विचार  व्यक्त  नहीं  किए  ।  उन्होंने  कोई  विचार
 व्यक्त  नहीं  किया  ।

 इस  सन्दर्भ  में  यह  विचार  राजस्व  सचिव  का  राजस्व  मन्त्री  महोदय  का  था  तथा  मख्य  मंत्री

 18)



 महाराष्ट्र  में  कर्मंचा री  सहकारी  आव'स  समितियों  को  “  1992
 के  आवंटन  में  अनियमितताओं  के  सम्बन्ध  में  मुम्बई  उच्च  न्याग्रालग्र  के
 दिनांक  9-7-1992  के  निर्णय  के  बारे  में

 चर  शेखर |

 जी  ने  सिर्फ  इसकी  शुरूआत  की  थी  ।  उनकी  सिर्फ  यही  गलती  थी  ।  इस  पर  यदि  वह  उनकी  निन्दा  करना

 चाहते  हैं  तो  उन्हें  इसका  अधिकार  प्राप्त  लेकित  उन्हें  इस  प्रकार  एक  गलत  विचार  प्रकट  नहीं  करना

 चाहिए  कि  पूरा  फैसला  ही  उनके  विरुद्ध  )

 श्री  राम  कापसे  :  आपने  मुझसे  एक  प्रश्न  किया  है  और  उन्होंने  मुझे  परामर्श  दिया  है  और  में  इस
 का  उत्तर  देना  चाहूंगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अपना  प्रश्न  दुहराऊंगा  ताकि  आपका  उत्तर  बिल्कुल  स्पष्ट  हो  और  मुझे  भी

 सहायता  मिले  ।  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  :  अब  जो  कुछ  आप  कह  रहे  हैं  यह  इस  फैसले  का  भाग  है  अथवा

 आपकी  व्याख्या  ।

 श्री  राम  कापसे  :  मैंने  पढ़ा  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  चर्चा  के  इस  पहलू  से  मुझे  मदद  नहीं  मिलेगी  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  कृपया  यैठ  जाइये  और  उन्हें  जवाब  देने  दीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  चन्द्र  शेखर  जी  जो  कुछ  कह  रहे  हैं  उसमें  मुझे  कुछ  तथ्य  नजर  आता

 आपकी  व्याख्या  ऐसी  नहीं  होनी  चाहिए  जिससे  यह  सभा  और  बाहर  के  लोग  गुमराह  यदि  यह
 फैसले  में  लिखा  हुआ  है  तो  आपको  इसे  उद्धृत  करने  का  अधिकार  है  ।  यदि  यह  उस  फैसले  में  नहीं  लिखा

 हुआ  है  तो  आपको  वहां  से  वाक्य  लेकर  उसकी  व्याख्या  करने  का  अधिकार  नहीं  उनके  विरुद्ध
 जो  कुछ  भी  आप  उसे  उद्धृत  कर  सकते  हैं  ।  लेकिन  उनके  विरुद्ध  उम  बातों  को  मत  बोलिए  जो  लिखी

 हुई  नहीं  हैं  ।

 श्री  रास  कापसे  :  मैंने  शुरू  में  ही इस  फैसले  को  उद्धृत  किया  है  ।  मैंने  कहा  था  कि  मैं  फैसले

 से  उद्धृत  कर  रहा  हूँ  ।  यहां  तक  कि  पृष्ठ  संख्याਂ  ''

 श्रो  चल  शेखर  :  माननीय  अध्यक्ष  यह  सीमित  मुद्दा  है हम  मुख्य  मंत्री  के  रूप  में  श्री

 शरद  जो  कि  आज  रक्षा  मंत्री  के  आचरण  पर  चर्चा  कर  रहे  मुख्य  मंत्री  के  रूप  में  श्री
 शरद  पवार  की  भूमिका  से  सम्बन्धित  फैसले  को  यहां  इस  सदन  में  लाया  जाना  चाहिए  और  उन्हें  अपना
 भाषण  संक्षिप्त  करना  चाहिए  ।  अन्य  जो  बातें  उन्होंने  कही  हैं  वह  सब  असंगत  है  तथा  उन्हें  हटा  दिया
 जाना  चाहिए  |

 श्री  नीतीश  कुमार  :  इसमें  सेंसर  जैसी  कोई  बात  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  सेन्सर  है  ही  नहीं  ।



 9  1914  महाराष्ट्र  में  सरकारी  कंमचारी  सहकारी  जावॉस  समितियों  को  भूमि
 के  आवंटन  में  अनियमितताओं  के  संम्बन्ध  में  मुम्बई  उच्च  न्यायालय  के

 दिनाक  9-7-1992  के  निर्णय  के  बारे  में

 ]
 *  ओर  शास  कापसे  :  मैंने  पृष्ठ  संख्या  69  से  फैसले  का  एक  पैराग्राफ  तथा  पृष्ठ  सख्या  63  से  अन्य

 पैशाग्राफ  उद्धृत  किया  है  ।  में  सभा  के  फायदे  के  लिए  इसे  पढ़ेंगा  ।

 अध्यक्ष  महोंदव  :  नहीं  ।

 झी  राम  कापसे  :  इसमें  कहा  गया  है  :

 मामले  में  बाधा  उत्पन्न  करने  वाली  बात  विचार  बदलना  नहीं  हैं  बल्कि  इसे

 व्यक्त  न  करना  है  ।  मुख्य  मंत्री  जी  ने  कोई  विचार  प्रकट  नहीं  किया  है  ।  राजस्व  मंत्री  जी  ने

 उन  मुद्दों  पर  विचार  व्यक्त  किया  था  जो  महत्त्वपूर्ण  प्रश्त
 से

 असंगत  थे  ।  वे  मुद्दे  जिन  पर  सोच

 समझकर  विचार  व्यक्त  किए  जाने  थे  जैसा  कि  पहले  ही  बताया  गया  बिल्कुल  ही  नहीं  उठाए

 गए  थे  ।”

 श्री  चन्द्र  शेखर  :  यह  टिप्पणी  राजस्व  मंत्री  जी  के  बारे  में  है  न  कि  मुख्य  मंत्री  जी  के  बारे  में  ।

 )

 ओर  चन्द्रजीत  यादव  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  मेरे  विचार  में  यह  एक

 गम्भीर  मामला  "''  ५

 ठीक  में  हिन्दी  में  बोलता  इस  संसद  के  किसी  भी  सदस्य  का  सवाल  नहीं  है  चाहे  वे  ट्रं  जरी
 बैंच  के  हैं  या  अपोजिशन  में  लेकिन  किसी  भी  सदस्य  को  अगर  किसी  भी  फैसले  को  लेकर  के  उसके

 इंटरप्रिटेशन  पर  आप  पूरी  इजाजत  देंगे  कि  उसको  अपने  मन  के  मुताबिक  वह  रिकार्ड  में  चला

 गया  है  |  यह  भी  कहा  गया  है  कि  अब  देश  के  रक्षा  मंत्री  इस  काबिल  नहीं  हैं  कि  रक्षा  मंत्री  के  कत्तंन्य

 का  निर्वहन  कर  सकें  |  क्योंकि  इनके  खिलाफ  जजमेंट  आई  ये  सब  गम्भीर  बातें  हैं  ।  यह  एक  सदस्य

 के  मौलिक  अधिकार  से  सम्बद्ध  रखता  है  इसलिए  में  आपसे  प्राथना  करता  हूं  कि  आप  देख  रहे  हैं  सदन

 में  कि  किसी  चीज  के  ऊपर  इतना  लम्बा  चौड़ा  भाषण  और  किसी  भी  अदालत  के  निर्णय  को  अपनी

 इच्छा  से  इंटरप्रेट  इसलिए  मेरी  फिर  प्रार्थना  है  कि  सब  चीजों  को  रिकार्ड  में  न  जाने  दिया  जाये

 वरना  ये  बातें  अखबारों  F  आ  जायेंगी  ।  केबल  उतनी  वात  रिकार्ड  पर  आनी  चाहिए  जो  जजमेंट  की  है  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  मामले  में  मेरा  विनिर्णय  यह  है  कि  मनन्‍्त्री  महोदय  से  सम्बन्धित  फैसले  में

 माननीय  न्यायाधीश  ने  जो  वक्तव्य  दिया  है  वह  उचित  है  तथा  अन्य  हर  बात  भसंगत  है  ।

 ओर  रास  कापसे  :  माननीय  अध्यक्ष  सम्बद्ध  फैसले  में  दो  पेराग्राफ  हैं  जो  मुख्य  मन्त्री

 जी  के  विषय  में  है  ।  मैं  पृष्ठ  संघया  63  से  उद्धुत  करता  मामले  में****“'ओर  अन्य  सभी
 बातें  ।”  आपके  विनिर्णय  के  अनुसार  यह  उचित  दूसरी  बात  पृष्ठ  संच्या  69  में  है  जिसमें  कहा
 ग़या  है  :

 191 गा



 ्

 महाराष्ट्र में
 सरकारी  कर्मचारी  सहकारी  आवास  समितियों  को  भूमि  31  1992  -

 के  आवंटन  में  अनियमितताओं  के  सम्बन्ध  में  मुम्बई  उच्च  न्यायालय  के

 दिनांक  9-7-1992  के  निर्णय  के  बारे  में

 राम  कापसे ]

 राष्ट्र  मूल्यों  के  संकट  के  दौर  से  गुजर  रहा  है  तो  वे  लोग  जिन्हें  राष्ट्रीय  सम्पत्ति
 की  रक्षा  का  तथा  वैधानिक  प्रावधानों  का  पालन  सुनिश्चित  करने  का  पावन  कत्तेंव्य  सौंपा  गया
 है  वे  ही  समस्त  मौलिक  सिद्धान्तों  की  अवमानना  करते  राजस्व  सचिव  जिन्हें  राष्ट्रीय  सम्पत्ति
 की  देख  भाल  का  कार्य  करना  चाहिए  वह  बहुमूल्य  सरकारी  भूखंड  को  एक  ऐसे  वर्ग  को  आबंटित
 करने  का  निर्णय  लेते  हैं  जिसमें  वे  स्वयं  भी  सम्मिलित  है  |  न्यायालय  अपने  संवैधानिक  कर्षैंग्यों
 के  साथ  सामंजस्य  नहीं  रखते  हैं  तथा  इस  प्रकार  की  कार्यवाही  को  अनदेखा  किया  जाता  है  और
 इसे  चलने  दिया  जाता  बताये  गये  विभिन्‍्त  कारणों  से  के  आबंटन  को  रह  करने  में

 हमें  कोई  झिझक  नहीं  है  ।”

 इसके  बाद  विभिन्‍न  कारण  बताए  गए

 श्री  दत्ता  मेधे  :  यह  राजस्य  सचिव  से  सम्बन्धित  मुख्य  मन्त्री  महोदय  से  सम्बन्धित  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कापसे  कृपया  संक्षेप  में  बोलिए  ।  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  आप  पुरी  बात

 की  व्याख्या  करें  ।  आपको  पर्याप्त  समय  मिला  ।

 श्रो  रास  कापसे  :  जिन  मुख्य  समस्याओं  पर  चर्चा  की  गयी  है  वे  हैं  :  क्या  यह  पृथक  भूखण्ड  थ

 और  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  यह  पृथक  भूखण्ड  नहीं  क्या  ऐसा  कपट  पूर्वक  किया  गया  था  और

 यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  ऐसा  करना  कपट  पूर्ण  है  ;  यह  प्रश्न  किया  गया  था  कि  क्या  वित्त  विभाग

 कौ  सहप्तति  ली  गयी  थी  ओर  यह  फेसला  किया  गया  था  कि  यह  सहमति  नहीं  ली  गयी  फिर

 माननीय  न्यायाधीश  ने  पूछा  था  कि  क्या  छल  किया  गया  था  और  यह  फैसला  किया  गया  था  कि  छल

 किया  गया  था  ।  पुनः  यह  पूछा  गया  था  कि  क्‍या  मुख्य  मन्त्री  जी  ने इस  पर  सोच  समझकर  ऐसा  किया

 था  और  यह  फैसला  किया  गया  था  कि  बिना  सोचे  समझे  ऐसा  किया

 फंसले  में  कहा  गया  है  कि  इन  चारों  कारणों  से  यह  अनुचित  अतः  न्यायालय  के  अनुसार
 जमीन  का  पूरा  आबंटन  अनुचित  वास्तविक  समस्या  यह  है  कि  ये  सारी  चीज़ें  नौकरशाही--राजस्व
 सचिव  के  संकेत  पर  की  गई  ।  लेकिन  ऐसा  किसकी  शह  पर  किया  गया  ?  यह  उनके  राजनीतिक  आकाओं

 के  संरक्षण  में  किया  गया  जिसके  बारे  में  निर्णय  में  विस्तार॑  स ेलिखा  गया  है  ।  और  ये  राजनीतिक  आका

 हैं  मुख्य  मंत्री  और  राजस्व  मन्त्री  ।  तो  यह  सब  राजनीतिक  आकाओं  और  नोकरणशाहों  के  संकेत  पर

 यह  बात  न्यायालय  के  निर्णय  में  कही  गई  और  मैं  रक्षा  श्री  शरद  पवार  से

 इस्तीफा  देने  की  मांग  करता  हूं  ।

 थ्रो  सदन  लाल  खुराना  :  रेवेन्यू  सेक्रेटरी  का  एफीडेविट  है  जिसमें  कहा  है  कोर्ट  के  ऋदर  कि

 मेरे  पास  फाइल  नहीं  फाइल  सीधे  रेवेन्यू  मिनिस्टर  और  चीफ  मिति'टर  के  पास  त्तली  गः
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 1.27  सन्प०

 मंत्री  द्वारा  व्यक्तिगत  स्पष्टीकरण

 सुख्य  मंत्री  पद  के  कार्यकाल  के  दौरान  महाराष्ट्र  मे ंसरकारी  क्ंचारी  सहकारी  आवास
 ससितियों  को  भूमि  के  आवंटन  में  अनियमितताओं  के  सम्बन्ध  में  सुम्बई  उच्च

 न्यायालय  के  दिनांक  9.7.1992  के  निर्णय  के  बारे  में  श्री  राम

 संसद  सदस्य  द्वारा  उठाए  गए  मामले  के  प्रत्यत्तर  में

 रक्षा  मंत्री  शरद  :  अध्यक्ष  सरकारी  कमंचारी  सहकारी  आवास  समितियों
 को  भूमि  आबंटन  के  सम्बन्ध  में  महाराष्ट्र  राज्य  की  वर्तमान  नीति  के  कार्यान्वयन  केअन्त्र  गंत  अंगारिका

 सहकारी  आवास  समिति  के  मुख्य  संस्थापक  ने  25  जूलाई  1986  को  एक  भूमि  खण्ड  के  आवंटन  हेतु
 आवेदन  किया  ।  मुम्बई  की  मालाबार  हिल  में  स्थित  भूमि  खण्ड  जिसकी  संख्या  सी०एस०  नं०  211  है  के

 आन्रंटन  हेतु  दिया  गया  वह  आवेदन  राजस्व  विभाग  और  मुम्बई  के  समाहर्त्ता  के  माध्यम  से  सरकार  के

 सम्मुख  पेश  किया  गया  |  मुख्य  सचिव  और  राजस्व  राज्य  मंत्री  के  द्वारा  क्लीयरेंस  दे  देने
 के  बाद

 तत्कालीन  राजस्व  मन्त्री  ने  याय  संगत  कारण  बताते  हुए  उस  भूमि  खण्ड  को  आवंटित  करने  के  लिये

 विशेष  तौर  पर  अनुशंसा  की  थी  |  इससे  पहले  कि  अन्तिम  निर्णय  लिया  जाता  वहां  सरकार  बदल  गई

 और  मैंने  25  1988  क़ो  महाराष्ट्र  के  मुख्य  मन्त्री  का  कार्यभार  संभाला  ।

 उस  भूमि  खण्ड  के  आवंटन  के  प्रस्ताव  की  पूरी  जाँच  की  गई  थी  और  इस  पर  1986  से

 21.6.1988  तक  कार्यवाही  हुई  थी  ;  उस  फाइल  को  बम्बई  के  राजस्व  मुख्य

 राजस्व  राज्य  मन्त्री  और  राजस्व  मंत्री  के  द्वारा  किसी  प्रकार  की  असहमति  या  अलग  राय  व्यक्त  किये

 गये  बगैर  आगे  कार्यवाही  की  गयी  थी  ।

 शी  जॉर्ज  फर्नान्‍्डीज  :  उनमें  सभी  को  |मिखष्ड  प्राप्त  हुआ

 ]
 श्री  सदन  लाल  खुराना  :  इसमें  रेवेन्यू  एडीशनल

 पुलिस
 कमिशनर  और  14-14  भेम्बस  हैं  जिनको  प्लॉट  मिले  हैंਂ  खुद  आई०ए०एस०  आफिसरसस  को  प्लॉट  दिये

 गये  )

 थी  वाऊ  दयाल  जोशी  :  अध्यक्ष  क्‍या  यह  सही  नहीं  है  कि  महात्मा  गांधी  ने

 स्वतंत्रता  सेनानियों  को  प्लॉट  दिया  था  तो  अब  इन  आफिससं  को  क्‍यों  अलॉट  किये  गये  हैं  ?**:

 श्री  जॉर्ज  फर्नान्डीज  :  अध्यक्ष  एक-एक  आफिसर  के  नाम  प्लॉट  दिया  गया

 ]

 मुझे  इसका  बहुत  ही  दुःख  है  ;  कृपया  इस  देश  पर  नौकरशाहों  को  हाबी  नहीं  होने

 आई०  ए०  एस०  आफिसरों  के  द्वारा  मुम्बई  की  उस  पुरस्‍्कृत  जमीन  का  अपने  लिये  आवंटन  करवा  लेना

 इसका  एक  उदाहरण  है  ।  कृपया  इसे  समझें  ।

 मी  रास  कापले  यह  तो  राजनीतिशों  और  नोकरशाही  के  बीच  साँठ-गाँठ
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 श्री  शरद  पवार  :  मेरे  द्वारा  25.6.1988  को  कार्यं-भार  संभालने  के  उस  फाईल  पर  एक
 बार  फिर  से  मेरी  सरकार  के  राजस्व  राज्य  मंत्री  और  राजस्व  मन्त्री  के  द्वारा  कार्यवाही  की  गयी  ।  और

 चूंकि  रिकार्ड  में  पूर्व  सरकार  और  मेरी  सरकार  के  विचारों  में  कोई  विरोध  नहीं  था  इसलिये  कथित

 प्रस्ताव  को  सामान्य  प्रक्रिया  के  तहत  मंजूरी  दे  दी  गई  |  विद्वान  न्यायाधीशों  ने  दिनांक  9.7.1992  के

 अपने  निर्णयों  में  मेरे  बारे  में  अप्रत्यक्ष  रूप  से  टिप्पणी  करते  हुए  सिर्फ  इतना  कहा  कि  मन्‍्त्री  ने
 अपनी  कोई  राय  व्यक्त  नहीं  को  थी  ।  इस  टिप्पणी  कल्पना  में  यह  सिद्ध  नहीं  होता  है  कि  मेरे

 द्वारा  मुख्य  मन्त्री  के  रूप  में  लिए  गए  निर्णय  की  निदा  हुई  इस  निर्णय  से  किसी  भी  रूप  में  जरा  सा
 भी  संदेह  नहीं  उभरता  है  कि  मेरे  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  में  कोई  भी  कुतसित  स्वार्थ  छिपा  इस
 निर्णय  में  न  ही  मुझ  पर  किसी  प्रकार  का  दुव्येवहार  करने  या  दुष्अभिप्राय  के  भी  आरोप  नहीं  लगे  हैं  ।

 कुछ  लोग  अपने  राजनीतिक  हित  के  खातिर  जान-बूझकर  को  गलत  ढंग  से  रखने  और
 उच्च  न्यायालय  के  निर्णय  को  तोड़-मरोड़  कर  पेश  करके  किसी  को  कलंकित  करने  का  द्वेषपूर्ण  अभियान
 चलाया  गलत  ढंग  से  इस  तरह  की  धारणा  बनाने  की  कोशिश  की  गई  कि  किसी  पूर्वकल्पित  आधार
 पर  निर्णय  में  मुझ  पर  दोषारोपण  किया  गया  है  ।  जनता  को  गलत  सूचना  देना  ओर  उन्हें  गुमराह  करना

 ही  इसका  एकमात्र  उद्देश्य  निखता

 इन  परिस्थितियों  में  मुझे  यह  कहते  हुए  दुःख  हो  रहा  है  कि  मेरे  कुछ  माननीय  साथियों  द्वारा

 मुझे  केन्द्रीय  कैबिनेट  से  हटाने  की  माँग  स्पष्टतया  अनन्य  एवं  राजनीतिक  कारणों  से  प्रेरित  है  जिससे
 मेरी  छवि  को  लोगों  की  नजर  में  धूमिल  किया  जा  सके  ।  मेरे  द्वारा  एक  मह्त्त्वपूर्ण  सरकारी  कार्य  के  कारण
 देश  से  बाहर  रहने  के  दौरान  जिस  ढंग  से  यह  माँग  की  गई  उससे  मेरे  राजनीतिक  विरोधियों  की  मुझे
 बदनाम  करने  की  चिता  झलकती  है  ।

 मैं  इस  गरिमामय  सदन  को  यह  विश्वास  दिलाना  चाहूंगा  कि  उपरोक्त  सहकारी  समिति  को

 मुम्बई  में  मेरी  सरकार  द्वारा  भूमि-खण्ड  आवंटित  करने  का  निर्णय  अच्छी  भावना  से  लिया  गया
 मैं  किसी  प्रकार  की  कानूनी  आड  लेकर  अपने  को  बचा  नहीं  रहा  |  में  इस  गरिमामय  सदन  के

 प्रत्येक  माननीय  सदस्य  को  विश्वास  दिलाना  चाहूंगा  कि  मेरी  अन्तरात्मा  साफ  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  लोक  सभा  14.30  म०प०  तक  के  स्थगित  की  जाती

 1.32  स०  प०

 तत्पश्चात  लोक  सभा  मध्याक्ष  भोजन  के  लिये  2.30  म०प०  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 8.37  म०  प०

 सध्याह्न  भोजन  के  पश्चात्‌  लोक  सभा  2.37  स०  प०  पर  पुनः  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासोन

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पन्र

 भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  ओर  रक्षा  उत्पादन  और  पूति  रक्षा  मंत्रालय  के
 बोच  वर्ष  1992-93  के  लिए  समझोता  श्ापन

 रक़ा  मंत्री  शरद  :  मैं  भारत  इलैक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  और  रक्षा  उत्पादन  और  पूर्ति
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 का  वार्षिक  प्रतिवेदन  ओर  कायंकरण  की  समाक्षा

 $e _  तत..त-ा  _-

 रक्षा  मन्त्रालय  के  बीच  वर्ष  1992-93  के  समझौता  ज्ञापन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 संस्क  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखो  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०

 राष्ट्रीय  हृधयकरधा  विकास  निगम  लिमिटेड  लखनऊ  कहा  वर्ष  1991-92  का

 वाधिक  प्रतिवेदन  और  कार्य  करण  को  समोक्षा

 वस्त्र  मम्जालय  के  राज्य  संत्री  अशोक  :  मैं  कम्पनी  1956  की  धारा
 619%  की  उपधघारा  के  अंतगंत  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखने  की

 अनुमति  चाहता  हूं  :---

 (1)  राष्ट्रीय  हथकरघा  विकास  निगम  लखनऊ  के  वर्ष  199  1-92  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 (2)  राष्ट्रीय  हथकरघा  विक्रास  निगम  लखनऊ  का  वर्ष  1991-92  का  वाधिक
 लेखा  परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखारीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  |

 भारतोय  अंतर्वेशीय  जल  मार्ग  प्राधिकरण  1985  ओर  मोटर  यान

 1988  के  अंतर्गत  अधिसूचनाएं  आदि

 वस्त्र  भंत्रालय  के  राज्य  मनन्‍्त्री  अशोक  :  महोदय  श्री  जगदीश  टाईटलर  की
 ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखने  की  अनुमति  चाहता  हूं

 (1)  भारतीय  अंतर्देशीय  जल  मां  प्राधिकरण  1985  की  धारा  36  के  अन्तगंत
 भारतीय  अंतर्देशीय  जल  मार्ग  प्राधिकरण  1992  जो  22  1992
 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  में  प्रकाशित  हुये
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 सें  रखी  गयो  देखिए  संख्या  एल०  |

 (2)  मोटर  यान  1988  की  धारा  212  की  (4)  के  अंतगंत  निम्नलिखित

 अधिसुचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 का०  आ०  451  जो  19  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  तथा  जिसमें  अधिसू बना  में  नीचे  दी  गई  सारणी  में  उल्लिखित  परिकहन
 वाहनों  और  गैर-बाहनों  की  श्रेणियों  को  बिनिदिष्ट  किया  गया

 मोटर  वाहनों  की  सम्पूर्ण  विमा  के  लिये  शर्तों  का  1991
 जो  12  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या
 सा०का०नि०  में  प्रकाशित  हुये  थे  ।

 मोटर  वाहनों  की  सम्पूर्ण  विमा  के  लिये  शर्तों  का
 1992  जो  23  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 सा०का०नि०  में  प्रकाशित  हुये
 है
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 आयकर  1961  और  व्ययकर  अधिनियम  1987  के  अन्तगंत  31  1992

 अधियूचनाएं  >

 अशोक  गहुलोत  ]

 (3)  उपयुक्त  मद  (2)  के  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  हुये  विलम्ब  के
 कारण  दर््शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  |

 में  रखो  गयो  ।  देखिए  संख्या  एल०  ]
 (4)  महा  पत्तन  1963  की  धारा  124  की  उपधारा  (4)  के  अंतर्गत

 अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :---

 सा०का०नि०  जो  16  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुये  थे  तथा  जिनके  द्वारा  न्यू  मैंगलोर  पत्तन  न्यास  कमंचारी
 भविष्य  1991  का  अनुमोदन  किया  गया

 सा०का०नि०  जो  25  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  कलकत्ता  पत्तन  न्यास  कमंचारी  डाक
 वरिष्ठता  तथा  दूसरा  संशोधन  विनियम  1992  का

 अनुमोदन  किया  गया  ।

 सा०क्रा०ग्निी०  जो  27  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  मद्रास  पत्तन  न्यास  कर्मचारी  निवृति  के  पश्चात
 नियोजन  स्वीकार  1992  का  अनुमोदन
 किया  गया  है  ।

 सा०का०नि०  जो  2  अप्रैल  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  एनःएम०पी०्टी०ई०
 विनियम  1992  का  अनुमोदन  किया  गया  है  ।

 में  रखी  गयो  ।  देखिए  संख्या  एल०  ]

 (5)  कम्पनी  अधिनियम  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अंतगंत  निम्नलिखित
 पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 भारतोय  पात  परिवहन  निगम  मुम्बई  के  वष  1990-91  के  कार्यकरण
 को  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 भारतीय  पोत  परिवहन  निगम  मुम्बई  के  वर्ष  1990-91  का  वाधषिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 उपर्युक्त  (5)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  बाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखो  मयो  ।  देखिए  संख्या  एल०  ]
 न्‍अनननन्‍न्‍ममननन--ननन

 अयकर  96!  ओर  व्ययकर  अधिनियम  !987  के

 अन्तगंत  अधिसूचनाएं  :

 विस  मंत्रासय  में  राज्य  संत्री  रामेश्वर  :  में  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखने
 की  अनुधति  चाहता  हूं  :--
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 आयकर  1961  और  व्ययकर  अधिनियम  1987  के

 अन्तगंत  अधिसूचनाएं

 (1)  आय-कर  1961  की  धारा  296  के  अंतगंत  निम्नलिखित  अधिसूचवाओं  की

 एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 आय-कर  1992,  जो  9

 1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०आ०  273  में
 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 आय-कर  1992,  जो  28  1992  के  भारत  के
 राजपत्र  में  अधिसूचना  संदया  का०आ०  302  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 आय-कर  1992,  जो  25  1992  के  भारत  के

 राजपत्र  में  संख्या  का०  आ०  357  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 आय-कर  1992,  जो  29  1992  के  भारत  के

 राजपत्र  अधियूचना  संख्या  का  ०आ०  385  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 आय-कर  1992,  जो  2  1992  के  भारत

 के  राजपन्न  में  अधिसूचना  संख्या  का०आ०  492  में  प्रकाशित  हुए

 सें  रखी  गयी  ।  देखिए  संश्या  एल०्टो०  ]

 (2)  व्यय-कर  1987  को  धारा  3।  की  उपधारा  (4)  के  अंतर्गत  व्यय-कर
 1992,  जो  8  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना

 संख्या  का०  आ०  27!  में  प्रकाशित  हुए  थे  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 ।

 में  रखो  गयी  ।  बेलिए  सैक्ष्या

 (3)  सीमा-शुल्क  1962,  की  घारा  159  के  अंतर्गत  अधिसूचना  संदू्या
 सा०का०नि०  जो  10  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई
 थी  तथा  जिसके  द्वारा  2]  1990  की  अधिसूचना  संस्या  *शु०  में
 कतिपय  संशोधन  किये  गये  हैं  कौ  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  एक

 i,  ज्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 [  प्रन्‍्यालयਂ में  देखिए  संक्‍्या  एल०टी  ०--2389/92 ]

 ओमा  1956  और  निक्षेप  बोसमा  ओर  प्रत्यय  गारंटी  मगिगम

 मुम्बई  के  वर्ष  1991-92  के  वाधिक  प्रतिवेदन

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखने  की

 ..  अनुमति  चाहता  हूं
 :--

 J  :  -  (1)  जीवन-बीमा  निगम  1956  की  धारा  49  की  उपधारा  (3)  के  अंतर्गः

 जीवन  1991,  जो  1992  के  भारत  के

 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  3/4/35/91  पें  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखों  देखिए  संख्या  एल०्टो  ०---2390/92]
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 आयकर  1961  और  व्ययकर  अधिनियम  1987  के  अन्तर्गत  31  1992

 अधिसूचनाएं

 बलबीर

 (2)  निक्षेप  बीमा  और  प्रत्यय  गारंटी  निगम  1961  के  अंतर्गत  निक्षेप  बीमा  और
 प्रत्यय  गारंटी  मुम्बई  के  वर्ष  1991-92  के  वाधिक  प्रतिबेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखो  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  -2391/92]

 (3)  भारतीय  निवेश्ञ  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1989-90  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 प्रिन्यालय  सें  रखो  गयी  |  देखिए  स  ख्था  एल०  -2392/92]

 भारतीय  निवेश  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1989  90  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 सें  रखो  गयो  ।  देखिए  स  रुयां  ]

 (4)  भारतीय  निवेश  नई  विल्‍ली  के  वर्ष  1990-91  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 भारतीय  निवेश  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखो  गयो  ।  देखिए  सख्या  |

 आयात  और  निर्यात  1947  और  निर्यात  आयात  नीति  1992-93  के
 अन्तर्गत  अधिसूचनाएं

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपसंत्री  सलमांन  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर

 रखता  हूं
 :--
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 (1)  आयात  तथा  निर्यात  1947  की  धारा  3  के  अन्तगंत  निम्नलिखित

 अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रतिं  तथा  अंग्रेजी  :--

 आयात  1992,  जो  1  1992  के
 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  255  में  प्रकाशित

 हुआ  था।॥

 आयात  तथा  निर्यात  1992,  जो  18  1992  के  भारत
 के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०भा०  में  प्रकाशित  हुआ  था  ।

 में  रखे  गये  |  देखिए  स  ल्‍्या  |

 (2)  निर्यात  और  आयात  नीति  के  पैरा  ओर
 3

 के  अन्तगंत  जारी  अधिसूचना

 संख्या  जो  3090  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई



 9  1914  मंत्री  द्वारा  वक्‍तब्य

 थी  तथा  जिसके  द्वारा  निर्यात  और  आयात  नीति  में  कतिपय  संशोधन  किये

 गये  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  स  ख्यां  एल०टी०  --2395/92 |

 2,40  म०  प०

 सभापति-तालिका

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  सदन  को  यह  सूचना  देनी  है  कि  माननीय  अध्यक्ष  महोदय ने  प्रक्रिया
 नियमों  के  नियम  2  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  सदस्यों  को  सभापति  तालिका  के  सदस्यों  के  बतौर  मनोनीत
 किया

 (1)  श्री  शरद  दिधे

 (2)  श्रीमती  मालिनी  भट्‌टाचार्य

 (3)  श्री  तारा  सिंह

 (4)  श्री  पी०  एम०  सईद

 (5)  श्री  राम  नाईक

 (6)  श्री  पीटर  जी  मरबनिआंग

 अब  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  एम०  एम०  जेकब  वक्तव्य

 विनकननननननीननन-न  बकमन««-मक  जन--झानान

 स०  प्‌०

 मंत्रों  हारा  बक्तव्य

 अहमदाबाद  में  भारो  मात्रा  में  हथियारों  और  मोलाबारूद  को  बरामदगी

 स  सदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एस०
 हाल  ही  में  अहमदाबाद  में  बड़ी  मात्रा  में  जब्त  किए  गए  शक्‍्त्रों  और  विश्फोटकों के  बारे  में

 सदन  को  सुचित  करता  हूं  ।

 16  जुलाई  को  बम्बई  में  लाल  सिंह  उफं  मंजीत  सिंह  नामक  व्यक्ति  कौ  गिरफ्तारी  से  यह  घटनाक्रम
 शुरू  हुआ  ।  पूछताछ  के  दौरान  उप्तने  गुजरात  से  संबंधित  अपनीं  गतिविधियों  के  कुछ  ब्यौरे  बताए  ।
 उनके  द्वारा  अजित  मकान  और  वाहन  शामिल  मकानों  का  प्रयोग  आतंकब्रादियों  को  शरण  देने  बौर
 पाकिस्तान  से  लाए  गए  शस्त्रों  और  विस्फोटकों  को  रखने  के  लिए  किया  था  ।  ट्रक  सहित  वराहूदों
 का  प्रयोग  विभिन्‍न  स्थानों  पर  हथियारों  को  लाने  ले  जाने  के  लिए  किया  जाता  यह  सूचना  बताए
 जाने  पर  24  1992  को  अहंदावाद  में  इन  मकानों  और  उसके  साशियों  के  मकानों  पर  छापे
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 मंत्री  हारा  वक्‍तव्य

 एस०  एसम०  जेकथ  ]

 मारे  गए  ।  इन  छापो  के  दौरान  निम्नलिखित  शस्त्र  और  विस्फोटक  सामग्री  बरामद  की  गई  :---

 .  राकेट  लांचर

 .  ए०  राइफलें

 «  पिस्तौलें

 .  ए०  राइफलों  और  पिस्तोलों  की  मैगजीनें

 »  डुम  मैगजीन
 ;

 82.2  हथगोते

 .  एच०  हथगोले

 «  लाइट  मशीनगन

 .  सफेद  रंग  के  विस्फोटक  पदार्थों  के  पैकेट  --

 «  काले  रंग  के  विस्फोटक  पदार्थों  के

 «  जिलेटिन  के  पैकेट

 .  राकेट

 «  विस्फोटकों  के  लिए  विद्वत  तारें

 .  इन्ह्यूलेटिंग  रोल

 -  बूबी  वायर  टेप

 .  डिटोनेटर  के  बंडल

 »  प्लग

 «  राइफलों  के  कारतूस
 .  पिस्तोलों  के  कारतूस

 .  9  एम०  एम०  के  कारतूसਂ

 «  फ्यूज  प्लास्टिक  रोल्स

 .  हथ  गौले

 23.  ट्रांसजिस्टर  बम

 31  1992
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 लाल  सिंह  तथा  !  1  अन्य  व्यक्तियों  के  विरद्ध  शस्त्र  अधिनियम  और  भा०  दं०  सं०  के रबैंस
 मामले  दर्ज  किए  गए  ।  चार  व्यक्ति  निवासी  मोहम्भद

 मौहँस्मैंद  इस्माइल  निवासी  कुरैशी  हैदंर  हुसैन  कांलू  भाई  निवासी  जूनापुराਂ  और

 मुंधोईम  अब्दुल  समीर  शेख  निवासी  जूनापुरा  को  अब  तके  गिर्कतारे  किया  गया

 लाल  सिंह  की  आतंकवादी  गतिविधियों  ओर  उसके  सम्पकों  के  करे  में  अधिक  फ्राप्त

 के  लिए  जाँच-पड़ताल  जारी  देश  के  भीतर  ओर  बाहर  फैले  विस्तृत  जाल  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 दि&श
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 सरकार  ने  राज्य  सरकार  के  अनुरोध  पर  मामले  की  जांच  पड़ताल  केन्द्रीय  जाँच  ब्यूरो  को  सॉंपने  का
 निर्णय  लिया  है  ।

 इन  बरामदगियों  और  लाल  सिंह  द्वारा  बताई  गई  सूचना  से  आतंकवादियों  के  नापाक  इरादों
 ओर  पाकिस्तान  से  उन्हें  प्राप्त  हो रही  सहायता  के  बारे  में  हमारी  आशकाओं  की  पुष्टि  होती  है  ।  मुझ
 विश्वास  है  कि  मामले  के  प्रति  गम्भीर  चिता  व्यक्त  करने  में  सदन  मेरा  साथ  देगा  ।

 ]
 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  मैं  सरकार  की  ओर  से  चिन्ता  प्रकट  करने  में  मंत्री

 महोदय  की  बात  का  समर्थन  करता  हूं  क्योकि  उन्होंने  सदन  से  आग्रह  किया  हैं  और  यह  कहा  है  कि  इरा
 मामले  पर  गंभीर  चिन्ता  व्यक्त  करने  में  सदन  उनकी  बात  का  समर्थन  करेगा  ।  परन्तु  मैं  उनकी  बात  का

 समर्थन  करने  तक  ही  सीमित  नहीं  रहूंगा  ।  हमारी  पश्चिमी  और  पूर्वी  दोनों  सीमाओं  पर  सीमा  पार  रो

 हो  रहे  लगातार  आगमन  और  घसपेठ  रोकने  में  सरकार  की  विफलता  पर  मैं  चिन्ता  व्यक्त  कडगा  ।  मैं

 सरकार  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  हमें  इस  विशेष  मामले  पर  कुछ  समय  तक  चर्चा  करने  का  अबसर  दें  ।

 यह  चर्चा  केवल  अहमदाबाद  के  संबंध  में  ही  नहीं  है  बल्कि  यह  तो  वहां  पर  व्यापक  रूप  से  हथियारों  की

 सप्लाई  तथा  वहां  आ  रहे  धन  और  लोगों  के  मंदर्भ  में  यह  सारी  चीजें  एक  तमाशा  बन  कर  रह  गई  हैं  ।

 हमारा  देश  एक  धर्मशाला  बन  गया  है  |  इस  तरह  से  कोई  भी  किसी  भी  समय  यहां  आ  सकता  है  और

 कुछ  भी  यहां  ला  सकता  है  ।  अक्सर  वहां  सच्चे  लोगों  के  आने  पर  प्रतिबन्ध  लग  जाता  है  और  जो  लोग

 गुप्तकार्य  और  षडयंत्रकारो  भावना  से  आते  हैं  उन्हें  नहीं  रोका  जाता  हम  उन्हें  रोकने  में  असमर्थ  हैं  ।

 जहां  तक  राकेट  हल्की  मशीन  गनों  इत्यादि  की  लम्बी  सूची  का  संबंध  मुझे  बताया  गया  है  कि

 इन  सब  की  कीमत  लगभग  ढाई  करोड़  रुपए  से  अधिक  बँठती  यह  गोलाबारूद  इतने  रुपए  मूल्य  का

 है  ।  अतः  मैं  सरकार  से  इस  विशेष  मामले  पर  एक  दिन  की  चर्चा  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 श्री  शंकरसिह  वाधेला  :  उपाध्यक्ष  महोदय  यह  तीसरा  ट्रिप  दो  ट्रिप  तो  पकड़े  नहों

 गए  ।  लाल  जिसने  कनिष्का  एयरक्राफ्ट  को  उड़ाने  की  प्लानिंग  की  एक  टैरोरिस्ट  चीप
 मिनिस्टर  ने  जल्दी  में  आकर  रात  को  11  जे  डिक्लेयर  कर  दिया  |  यदि  एक  दिन  और  ठहर  जाते  ता

 ज्यादा  इनफार्मेशन  मिलती  ।  ये  तीसरे  ट्रिप  में  पकड़े  गए  दो  ट्रिप  और  दो-दो  करोड़  के  इससे

 ज्यादा  के  आम्स  कहां  कौन  ले  इसमें  इसकी  भी  इन्क्वारी  होनी  सिर्फ  स्टेटमैंट  से

 नहीं  होगा  ।

 होम  मिनिस्टर  खुद  गए  मेरे  य।ल  से  डिफेंस  मिनिस्टर  भी  वहां  गए  बाडेर  खुला  पड़ा

 ऊंट  से  ट्रक  भर  कोई  नहीं  पूछता  यह  इतना  सीरियस  मामला  है  ।

 -4.30  मन्य०

 सभा  का  कायें

 संसदीय  कार्य  मंत्री  गुलाम  मो  :  महोदय  ,  आपकी  अनुमति  से  मैं  यह  सूचित  करता

 हूं  कि  3  1992  से  प्रारम्भ  होने  वाले  सप्ताह  के  दौरान  इस  सदन  में  अगले  पृष्ठ  पर

 लिखित  सरकारी  कार्य  लिया  जाएगा  :--

 ह्श
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 गुलाम  नबी

 1.  आज  की  कार्यसूची  से  बकाया  सरकारी  कार्य  की  किसी  मंद  पर  विचार  ।

 2.  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  कर  समाप्ति  1992  का  निरनुमोदन  चाहने  वाले
 संकल्प  पर  चर्चा  और  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  कर  समाप्ति  1992  एर

 विचार  और  पारित  करना  ।

 3.  निम्नलिखित  पर  चर्चा  और  मतदान  :---

 वर्ष  1992-93  के  लिए  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें

 1988-89  के  लिए  अनुदानों  की  अतिरिक्त  मांगें

 4.  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  में  राष्ट्रपति  शासन  को  आगे  जारी  रखने  से  संबंधित  संकल्प  पर
 चर्चा  और  1992-93  2-93  के  लिए  शेष  अनुदानों  की  मांगों  और  कश्मीर  पर  चर्चा
 मतदान  ।

 ]

 श्री  पृथ्वीराज  डी०  चव्हाण  :  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  अगले  सप्ताह  की  कार्य  सूबां  भें

 निम्नलिखित  मदों  को  शामिल  किया  जाए  ६--

 बड़े  व्यवसायिक  घरानों  द्वारा  छोटे  निजी  बैंकों  का  अधिग्रहण  करने  के  प्रयास  ।

 आपदा  राह  निधि  के  अन्तर्गत  सहायता  के  लिए  मौजूदा  फार्मूले  की  समीक्षा  करने  की

 आवश्यकता  और  दसेवें  वित्त  आयोग  द्वारा  नए  मार्गनिर्देश  तैयार  करने  तक  आपदा  राहत  निधि  से

 सहायता  के  लिए  अन्तरिम  फार्मूला  निर्धारित

 ओ  रासा  सिह  रावत  :  अपाध्यक्ष  कृपया  आगामी  सप्ताह  की  कार्य  सूची  में

 निम्न  विषयों  को  सम्मिलित  करें  :--

 1.  राजस्थान  राज्य  पूर्वी  क्षेत्र  जयपुर  में  परन्तु  भारत  सरकार  के  आदेशों  से
 स्थानांतरित  पी०एम०जी०  का  कार्यालय  अजमेर  में  शीघ्र  स्थानांतरित
 किया  जाये  ।

 2.  राजस्थान  राज्य  के  अजमेर  जिले  के  गृप्रसिद्ध  औद्योगिक  नगर  एवं  व्यापार  केन्द्र  बयाबर  में

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  की  मांग  को  दृष्टिगत  रख  कर  श्रीक्र  ही  केन्द्रीय  विद्यालय  की
 स्थापना  को  जाये  ।

 प्रो०  प्रेम  घूमल  :  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  अगले  सप्ताह  की  कार्य॑सूची  में

 लिखित  मदों  को  शामिल  किया  जाए  ।

 विशेष  श्रेणी  के  राज्यों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  की  आवश्यकता

 ््््ज़़ः  है
 ओऔ  दाऊ  दयाल  जोशी  :  कपया  आंगामी  सप्ताह  की  कार्य  सूची  में  अगले  पृष्ठ  पर

 लिखित  विषय  को  जोड़ा  जाये  :---
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 राजस्थान  की  अनेकों  सिंचाई  परियोजनाएं  अंतर्राज्यीय  जल  से  घिरी  हुई  उनको  हल
 करने  के  लिए  उच्चतम  स्तर  से  प्रयास  किया  जाये  ।

 ]
 श्री  अम्ता  जोशी  :  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  अगले  सप्ताह  कार्यसूची  में  निम्नलिखित

 मदों  को  शामिल  किया

 महाराष्ट्र  राज्य  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  घोषणा  करना  ।

 केन्द्रीय  प्रौद्योगिकी  अनुसंक्नान  नागपुर  को  स्थानान्तरित  |  करना  ।

 शो  श्ोबल्लभ  पाणिग्रहो  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  अगले  सप्ताह  की  कायंसूची  में

 निम्नलिखित  मदों  को  शामिल  किया

 सावंजनिक  क्षेत्र  की  इकाइयों  की  विशेषरूप  से  वंरक  तालचेर
 ।

 उड़ीसा  में  कलिंग  न्यास  सहित  विभिन्‍न  न्यासों  द्वारा  आयकर  की  चोरी  ।

 श्री  गुमान  सल  लोढा  :  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि
 अगले  सप्ताह  गे  कार्यंसूची  में

 लिखित  मदों  को  शामिल  किया  जाये  :---

 राजस्थानी  भाषा  को  संविधान  की  आठवीं  अनुसूबी  में  शामिल  करना  ।

 रेलवे  कार्याशाला  को  जोधपुर  से  स्थानांतरित  करने  और  3000  कमंचा  रेयों  की  छटनी  करने

 के  प्रस्ताव  को  छोड़  दिया  जाना  चाहिए  और  कार्यशाला  का  उपयोग  बड़ी  लाइन  के  डिब्बों  की  मरम्मत

 और  विनिर्माण  करने  के  लिख  किया  जाना
 शक

 ]  हर

 ओ  नीतीश  कूसार  :  उपाध्यक्ष  महोवय  कृपया  आगामी  सप्ताह  कायं  सूची
 में  निम्न

 विषय  को  सम्मिलित

 बिहार  के  बिकास  के  लिए  नयी  विद्युत  परियोजनाओं  के  किंशांण  के  ,  राशि  आवंटित  कर

 उन्हें  अविलम्ब  स्वीकृति  प्रदान  की  जाय  ।

 2.50  भू०  प०

 कार्य-मं)्रणा  समिति

 .  |
 ओ  संफुद्दोन  चौधरी  में  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 मह  सभा  30  1992  को  सभा  में  प्रस्तुत  किए  कार्य  मंत्रणा  के

 अठारहवें  प्रतिकेशन  से  सहमत  |
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 31

 1992  992

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  30  |992  को  सभा में  प्रस्तुत  किए  काय॑  मंत्रणा  समिति  के
 अठारहवें  प्रतिवेदन  रे  सहमत  है  ।”

 2501  म०  प०

 सभा  वा  कार्य

 श्री  भोगे्र  झा  :  महोदय  मुझे  कुछ  अनुरोध  करना

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रो  झ्ञा  कृषया  अपनी  बात  कहें  ।

 *

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  केवल  लिखित  कारयंबाही  ही  कायंवाही  वृतान्त  में  जाएगी  ।

 श्री  भोगेन्न  झा  :  में  अनुरोध  करता  हूं  कि  अगले  सप्ताह  की  कार्यसूची  में  निम्नलिखित
 मदों  को  श।मिल  किया  जाए  :--

 ईराक  पर  दूसरे  आक्रमण  के  लिए  संयुक्त  राज्य  अमरीका  द्वारा  संयुक्त  राष्ट्‌  संघ  की  अनुमति

 मांगा

 2.  बहुउद्देशीय  नदी  परियोजनाओं  पर  भारत-नेपाल  के  बीच  चल  रही

 श्री  निर्मलकाम्ति  खटजों  :  इससे  पहले  में  चोथी  मद  पर  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  ।

 थी  चोधरी के  प्रस्ताव  में  समिति  ने  यह  भी  सुक्षाव  दिया  है  कि  आठवीं  पंचबर्षीय  योजना  पर  चर्चा

 बुधवार  19  1992  को  शुरू  की  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  का  दस्तावेज  अभी  हमें  उपलब्ध
 कराया  जाना  मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  यह  आश्वासन  दे  कि  इस  पर  19  अगस्त  को  चर्चा  की
 जायेगी  ।  क्योंकि  यह  एक  बड़े  आकार  का  दस्तावेज  है  इसलिए  यदि  इसे  शीघ्र  उपलब्ध  नहीं  कराया
 जाता  तो  इस  पर  19  अगस्त  को  चर्ना  करना  असंभव  होगा  ।  इसलिए  में  वित्त  मंत्री  या  संसदीय  कार्य
 मंत्री  से  इस  पर  आश्वासन  चाहता  हूं  ।

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  का  दस्तावेज  माननीय  सदस्यों  को  कब  तक  उपलब्ध  कराये  जाने  का
 विचार  है  ताकि  इस  पर  चर्चा  हो  सके  !

 संसदोय  कार्य  मंत्री  गुलाम  नबी  बी०  ए०  सी  की  बैठक  के  बाद  में  योजना  मंत्री  को

 पहले  ही  एक  पत्र  लिख  चुका  यह  काम  उनको  ही  करना  है  मैने  योजना  मंत्री  को  ऐसा  करने  के  लिए
 पत्र  भेज  दिया

 *  कार्यवाही  बृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 काय  मंत्रणा  समिति

 अठारहवां  प्रतिवेदन

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  30  1992  को  सभा  में  प्रस्तुत  किए  गए  कार्य  मंत्रणा  समिति  के

 अठारहवें  प्रतिवेदन  से  सहमत  है  ।”

 प्रस्ताव  स्वोकृत  हुआ

 2.54  स०  प०

 अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें  )-1988-89

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शांताराम  :  में  वर्ष  1988-89  के  बजट
 के  संबंध  में  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी
 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिएं  संध्या  एल०

 मंत्री  हारा  वक्‍तव्य

 2.55  म०  प०

 दूरदर्शन  और  आकाशवाणी  द्वारा  स्पेन  में  हो  रहे
 ओलम्पिक  खेलों  का  प्रसारण

 सूचना  ओर  प्रसारण  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  अजित  दूरदशंन  ने  बासिलोना  में
 आयोजित  ओलम्पिक  खेलों  को  कवर  करने  के  लिए  प्रबन्ध  किए  हैं|  दूरदर्शन  द्वारा  करीब  110
 घण्टे  की  कवरेज  की  जिसमें  खेलों  का  सीधा  प्रसारण  और  खेलों  की  रिकाडिग  शामिल
 दिनांक  25  1992  को  उद्धाटन  पमारोह  का  सीधा  प्रसारण  किया  गया  ।  इसी  प्रकार  दिनांक
 10  1992  को  समापन  समारोह  का  सीधा  प्रसारण  किया  हाकी  और  फुटबाल  के
 सेमीफाइनल  और  बैडमिन्टन  और  महिला  सिगल्स  टैनिस  के  फाइनल  का  सीधा
 प्रसारण  किया  जायेगा  ।

 तीरंदाजी  और  पालनोकायन  खेलों  का  भी  भिन्‍न-भिन्‍न  अवधि  के  लिए  सीधा  प्रसारण  किया

 झलकियों  के  साठ-साठ  मिनट  के  16  कार्यक्रम  भी  दिखाए  ऐसा  पहला  कार्यक्रम  26
 1992  को  दिखाया  गया  दूरदर्शन  द्वारा  भारतीय  हाकी  टीम  के  लीग  मैचों  की  रिकाडिग  भी

 दिखाई  जायेगी  ।  भारत  और  जमंनी  के  बीच  पहला  मैच  27  1992  को  दिखाया  गया  था  ।

 दूरदर्शन  ने  इन  ओलम्पिक  खेलों  को  कवर  करने  के  लिए  चार  सदस्यों  का  एक  इस  भेजा
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 अखिल  पांजा  ]

 इस  दल  द्वारा  खेलों  में  भारतीय  खिलाड़ियों  के  प्रदर्शन  के  मुख्य  अंशों  के  तीस-तीस  मिनट  के  कार्यक्रम

 तैयार  किये  जायेंगे  ।

 अतकाशवाणो

 आकाशवाणी  द्वारा  दिनांक  25  1992  को  प्रसारित  उद्घाटन  समारोह  की  रनिंग

 कमेंट्री  के  समापन  हाकी  के  सेमी-फाइनलों  और  फाइनल  तथा  कांस्य  पदक  के  लिए  मैच
 की  रनिय  कमेंट्री  प्रसारित  की  जावेगी  |  आकाशवाणी  प्रतिदिन  के  मुख्य  अंशों  पर  हर  रोज  पन्द्रह  मिनट
 का  कार्यक्रम  भी  प्रसारित  करेणा

 ४.  खीबों  की  सुविधा  और  कायंक्रम  सूची  में  रुचि  रखने  वालों  के लिए  बासिलोना  ओलम्पिक  खेलों

 दूश्दर्शन  के  कार्यक्रमों  की  सूची  हिन्दी  और  अन्य  क्षेत्रीय  भाषाओं  के  प्रमुख  दैनिकों  में  प्रकाशित

 गई

 2.57  म०  प०

 नियस  193  के  अधोन  चर्चा

 सरकारी  अतिभत्तियों  में  घोटाला

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  अब  हम  प्रतिभूति  घोटाले  वर  नियम  193  के  अघीन  चर्चा

 डा०  देवी  प्रसाद  पाल  अनुपस्थित

 श्री  मुरख्ती  देवरा  अनुपस्थित

 श्री  मणि  शंकर  अय्यर  अनुपस्थित

 श्री  पथ्वीराज  डी०  चन्हाण  अनुपस्थित

 श्री  दिग्विजय  सिंह  अनुपस्थित
 '

 श्री  ए०  चाल्से  अनुपस्थित ।
 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  अनुपस्थित

 श्री  निर्मल  कान्ति  चट्जों  :  यदि  दोनों  तरफ  के  वक्‍त  मोजूद  नहीं  है  तो  उस  स्थिति  में

 193  के  अधीन  आधे  घष्टे  की  चर्चा  करना  ठीक  नहीं  रहेगा  ।  अच्छा  होगा  कि  इस  चर्चा  को  सोमबार
 को  लिया  जाए  ।  इस  प्रकार  की  थोड़ी  सी  चर्चा  तो  ठीक  है  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  कांग्रेस  की  ओर  से  कोई  इसको  शुरूआत  कर  सकता  है  ।  जो  कोई  भी  बोलते

 के  लिए  तैयार  हो  ।

 ह  संसदीय  कार्थ  मंत्रो  मुलाम  नथी  :  यदि  कोई  वकक्‍ता  नहीं  है  तब  चर्चा  क्‍यों  की  जा

 रही है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वक्ता  भोजूद

 (०५
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 ओ  शंकर  सिह  वाघेला  :  उपाध्यक्ष  इस  देश  के  बदनाम  स्कम  घोटाले  के
 बारे  में  सदन  में  चर्चा  हो  रही  बीच  में  चन्द्र  शेखर  जी  ने  इन्टरवीन  करके  इस  चर्चा  को  रुकवाया  ।

 मैं  कहता  माननीय  चन्द्र  शेघर  जी  को  कोई  माफ  नहीं  करेगा  ।  जिस  समय  इसका  क्लाइमंक्स  हीझ्ा
 जा  रहा  तब  चर्चा  अगर  और  तो  इसका  और  नजारा  होता  ।  तथ्य  और  सामने  लेकिन

 उस  समय  इसको  आपने  और  आगे  बढ़ने  नहीं  दिया  |  इस  पर  विचार  करने  में  एक  हफ्ते  का  विलम्ब  हो
 गया  है  |

 मैं  आपके  माध्यम  से  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  स्कैम  घोटला  एक  अभिमन्यु  चत्रव्यूह
 जसा  जिसमें  ओर  लोग  आयेंगे  ओर  फंसते  वे  कहां  से  रास्ता  पता  नहीं  माननीय

 वित्त  मन्‍्त्री  आप  कहते  हैं  कि  रिजर्व  बैंक  के  कोई  अधिकारी  जिस्मेद्वार  नहीं  आप  कहते  हैं  कि  कोई

 मन्त्री  जिम्मेदार  नहीं  जैसा  आप  कहते  हैं  कि  मेरा  कोई  प्रन्त्री  जिम्मेदार  नहीं  इसके  बाद  एक  दम

 से  कामस  मिनिस्टर  का  इस्तीफा  आ  जाता  है  ।  हो  सकता  है  कि  और  भी  लोगों  के  इस्तीफे

 ऐसी  स्थिति  में  आप  कैसे  कहते  हैं  कि  इसमें  कोई  जिम्मेद्षर  नहीं  दो  ही  रिपोर्ट  आई  दो  ही  रिपोर्टों

 में  आपकी  बहुत  बड़ी  पोल  खुल  गई  तीसरी  भी  आने  वालीं  मैं  आपसे  प्राथंना  करूंगा  कि  तीसरी

 रिपोर्ट  को  भी  टेबिल  पर  रख  दिया  उसमें  और  भी  घोटाले  तो  देश  के  सामने  आयेंगे  ।  आपते

 इस  कंपनी  फंयरग्रोथके  ऊपर  परंसों  रेड  किया  ।

 3.00  भ०  प०

 तारासिह  फीठासीन

 जब  घोड़े  भाग  जाते  हैं  तब  अस्तबल  को  लाक  करने  का  क्‍या  मतलब  जब  घोड़े  छुट  गए  अब

 इसके  ऊपर  रेड  करने  से  क्या  निकलने  वाला  है  ।  इसलिए  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  वित्त  मन्त्री  जी

 से  कुछ  प्रश्न  करना  चाहता  हूं  कि  इसमें  ह्॒ंद  मेहता  तो  एक  निमित्त  मात्र  हैं  ।  हद  मेहता  को  आप

 इतने  दिन  तक  रिमांड  पर  रखते  है  मैं  आधब्ने  फुछना  चाहता  हूं  कि  आपके  जितने  भी  अधिकारी

 हैं  इनको  किसी  को  आपने  पकड़ने  की  चिन्ता  क्‍या  इनको  इतने  दिन  अन्दर  रखने  की

 लिता  की  क्‍या  रिजवं  बैंक  के  गवर्नर  जिम्मेदार  नहीं  रिजवं  बैंक  को  जो  सूपरविजन
 आथोरिटी  है  !$  दिन  में  जितनी  भी  बार  आई  या  जितने  भी  इनके  सिक्‍योरिटिज  के  जमा

 हुए  और  नहीं  हुए  तो  15  दिन  के  बाद  मालूम  पड़ता  था  इतने  महीने  तक  चला  रिजवं  बैंक  ने

 क्या  रिजवं  बैंक  सोती  रही  ।  आप  भी  रिजवं  बैंक  के  गवर्नर  रहे  हैं  तो क्या  आपको  यह  मालूम
 नहीं  है  कि  यह  सब  चीज  की  जिम्मेदारी  अपनी  है  और  जो  चोरी  करता  है  जब  पकड़ा  जाता  है  तो  फिर

 उसके  ऊपर  शाबाशी  मिलती  है  कि  चोर  पकड़ा  तो  चोरी  आपने  करवाई  है  और  आपकी  कम्पनी
 के  लोग  हैं  और  फिर  आप  कद़ो  हैं  कि  इसकी  पकड़ो  ।  आप  किस  को  पकड़  रहे  आपको  सब  मालूम
 है  और  मालूम  होने  के  बाद  भी  आपने  रिजवं  बैंक  के  एक  अधिकारी  जानकीरमणन  को  ही  इसकी
 इंक्वायरी  दी  तो  कोई  डिप्टी  गवर्नर  किसी  गवर्नर  के  बारे  में  कैसे  लिखेंगे  ।  हो  सकता  था  कि  इसमें  कहीं
 कोई  बूसरा  एक्स  गवनंर  रहा  इसको  अगर  इसका  चेयरमेन  बनाते  तो  इसमें  से  ओर  चीजें  निकलती  ।

 इसलिए  सुबोडिनेट  अधिकारी  अपने  सं।नियर  अधिकारी  के  बारे  में  न  लिख

 आप  अपने  नेशनल  हाऊसिंग  बैंक  के  बारे  से  बहुत  बचाव  करते  हैं  ।  सबसे  बड़ी  जिम्मेदारी  अगर
 इन  बैंकों  के  घोटाले  में  कोई  एक  की  है  तो  फाइमेंस  भिनिस्ट्री  की  रिजव॑  बैंक  की  इस  देश  के
 प्राइम  मिनिस्टर  की  है  ।  प्रधानमंत्री  कहते  हैं  कि  हम  किसी  को  नहीं  नहीं  इसका  क्या
 मतलब  आप  कब  तक  नहीं  कंसे  नहीं  आज  माधवन  की  आपने  छुट्टी  कर  दो  मैं
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 शंकर  सिह  वाधेला |

 इसके  डिटेल  में  तहीं  जाऊंगा  लेकिन  छुट्टी  करने  से  पहले  इसका  तो  हिस्ट्री  रिकार्ड  कांग्रेस  का  तो

 एक  कल्चर  कहीं  अगर  घोटाले  नहीं  होते  हैंतो  आप  इसमें  से  कुछ  निकाल  नहीं  पाते  हैं  इसलिए
 चोटाले  तो  होने  ही  चाहिए  ।  बोफोस  में  था  उसको  निकाल  स्क्रेम  में  वहां  यह  गलती  से  रहा  तो
 आपने  कम्पलसरी  रिटायरमेंट  के  लिए  दबात्र  डाला  ।  माननीय  सभापति  दाऊद  की  इस  माधवन

 और  हर्षद  मेहता  के  बारे  में  महाराष्ट्र  के  मुम्बई  में  जो  शब्द  प्रयोग  लेना  है  सुपारी  लेने-देने  की  जो  बात

 है  तो  आप  दोनों  की  सुरक्षा  की  भी  जिन्ता  इसमें  दाऊद  गेंग  के  लोग  इस  माधवन  को  या  ह॒षेंद
 मेहता  को  जैसे  भी  मोक  जैसे  नाग  रवाले  का  क्या  हाल  हुआथा  यही  बैंक  के  60  लाख  रुपए  मारे

 गए  ।  यही  बैंक  के  घोटाले  में  हषंद  मेहता  और  माधवन  ऊे  बारे  में  भी  सिक्योरिटी  की  आप  चिन्ता  करें

 वरना  गेश  में  कई  वदमाशण  लोग  हमारे  सामने  ये  पोलिटिशियन  लोग  हैं  जिनकी  इसमें  मिलीभगत  है
 और  बाम्बें-बेस्ड  की  यह  जो  माफिया  गेंग  है  उस  गेंग  उस  माफिया  यह  दाऊद  गेंग  भी

 इन्वाल्ड  हमारे  पोलि.टेशियन  के  वाम्बे-बेस्ड  के  लोगों  के  रिलेशन  हैं  तो  आप  सुरक्षा  दीजिए  पता

 कैसे---क्या  करंगे  ?

 सभापति  इन  बैंकों  में  विदेशों  की  चार  वड़ी  बैंक  भी  इनवाल्वड  हैं  स्टेंडर्ड

 शाट्टंडे  बेंक  आफ  ग्रेंडलेज  इस  बैंक  के  70  परसनटेज  लोग  लेन-देन  में  इनवाल्वड़  हैं  ।

 इसमें  से  40  परसेंट  तो  सिफं  दो  बैंक  के  हैं  सिटीं  बैंक  और  बैंक  आफ  अमरीका  ।  तो  हमारे  देश  में  विदेशी

 बैंकों  का  क्या  व्यवहार  सिर्फ  मुनाफा  कमाएगे  या  इनके  ऊपर  आपका  भी  कोई  कंट्रोल  होगा  ?

 विदेशी  बैंकों  के  बारे  में  भी  आपको  झोकना  इन  विदेशी  बैंकों  का  व्यवहार  हमारे  देश  में

 क्या  होगा  ?  इनकी  भी  इंक्वाय री  होनीं  चाहिए  ।  10  हजार  करोड़  से  ज्यादा  रुपए  अगर  इसमें  इनवाल्यड

 हैं  तो इसको  आप  कैसे  शेयर  क्या  सब  बेंक  इसके  भागीदार  बनेंगे  ?  सब  बैंकों  के  साथ  आप

 बंटबारा  करेंगे  कि  इतना  लास  है  आप  कबर  करिए  ।  माल  दूसरा  खाएगा  और  मार  दूसरा  तो  इसका  भी

 आपको  जवाब  देता  पड़ेगा  और  हषंद  मेहता  आज  का  इस  हषेद  मेहता  ने  हमारे  राजीव  गांधी

 फाउंडेशन  में  कितने  रुपए  कौन  फाउंडेश्नन  के  किस  लिए  उसने  25  लाख  रु०  डोनेशन

 में  लिया  रिलायन्स  के  लोगों  ने  भी  करोड़ों  दपये  आपने  क्‍यों  पैसे  लिए  ?  क्‍या  प्रोटंक्शन  देने

 के  लिए  पैसे  लिए  ?  यदि  राजीव  गांधी  फाउंडेशन  के  लिए  रुपया  भी  लेते  हैं  और  रुपया  लेने  के  बाद

 उनको  आप  कठपघरे  में  केत  खड़ा  करेंगे  ?  पैसे  का  प्रेशर  होता  वह  प्रेशर  कहां  चलता  है  यह
 आपको  पता  है  ।

 इतना  ही  नहीं  हर्षद  मेहता  दिल्‍ली  में  बजट  रखना  था  उससे  पहले  आया  कृष्णामृरति
 जी  ने  इस्तीफा  दिया  कृष्णामूरतिजी  के  माध्यम  से  हमारे  फाइनेंस  सेक्रेटरी  की  अपाइंटमेंट
 बजट  में  क्या  आना  रुपये  को  क्या  हालत  होनी  रुपया  कन्वेटेविल  होता  सब  इनफरमेशन

 ह॒षेंद  मेहता  को  मिली  और  शेयर  के  भाव  बढ़  रहे  आप  खुश  होते  नार्थ  ब्लाक  खुश  था  कि  वाह
 हमारी  इण्डस्ट्लय  हमारा  बजट  इतना  अच्छा  रहा  कि  छ्षेयर  के  दाम  बढ़े  रहे  वहां  जो
 बिग-कार्तेल  बुल  कार्टल  बीयर-कार्टल  होते  बुल-कार्टर  ने  धंधा  अगर  बीयर-कार्टर  वालों  ने
 पर्दाफाश  नहीं  किया  होता  तो  यह  आपके  ध्यान  में  भी  नहीं  आता  ।  उन  लोगों  के  आपसी  कम्पीटीशन
 में  ये  सब  चीजें

 इसलिए  वित्त  मन्त्री  पूरा  वित्त  मन्त्रालय  इसमें  इनवाल्व  फाइनेंस  काम
 सेक्रेदरी  इनवाल्व  हर  तरह  से  हृषंद  मेहता  ते  आपके  ऊपर  प्रभाव  बजट  की  इनफरमेशन

 कप
 घपप  5

 ेज
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 सभापति  महोदय  :  अतः  आप  अगली  बार  अपना  भाषण  जारी  रख  सकते  चर्चा  अगली  बार

 जारी  रहेगी  ।  अब मैं  श्री  राम्ेशवर  ठाकुर  से  अनुरोध  करूंगी  कि  वे  सभापटल  पर  अपने  पत्र  रखें  ।

 5.57  भ०  प०

 सभा  पटल  पर  रखे

 केखीय  उत्पाद  शुल्कः  ओर  नजक  अशधिवियस  1944  और  सीमा  शुल्क  अधिनियम

 रखता  हूं  :

 1962  आबि  के  अन्कंंत  अधिसुचनाएँ

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  रामेश्वर  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल

 1.  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  और  धारा  38  की  उपघारा  (2)  के

 अध्तर्गंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति(हिन्दी  तथा  अंग्रेजी  :--

 अधिसूचना  संख्या  79/92-FoFoyo,  जो  31  1992  के  भारत  के

 राजपन्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिनके  द्वारा  1988  की  अधिसूचना
 संख्या  में  कतिपय  संशोधन  किये  गये  हैं  ताकि  रिफेम्पिसिन

 को  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  से  छूट  दी  जा  सके  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एजल०

 अधिसूचना  संख्या  जो  31  1992  के  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जो  रिफेम्पिसित  के  निर्माण  में  प्रयुक्त  तीन

 किनिदिष्ट  औषध  मध्यांतरिकों  को  उन  पर  उद्ग्रहणीय  सम्पूर्ण  केन्द्रीय

 शुल्क  से  छूट  देने  के  बारे  में  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 ्रिस्यालय  में  रखा  भया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०---2398/92 |

 2...  सीजा-शुल्क  1962  की  घांस  159  के  अन्‍्तगगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं
 की  एक-एक  प्रति  अंग्रेजी

 अधिसूचना  संडया  जो  31  !992  के  भारत  के
 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  6  1979  की  अधिसूचना
 संख्या  में  कतिपय  संशोधन  किये  गये  हैं  ताकि  पारिणामिक
 परिवतंनों  के  रूप  में  कतिपय  प्रविष्टियों  का  लोप  किया  जा  सके  तथा  एक
 व्याख्यात्मक  शापन  ।

 ल़िल्यालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  ]

 अधिसूचना  संद्या  जो  31  .  1992  के  भारत  के
 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जो  विनिदिष्ट  औषध  मध्यांतरिकों  को  उन  पर

 उद्ग्रहजीय  सम्पूर्ण  मूल  सीमा-शुल्क  से  छूट  देने  के  बारे  में  है  तथा  एर
 व्यास्यात्मक  ज्ञापन  ।

 प्रिग्यालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०
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 सभा  फकल  पर  रखे  गए  पत्र  3  1992

 रामेश्वर

 अधिसूचना  संख्या  जो  31  1992  के  भारत

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसका  आशय  रिफेम्पिसिन  के  निर्माण

 लिए  विनिदिष्ट  औषध  मध्यांतरिकों  पर  मूल्यानुसार  10  प्रतिशत  का  मूल

 शुल्क  निर्धारित  करना  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन
 |

 ह

 में  भया  ।  देलिए  संख्या  एल०

 अधिसूचना  संख्या  जो  3।  1992:  के  भारत

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसका  आशय  अन्य  बातों  के  साथ-स

 कतिपय  अधिसूचनाओं  में  संशोधन  करना  है  तादि  रिफेम्पिसिन  पर

 35  प्रतिशत  का  मूल  सीमा-शुल्क  लगाया  जा  सके  तथा  एक  व्याख्यात्मद
 ज्ञापन  ।

 में  रखा  गया  |  देखिए  सख्या  एल०  टी 2402/92]

 अधिसूचना  संख्या  25  3/9  ०शु  ०  »  जो  31  1992  के  भारत  के

 राज  पत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  14  1992  की  अधिसूचना
 संख्या  ०

 में  कलिपय  संशोधन  किये  गये  हैं  ताकि  31
 1992  की  अधिसूचना  संख्या  250/92  तथा  में  उल्लिखित
 माल  को  सम्पूर्ण  उपषंगी  सीमा-शुल्क  से  छूट  दी  जा  सके  तथा  एक  व्याख्यात्मक
 ज्ञापन  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  सख्या  एल०

 सभापति  महोदय  :  अब  सभा  सोक्षयार  को  11  म०  पू०  पर  पुनः  समवेत  होने  तक  के  लिए
 स्थगित  होती  है  ।

 5.59  भ०  प०

 तत्वश्यात्‌  लोक  सभा  3  1992/12,  1914  के

 श्यारह  बल्ेखक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 सुद्रक  :  विन्ध्यथासिनी  न्यू
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